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 ब्लोकज़सा  11  ज़ज़े  पू०  पह  समलझेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 प्रइनों  के मोलखिक  उत्तर

 किश्पात्नित  द्यक्किस्सें  को  शाप

 ७272.  भरी  अतदि  खरण  दास  :  जया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1984  तक  शरणार्थियों  को  वितरित  किए  गए  लगभग  100  करोड़  रुपये  की
 धनराशि  के  ऋण  सरकार  द्वारा  बटटे  खाते  डाले  गये  हैं

 कुंद्या  से  ऋण  क्लेबल  तत्कालीन  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आए  उ़िस्फप्नित  व्यक्ृडिफों  को  हो  दिये
 गये  थे  अथवा  अन्य  श्र  णियों  के  शरणार्थियों  को  भी  दिये  गये  और

 क्या  गत  दो  वर्षो  के  दौरान  इस  छूट  अथवा  ऋण  माफी  के  बारे  में  कोई  औपचारिक
 घोषणा  की  गई  और  यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 हू  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  चिस्त/समणि  :  31-3-1974  74  तक  दिये  गये

 सभी  ऋषणों  में  से  1-4-1985  को  131:33  करोड़  रुपये  की  बकाया  रकम  और  विस्थापित/प्रत्यावासियों  के
 उन  राज्यों  में  पुन  वास  के  लिए  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  1-4-1974  से  31-3-1984  के  दोरान
 आगे  उधार  पर  दिए  जाने  वाले  ऋण  को  बट्टे  खाते  डाल  दिया  गया

 ये  ऋण  भूतपूर्वी  पाकिस्तान  से  आए  विस्थापित  व्यक्तियों  सहित  सभी  श्रणी  के

 विस्थापित  व्यक्तियों  |प्रत्यावातियों  को  दिया  गया  था  ।

 1987  में  एक  प्रंस  विज्ञप्ति  जारी  की  गयी  थी  और  इसकी  एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखी  जाती  प्रंस  विज्ञप्ति  जारी  होने  के  बाद  108  करोड़  रुपये  का  शेष  ऋण  बट्टे  ।
 ह

 विवरण

 प्रस-टिप्पणो

 1.  भारत  यूरकार  ने  स्वतन्त्रता  के समय  से  भारत  आ  रहे  शरणाथियों  और  प्रत्यावासियों  को

 राहत  औड  पुनर्वास  पर  बड़ी  मात्रा  में  घन  न्यय  किया  उक्त  सहायता  अनुदानों  और  ऋणों  के  रूप

 में  दी  राहुत  सहायता  अनुदान  के  तौर  पर  तथा  पुनर्बास  स  आंशिक  रूप  से  अनुदान  तथा
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 आंशिक  रूप  से  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  पुनर्वास  अनुदान  रख-रखाव  के  लिए  और  ऋण  आवास

 लघु  व्यापार  आरम्भ  बेल  तथा  अन्य  कृषि  उपकरण  खरीदने  आदि  के  लिए  दिया

 जाता

 2.  भारत  सरकार  को  समय-समय  पर  शरणार्थियों/प्रत्यावासियों  द्वारा  मंजूरियों  को  शर्तों  के

 अनुसार  ऋणों  की  राशि  लौटाने  के  लिए  पर्याप्त  आय  न  कर  पाने  के  सम्बन्ध  में  अम्यावेदन  प्राप्त  होते
 रहे  सहानुमूति  पूर्ण  रूप  अपनाते  हुए  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  को  सलाह  देती  रही  है  कि  वे
 ऋणों  की  वसूली  के  लिए  कड़ं  कदम  न  उठाए  ।  लावसूल  ऋण  माह  करने/बट्टे  खाते  डालने  की
 शक्तियां  राज्य  सरकारों  को  भी  दी  गई  प्रदत्त  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  राज्य  सरकारों  ने
 31-3-1985  तक  34*79  करोड़  रुपये  की  राशि  माफ  पुनरीक्षा  करने  पर  संघ  सरकार  ने  यह
 महसूस  किया  कि  शरणार्थियों/प्रत्यावासियों  को  यदि  ऋण  के  भार  से  पूर्णतया  निम् क्त  कर  दिया  जाए
 तो  वे  बेहतर  आथिक  आधार  बनाने  में  सक्षम  हो  तदनुसार  यह  निर्णय  लिया  गया
 कि  31-3-1974  तक  दिए  गए  1-4-1985  को  बकाया  तथा  सभी  प्रकार  के  ऋणों  और  1-4-1974  से
 31-3-1984  तक  दिये  गए  और  1-4-1985  को  बकाया  आगे  उधार  पर  दिए  जाने  वाले  ऋणों  को

 बट्टे  खाते  डाल  दिया  इस  निर्णय  के  साथ  यह  शर्त  रखी  गई  है  कि  राज्य  सरकारें  उक्त  लाभ

 शरणार्थियों  को  देगी  ।  1986  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  से  वसूली  योग्य  130:25  करोड़
 झुपये  की  राशि  बट्ट  खाते  डाल  दी  गई

 ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 राज्य  सरकार  का  नाम  बट॒टे  खाते  डालो  गई  राधि

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  6,03,08,5  75-47

 2.  असम  8,87,17,947°36

 3.  विहार  3,66,30,750-52
 4.  गुजरात  2,67,72,059-58
 5.  हिमाचल  प्रदेद्द  60,146°57

 6.  हरियाणा  11,23,01  1°56

 7.  जम्मू  और  कदमीर  3,35,37.547-96

 8.  कर्नाटक  3,56,58,594°40 40

 9.  केरल  74,74,703°01

 10.  मेघालय  41,67,235'86

 मणिपुर  8,75,010:00
 12.  मध्य  प्रदेश  5,51,03,017°10

 13.  महाराष्ट्र  2,46,95,754°45

 14.  उड़ीसा  2,06,86,498°31

 15.  पंजाब  41,35,285°49  549

 राजस्थान  4,35,74,138°23

 38:23
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 17.  त्रिपुरा  29,41,941:00  00
 तमिलनाडु  46,64,03,703-73

 19.  उत्तर  प्रदेश  1,97,64,506:50

 20.  पश्चिम  बंगाल  36,99,

 9

 शरणाथियों/प्रत्यावासियों  तक  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  इस  निर्णय  का  प्रचार  करने  तथा  उपयुक्त
 कारंवाई  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  ।

 गृह  आन्तरिक  सुरक्षा
 नई  दिल्ली  ।

 विनांक  9  1987

 श्री  अनादि  चरण  दास  :  अध्यक्ष  जो  पूर्वी  पाकिस्तान  से  शरणार्थी  आये  उनको

 पुनर्वास  आवास  निर्माण  की  लघु  व्यापार  आरम्भ  करने  की  रखरखाव
 सम्बन्धी  सहायता  और  उपकरण  आदि  खरीदने  के  लिए  ऋण  दिए  गए  इन  सभी  ऋणों  को
 गवर्नमेंट  ने माफ  भी  किया  हमको  यह  मालूम  है  कि  ये  लोन  उन  बस्तियों  के  नजदीक  दूसरी  जो
 आदिवासी  वस्तियां  उनको  भी  दिये  गये  लेकिन  देखने  में  यह  आया  है  कि  उन  आदिवासी  लोगों
 के  अभी  तक  ऋण  माफ  नहीं  किए  गए  इन  ऋणों  को  माफ  करने  के  बारे  में  सरकार  कया  कार्यवाही
 करने  जा  रही  हैं  ?

 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रहो  :  अध्यक्ष  यह  प्रइन  आदिवासियों  के  बारे  में  नहीं  है  ।  यह
 तो  डिसप्लेस्ड  पसंन्स  के  बारे  में  जो  रिफ्यूजी  ईस्ट  पाकिस्तान  और  वेस्ट  पाकिस्तान  से  आये  थे
 इनके  ऋण  रिटन  कर  दिए  गए  हैं  ।

 शी  अनादि  चरण  दास  :  इनको  इस  बारे  में  पता  नहीं  जो  कुछ  सहायता  उन  शरणार्थियों
 को  दी  गई  वही  सहायता  इन  आदिवासियों  को  भी  दी  गई  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  दोनों  में  स ेएक  को  दी  गई  थी  ।

 श्री  प्रनादि  चरण  दास  :  अध्यक्ष  इनको  इस  बारे  में  पता  नहीं  मुभ  को  ज्यादा
 पता  है  ।  इनको  अपने  डिपार्टमेंट  से पता  लगा  कर  यह  सब  देखना  चाहिए  कि  कितना  रुपया  दिया  गया

 मैंने  इन  एरियाज  में  काम  किया  है  इसलिए  यह  कह  रहा  हूँ  ।  उन  आदिवासियों  को  उस  समय  जो
 भी  ऋण  दिए  गए  उसका  रिटर्न  आफ  नहीं  हुआ  यह  रिटने  आफ  आपको  अब  तक  अवश्य
 कर  देना  चाहिए  दूसरी  बात  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  जो  वेस्ट  पाकिस्तान  से  आए
 उन  पर  भी  क्या  यह  लागू  अगर  लागू  है  तो  मैं  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  उनको
 कितना  लोन  दिया  गया  था  ?

 ]
 श्रो  चिन्तामणि  पाणिप्नही  :  मैंने  कुल  131-33  करोड़  रुपए  के  आंकड़े  दिए
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 इसमें  वेस्ट  पाकिस्तान  के  रिफ्यूजी  भी  शामिल  हैं  और  ईस्ट  पाकिस्तान  के  भी  शामिल  हैं  ।

 दास  जौं  नें  बाकी  जौ  कुछ  पूछा  है  उसके  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  :

 ]
 .  के  इन  जनजातियों  के  लिए  हम  9-13  करोड़  रुपए  की  राष्षि  बट्ट  खाते  डालने  के

 दारे  में  विचार  कर  रहे  हैं  ओर  इससे  दण्डकारण्य  में  बसे  लोगों  और  वहां  के  जनजातियों  को  ला

 पहुंचेगा  ।

 कुमारो  समता  बनर्जी  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  को  इस  बात  के  लिए
 बधाई  देना  चाहती  हंं  कि  उन्होंने  शरणाथियों  के  लिए  बहुत  ज्यादा  काम  किया  है  व  गौर  यहां  तक  कि
 उनका  लोन  भी  रिटनं-आफ  कर  दिया  लेकिन  देखने  में  यह  आया  है  कि  स्टेट  गंवर्नमेंट्स  के  कई

 इंस्ट्रक्शन  नहीं  पहुंचे  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  आग्रह  करना  चाहूंगी  कि  वह  क्रृँपयो सब
 जगह  इ स्ट्रक्शन  भेज  दें  ।

 गृह  मन््त्रों  बूटा  सुकाव  स्वीकार  है  ।

 झी  जन  राजे  गुप्त  :  मोहतरंम  स्पोर्कर  आपकी  इंजोजत  से  मैं  मिनिस्टर  साईर्ब  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  जम्मू  कश्मीर  में  3  करोड़  35  लाख  रुपए  के  जो  लोन  इन्होंने  माफ  किए  वेहां
 पर  दो  किस्म  के  रिफ्यूजीज  दो  कंटेगरीज  में  स ेएक  वेस्ट  पाकिस्तान  से  आए  हुए  हैं  और  एक
 वह  हैं  ज़ो  1947  में  एरिया  जम्मू  कश्मीर  में  पाकिस्तान  से  आये  हुए  तो  कौन-कौन  सी
 कैटेगरी  में  झपया  दिया  गया  और  लोन  कौन  सी  कंटेंगरी  में  क्या  यह  ऑक्यूप/इंड  एरियां  बोले
 रिफ्यूजीज  के  लिए  है  या  वेस्ट  पाकिस्तान  के  रिफ्यूजीज  के  लिए

 दूसरी  बात  यह  है  कि  सरकार  के  ज़ेरे  गोर  ऑक्य्पाइड  एरिया  से  आये  हुए  जो  रिफ्यूजर्ज  हैं
 पूरी  तरह  से  उनके  क्लेम्स  सैटल  करने  के  लिए  कुछ  बातचीत  कर  रहे  थे  ओर  गौर  कर  रहे  थे  लेकिन
 अभी  तक  उनके  क्लेम्स  सेटल  नहीं  हुए  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  इसके  अलावा  जो  क्लेम्स  है
 उनको  संटले  करेंनें  के  लिए  बाकी  रकम  देनी  हैं  वह  सरकार  देंनें  क ेलिए  तैयार  यदि  तो  कब
 तक  उनेके  क्लैम्स  सैंटल  कर  दिए

 हे  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  जम्मू  और  कदमीर  के  लिए  हमने  3,35,37,547-96
 रुपये  माफ  किए  हैं

 ns &
 ।,  इसमें  वह  विस्थापित  लोग  शामिल  हैं  जो  पश्चिमी  पाकिस्तान

 से  आए  अब  माननीय  सदस्य  उनके  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  जो विभाजन  के  पश्चात  जम्मू  और  कद्मोर
 राज्य  सरकार  द्वारा  पृथक-पृथक  खाते  रखे  जाते  विवरण  में  हमने  अमुट्रान  और

 कारण  के  रूप  में
 दो  गई  कुल  सहायता  का  उल्लेख  किया  इसलिए  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य

 सरकार  नें  हमें  जो  हमने  माफ  कर

 4  .
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 सूधोर  राय  :  जहां  तक  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  आए  शरणार्थियों  के  पुनर्वास
 का  सम्बन्ध  है  भारत  सरकार  का  रिकार्ड  निराशाजनक  है  ।  इसलिए  में  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता

 हैँ  कि  क्या  बह  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वीरा  नियुक्त  संमर  मुखर्जी  समिति  की  सिफारिशों  कौ  स्वीकार

 आऔरਂ  कार्यान्वितं  करेंगे  ।

 भी  चिन्तामलि  पाणिप्रहो  :  इस  प्रंइंन  का  हमने  इस  संदन  में  बारं-बॉरं  उंत्तेर  दिया

 है  क्योंकि  हमने  निर्णय  ले  लिया  है  इसलिए  समिति  की  सिफारिशें  स्वीकार  करने  का  प्रदन  ही
 नहीं  उठता  ।

 _...
 विदेज्ञो  लौतों  से वित्तपोषित  परियोजनाझों  को  प्राथमिकता

 मनी
 +373.  थी  एस०  बी०  सिदनाल  :

 ही  जगन्ताथ  पटनायक  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  योजेंना  आयोग  ने  वर्ष  1987-88  में  विदेशी  स्रोतों  से  वित्तपोषित  परियोजनाओं  को

 स्वीकृति  देने  में  उच्च  प्राथमिकता  देने  का  निर्णय  किया  है

 यंदि  तो  कुल  कितनी  परियोजनाएं  सरकार  की  स्वीकृत  के  लिए  लम्बित  पड़ो

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  किन  विदेशी  स्रोतों  से  वित्त  प्रदान  किए  जाने  के  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए  और

 वर्ष  1988-98  में  कितनी  परियोजनाओं  के  शुरू  किये  जाने  की  संभावना

 ,,.  बोजना  मन््त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यात्थयन  सन््त्रालय  में  राज्य  मनत्री  सुख

 :  से  तक  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 जायेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सिद्रनाल'''कोई  पूरक  प्रश्न  नहीं  ?

 श्री  जगन्नाथ  पटनायक  ****  अनुपंस्थित

 अंगला  प्रंइन

 इलेक्ट्रोनिकी  ओर  दूरसंचार  विभागों  के  बोच  समन्वय

 #374  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  ओरे  ग्रामीण  क्षेत्रों  पं  दूरसंचार  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  और  दूंसरी  ओर
 में  इलेक्ट्रानिकी  तथा  दूरसंचार  के  क्षंत्र  हुई  नवीनतम  प्रगति  के  साथ-साथ  प्रगति  करने  हेतु

 उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  अपनाने  के  लिए  इलेक्ट्रोनिक  विभाग  ओर  दूरसंचार  विभाग  के  बीच  समुचित
 समन्वय  स्थापित  किया  गया  है

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  उठाये  गये  कदमों  की  संक्षिप्त
 रूपरेखा  क्या

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  का  स  किया  और
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 सरकार  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  हाल  ही  में  स्थापित  किए  गए  संगत  मिशनों  की  कया

 भूमिका  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन््त्री  तथा  सहासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रानिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन््त्री  के०  आर०  :  तथा

 एक  विवरण  पत्र  लोक  सभा  के  पटल  पर  दिया  गया  हैं  ।

 विवरण

 हां  ।

 इलेक्ट्रोनिको  विभाग  तथा  दूरसंचार  विभाग  के  घनिष्ठ  समन्वय  से  टेलीमेटिक्स  विकास
 केन्द्र  की  स्थापना  की  गई  जिसके  लिए  घनराशि  दोनों  विभागों  द्वारा  बराबर-बराबर
 उपलब्ध  कराई  जाती  सी-डोट  ने  इलेक्ट्रोनिक  ग्रामीण  स्वचालित  एक्सचेंज  (Fo  आर०  ए०
 का  सफलतापूर्वक  विकास  कर  लिया  है  तथा  अद्यतन  तकनीकी  जानकारी  की  प्रौद्योगिकी  के  आधार  पर

 इलेक्ट्रोनिक  स्विचन  प्रणाली  के  विकास  का  को  पूरा  करने  जा  रहा  इलेक्ट्रोनिकी  आयोग  में  तथा

 साथ  ही  विभिन्न  स्तरों  पर  गठित  विभिन्न  संयुक्त  समितियों  में  आपसी  विचार-विमदं  के  माध्यम  से

 इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  और  दूरसंचार  विभाग  के  बीच  नियमित  रूप  से  समन्वय  होता  रहता
 संचार  उपस्करों  के  स्वदेशी  उत्पादन  के  कार्यान्वयन  तथा  उसकी  प्रगति  पर  निगरानी  रखने  के  लिए
 हाल  ही  में  दूरसंचार  विभाग  को  अध्यक्षता  में  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  निगरानी-समिति  का
 गठन  किया  गया  है  जिसमें  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  का  भी  एक  सदस्य  है  ।

 यह  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 नामक  एक  प्रौद्योगिकी  मिशन  शुरू  किया  गया  है  जिसके  अन्तगंत

 संचार  के  क्षेत्र  में  निम्नलिखित  लक्ष्यों  को  हासिल  करने  के  लिए  दूरसंचार  विभाग  केन्द्रीय  अभिकरण  के

 रूप  में  कार्य

 (9)  सेवाओं  की  गुणवत्ता  में  सुधार  ।

 (४)  वतंमान  नेटवर्क  के  अन्दर  ही  सभी  सुविधाएं  सुलभ  कराने  की  प्रक्रिया  में  सघार  ।

 (iii)  चुन्दि  प्रौद्योगिकियों  तथा  उत्पादों  का  स्वदेश  में  ही  विकास  करने  पर  ध्यान  केन्द्रित
 करना  ।

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  में  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान
 विवरण  के  खण्ड  के  भाग  की ओर  आकर्षित  कर  सकता  यह  है  वतंमान  नेटवर्क  के
 अन्दर  ही  सभी  सुविधाएं  सुलभ  कराने  की  प्रक्रिया  में

 ग्रामीण  क्षत्रों  में  वर्तमान  नेटवर्क  इतना  कार्यकुशल  और  स्पष्ट  नहीं  है  जितना  कि
 महानगरों  में  है  । इसलिए  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हम  जब  कभी  भी  दूरसंचार  विभाग  से  बात
 करते  तो  वह  हमें  बताते  हैं  कि सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  और  उन्हें  उन्नत  कराने  की  व्यवस्था  साधनों
 पर  निरमर  करती  है  ।  कया  मन््त्री  महोदय  हमें  बतायेंगे  कि  संसाधनों  की  किसी  भी  कमी  को
 वर्तमान  नेटवर्क  के  अन्दर  ही  सभी  सुविधाएਂ  उपलब्ध  कराने  की  प्रक्रिया  में  सघार  के  मार्ग  में  नहीं
 आने  दिया  जैसाकि  वक्तव्य  में  बताया  गया  है  ?  हु

 ज
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 शी  के०  आर०  नारायणन  :  संसाधनों  की  हमेशा  हो  कमी  रहती  किन्तु  प्रश्न  का  यह
 भाग  दूरसंचार  मन्त्रालय  से  संबंधित  किन्तु  जहां  तक  के  विकास  के  लिए  टेलीफोन  एक्सचेंज
 और  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  कराए  जाने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  के  विकास  का  संबंध  हमने
 कमाबेश  रूप  से  अपना  मिशन  पूरा  कर  लिया  है  जो  हमें  सी-डाट  के  माध्यम  से  सौंपा  गया  और

 आई०  टी०  आई०  के  प्रौद्योगिकी  अनुसंघान  प्रयास  ने  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  एक  टेलीफोन

 एक्सचेंज  प्रणली  और  कनेक्शन  विकसित  किये  हैं  ।

 जहां  तक  संसाधनों  का  सम्बन्ध  हमारे  लिए  संसाधन  जूटा  पाना  होगा  तथा  योजना  आयोग
 ओर  दूरसंचार  मन्त्रालय  के  बीच  खुले  बाजार  से  घन  जुटाने  के लिए  बातचीत  चल  रही

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  सी-डाट  प्रौद्योगिकी  के  विकास  को  ध्यान  में  रखते  क्या

 ग्रामीण  क्षंत्रों  में  इन्टीग्रे टिड डिजिटल  नेटवर्क  आरम्भ  करना  संभव  कि  यह  अन्य  क्षेत्रों  में
 उपलब्ध  है  ?

 श्री  के०  झार०  नारायणन  :  जी  यह  सम्भव  सी-डाट  ने  पहले  ही  इलेक्ट्रानिक  रूरल
 आटोमेटिक  एक्सचेंज  विकसित  किया  है  ।  यह  उत्पादन  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रमों  को  दिया

 जा  चुका  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रतिदिन  एक  इ०  आर०  ए०  एक्स  उपलब्ध  कराने  की  उनकी  अति
 उत्सादी  योजना  है  ।  इडियन  टेलीफोन  के  अनुसंघान  टी०  आर०  सी०  ने  भी  एक
 एक्सचेंज  तेयार  किया  है  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  के लिये  उपयुक्त  मेरे  विचार  से  इस  एक्सचेंज  तथा  बड़े

 जिनका  परीक्षण  किया  जा  रहा  की  मदद  से  सीमित  साधनों  के  भीतर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 जिसकी  जरूरत  है  उपलब्ध  कराया  जाना  संभव  होगा  ।

 भरी  मुरली  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  सी  डॉट  ने  सफलतापूर्वक  इलेक्ट्रानिक
 ग्रामीण  स्वचालित  एक्सचेंज  बनाया  है  और  इस  समय  ई०  एस०  एस०  के  विकास  का  काये  पूरा  कर  रही

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  पूछना  चाहता  हूं  कि वह  इसकी  किस्म-बार  तथा  लागतवार  तुलना  किस  प्रकार
 करती  हैं  ।  यदि  यह  सस्ती  है  जैसा  कि  कहा  गया  फिर  हम  इलेक्ट्रानिक  स्विचिग  प्रणाली  का  आयात

 करने  जा  रहे  हैं  !

 झो  के  ०  आर०  नारायणन  :  जहां  तक  लागतों  का  सम्बन्ध  सी०  डाट  प्रणाली  निस्सन्देह
 आयातित  प्रणाली  से  सस्ती  किन्तु  ज॑सा  कि  उत्तर  में  कहा  गया  है  हमने  इसका  विकास  किया  है  और

 इस  प्रणाली  में  इस  समय  क्षेत्र  परीक्षण  हो  रहा  अन्तरिम  अवधि  में  हमें  कुछ  आयात  करने  की

 जरूरत  वास्तव  में  आई०  टी०  आई०  के  मनखापुर  कारखाने  में  पहले  से  ही  आयातित  प्रौद्योगिकी

 है  ।  फ्रांस  की  प्रौद्योगिकी  के  अन्तगंत  हम  इस  स्विचिंग  प्रणाली  का  विकास  कर  रहे  सी०  डॉट
 प्रणाली  इससे  सस्ती  होगी  ।  ओर  हमारी  तात्कालिक  आवध्यकताओं  और  योजना  लक्ष्य  को  पूरा  करने
 के  लिए  हम  कुछ  लाइनों  का  विदेश  से  आयात  करने  के  लिए  विवश्ञ  हुए  हैं  ।

 झरो  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  सबसे  पहले  मैं  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  मुझे
 व्यक्तिगत  रूप  से  लगता  है  कि  जहां  तक  देशीकरण  का  सम्बन्ध  है  और  आयात  जो  कि  दूर  संचार  में
 सदा  होता  रहता  है  को  कम  करने  का  सम्बन्ध  है  सी०  डाट  ने  सबसे  अच्छा  काम  किया

 किन्तु  जहां  तक  संचार  और  इलंक्ट्रानिकी  मंत्रालय  के  साथ  सम्बन्धों  के  प्रइन  है  मैं  पूछना  चाहता
 है  कि  क्या  वही  अधिकारी  होने  चाहिए  जिन्होंने  इसे  इलंक्ट्रानिकी  मंत्रालय  में  आरम्भ  जो  आज

 भी  वहां  होता  चाहिए  था  ?  क्या  यह  अन्य  मंत्रालयों  के  साथ  संचार  को  सुधारने  का  एक  ढंग  है  ।
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 प्रश्न  के  भाग  के  सम्बन्ध  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दुर्भाग्य  से  ब्रिजली  की  भारी  क्री  है  और

 वातानुकूल  जंसी  अन्य  सुविधाएਂ  भी  उपलब्ध  नहीं  कुछ  इलैक्ट्रानिक  केन्द्रों
 के  लिए  वातानुकूलन

 अनिवारय  क्या  सरकार  इन  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजहां  बिजली  की  रुक-झककर  सप्लाई  होती  है  वहां  ऊर्जा

 के  पुनः  नवीकरणीय  रूपों  की  ओर  ध्यान  देगी  ।

 श्री  के०  आर०  नारायणन  :  जहां  तक  अफसरों  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  में  सामान्य  रूप  से

 पुनगंठन  किया  जाता  है  और  परिवतंन  होते  रहते  हैं  ।  जँसे  कि  प्रत्येक  विभाग  में  पुराने  और  नए  लोग

 है  और  यह  उनके  अनुभव  पर  निर्भर  करता  है  और  हमें  किस  नए  विशेषज्ञ  की  आवश्यकता  इसमें

 कोई  सरूत  कानून  नहीं  किन्तु  हम  पुनर्गठन  में  विश्वास  करते  है  और  समय-समय  पर  कमंचारियों  को
 बदलने  पर  विश्व!स  करते  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाया  गया  दूसरा  प्रदन  ऊर्जा  के  गंर  परम्परागत  स्रोतों  का  प्रयोग  करने
 से  सम्बन्धित  यह  चल  रहा  सौर  ऊर्जा  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जा  रहा  किन्तु  इसे
 अधिक  मात्रा  में  प्राप्त  नहीं  किया  गया

 माननीय  सदस्य  ने  एक  और  मुद्दा  उठाया  है  ।

 प्रो०  मधघुद  ण्डव्ते  :  फिर  तो  बधाई  हो  ।

 श्री  क्रे०  आर०  नारायणन  :  धन्यवाद  |

 को  कमल  नाथ  :  इलेंक्ट्रानिकी  विभाग  ओर  इलैक्ट्रानिकी  आयोग  की  स्थापना  उस  समय  हुई
 जब  इलेक्ट्रानिकी  का  अभी  विकास  हो  रहा  था  इस  दौरान  ऐसा  हुआ  है  कि  हर  चीज  में  इलक्ट्रानिक्स

 गया  है  चाहे  वह  हीटर  हो  या  जूसर  ।

 क्या  सरकार  अब  इस  बात  का  पता  लगाएगी  कि  हलेक्ट्रानिकी  आयोग  और  इलैक्ट्रानिकी
 विभाग  को  अब  इसके  बनने  के  20  या  10  वर्ष  पदचात्  क्या  मूमिका  निभानी  है  ?  अब  सरकार  के
 प्रत्येक  विभाग  को  इस  एपेक्स  निकाय  को  अथवा  हइलेक्ट्रानिकी  आयोग  से  पूछ-ताछ  करनी  उनके
 विभाग  में  अपना  एक  इल॑क्ट्रानिक  विशेषज्ञ  होना  चाहिए  जो  यह  देख  सके  कि  इस  दिला  में  उन्हें  क्या
 करते  की  आवश्यकता  है  न  कि  वह  हर  समय  इलेंक्ट्रानिक  आयोग  अश्द्बा  इलेक्ट्रपत्नि्र  विज्ञग  से  ही
 पूछते  रहे  ज्ो  यह  प्रमाणित  करेंगे

 कि  यह  चालू  और  यह  बन्द  है  |
 ह

 क्या  इलेक्ट्रानिक्स  को  चीजों  की  दिन-प्रतिदिन  की  व्यावहारिकता  की  दृष्टि  से  अथवा  उनकी
 हर  समय  की  उपदेयता  के  आधार  पर  इसकी  पुनरीक्षा  की  जाएगी  ?

 श्रो  के०  आर०  नारायणन  :  इलंक्ट्रानिक्द  एक  उच्च  स्तरीय  प्रौद्योगिकी  मेरे  विचार  में
 प्रत्येक  मंत्रालय  में  एक  ऐसे  इलेक्ट्रानिक्स  कक्ष  अथवा  विशेषज्ञ  की  व्यवस्था  करना  सम्भव  नहीं  होगा
 जो  इस  मामले  को  निपट  मेरे  विचार  में  हम  अपने  संसाधनों  को  व्यर्थ  बरबाद  करेंगे  और  यदि
 हम  ऐसा  करते  हैं  तो  कोई  विद्येष  परिणाम  प्राप्त  नहीं  होंगे  ।  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  एक  ऐसा
 विज्वेषज्ञ  निकाय  होना  चाहिए  जिन्हें  पूरी-प्री  जानकारी  इन  विभागों  की  आवश्यकताओं  को
 समभने  के  लिए  समितियां  और  निकाय  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  इलंकट्र[विक्स  कीजन  के  प्रत्मेक  क्षेत्र  में  पहुंच  चुका  किन्तु
 जीवन  अथवा  विभाग के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  विकास  करने  के  लिए  हम  इल्लेक्ट्रानिक्स  विश्येषज्ञ  क़ी  ब्य्वस्पा

 न्डु

 नहीं  कर  सकते  इलेक्ट्रानिकी  और  इलेक्ट्रानिकी  क्रायोग  की  एक  केद्धीय  प्रण्पल्ी  के
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 होते  हुए  द्र-संच्वार  मंत्रालय  और  अनुसंधान  प्रयोगशालाओं  और  अनुसंधान  संस्थाओं  का  होना  इस  क्षेत्र
 की  सफलता  के  लिए  अत्यन्त  अनिवायं  आवश्यकता  है  ।

 भर्तो  के  लिए  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मोदवादों

 का  उपलब्ध  न  होना

 न
 *375.  श्री  रामस्वरूप  राम  :

 श्री  ए०  चाल्स  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  नवीनतम  रिपोर्ट  में  यह  बताया  गया  है  कि  वे  वर्ष
 1985-86  में  साक्षात्कार  द्वारा  भरे  जाने  वाले  अनेक  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  अनुसूचित  जाति  तथा
 अनुसूचित  जनजाति  के  किसी  उम्मीदवार  के  नाम  की  सिफारिश  इसलिये  नहीं  कर  क्योंकि  संबंधित
 श्रेणी  के  उम्मीदवारों  से कोई  भी  आवेदन-पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  पिछले  तीन  वर्षो  में  भी  ऐसी  स्थिति  पंदा  हुई  और

 इस  सम्बन्ध  में  कोन  से  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 शिकायत  तथा  पन््द्न  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लोक  तथा  गृह  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 प्रइन  के  भाग  झोर  के  उसर

 और  3022  पदों  में  जिनके  लिये  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  1985-86  के
 दोरान  साक्षात्कार  के  आधार  पर  भर्ती  की  गई  521  पद  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  लिए  आरक्षित  किए  गए  थे  ।  इनमें  से  केवल  69  पद  ऐसे  थे  जिनके  लिये  इन  समुदायों  के
 उम्मीदवारों  से  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुए  जिन  क्षेत्रों  में  उपयुक्त  उम्मीदवार  नहीं
 मिल  सके  वे  इन्जीनियरी  चिकित्सा  और  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  में  उच्च  विशेषज्ञता  से
 सम्बद्ध  थे  ।

 तदनुरूपी  आंकड़े  1982-83  के  लिए  123,  1983-84  के  लिए  106  और
 1984-85  के  लिए  98  थे  जिनसे  यह  पता  चलता  है  कि  आंकड़े  घटते  रहे  हैं  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित
 पदों  पर  उन्हों  समुदायों  के  यथा  संभव  अधिक  से  अधिक  उम्मीदवार  भर्ती  करने  के  उहंइय  से
 लिखित  उपाय  करता  रहा  है  :

 -  देश  भर  विभिन्न  भाषाओं  के  7।  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  प्रकाशित  करना  ।
 --  परिचालन  के  लिए  इन  विज्ञापनों  की  प्रतियां  भारतीय  दूतावासों/मिशनों  को  भेजा

 जाना  ।

 --  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  के  उपयुक्त  उम्मीदवारों  के  नाम  प्रायोजित
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 करने  के  श्रयीजन  से  भमुस्कित  जाति  मौर  अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  के  कारयत्रिय

 इस  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  विभिन्न  प्राधिकारियों  और  संस्थानों  से  सम्पक  स्थापित  करमा  ।

 प्रत्येक  भर्ती  नियम  में  इस  आश्षव  का  एक  प्रावधान  होता  है  अनुस्चित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  लिए  आरक्षित  पदों  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  अपने  विवेकानुस।र  इन  समुदायों  के

 उम्मोदवारों  के  मामले  में  नियमों  में  निर्धारित  अनुभव  में  ढील  दी  जा  सकती  इसके  अतिरिक्त  जहां
 भी  आवश्यक  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  बनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के

 लिए  चयन  के  मानदण्ड  में  ढील  दी  जा  सकती

 ]

 श्री  सम  स्वरूप  राम  :  अध्यक्ष  हरिजन  आदिवासियों  के  लिए  सुरक्षित  69  पदों  की

 नियुक्ति  हेतु  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  किए  गए  थे  ।  मैं  माननीय  मंत्री  ज़ीसे  जानना  चाहता  उनमें
 कितने  पद  शैड्यूल्ड  कास्ट  के  लिए  कितने  पद  शाड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लिए  कितने  पद  टेक्नीकल  श्रे
 और  कितने  पद  नॉन-टंक्नी कल  थे  ?  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  जवाब  में  कहा  है  कि  1985-86  की
 कमीशन  की  रिपोर्ट  नहीं  आई  जबकि  ]982-83  में  123  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  किए  गए  लेकिन
 123  नहीं  इसी  प्रकार  मैं  मानता  हूं  कि  1983-84  में  ढिक्रिसिंग  ट्रेंड  लेकिन  इसका  प्रचार

 अखबारों  के  माध्यम  से  पूरे  रूप्र  श्रे  होना  जो  लोकल  अखबार  होते  उनमें  आज  भी  ऐसे  बहुत
 से  लोग  जिनको  पता  नहीं  म  यह  माजत्रता  हू  कि  टेक््नीकल  पद  के  लिए  आवेदन  पत्र  नहीं  आए

 में  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  क्या  नॉन-टैक्नीकल  पद  के  लिए  भी  इस  तरह  की  कोई
 बात  हुई  है  ?

 श्री  पो०  चिदम्बरम  :  वर्ष  1985-86  में  आयोग  ने  3022  पदों  पर  भर्ती  की  थी  ।
 इनमें  से  326  पद  अनुसूचित  जातियों  167  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  और  28  दोनों  अनुसूचित
 जातियीं  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  किए  गए  थे  जो  कुल  मिलाकर  52]  पद  बनते  हैँ
 इन  52]  पद  में  से  जिनके  लिए  नियुक्ति  की  गई  उनमें  पे  69  पदों  के  लिए  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त
 नहीं  हुए  ।  अपने  विवरण  में  मैंने  कहा  है  कि  इनकी  संख्या  1982-83  के  लिए  123;  1983-84  के
 लिए  106;  और  1984-85  के  लिए  98  ओर  1985-86  के  लिए  59  जिससे  यह  स्पष्ट  है  कि
 सरकार  और  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  इन  पदों  का  प्रचार  करने  का  विशेष  उपाय  सफल  रहा
 कितु  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हम  यह  देखने  के  लिए  अपने  प्रयासों  को  और  तेज  करेंगे  ताकि  69  की  यह
 संख्या  घट  कर  शुन्य  हो

 झरो  रामस्वरूप  रास  :  अध्यक्ष  आदिवासी  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लिए
 हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  काफी  चिन्तित  हैं  और  काफी  सीरियस  कमिटमेंट  प्रधान  मंत्री  जी  का  इन  वीकर
 सेक्शन्स  के  लिए  है  ।  तो  इसी  को  ध्यान  में  रखते  मैं  माननीय  जी  से  जानना  चाहूँगा  कि
 आदिवासी  एवं  अन्य  कमजोर  वर्गों  की  विज्ञान  और  तकनीको के  क्षेत्र  में  रुचि  उनके  बीच  में  विशेष
 तरह  फी  शिक्षा  का  प्रसार  इसके  लिए  किसी  कार्यक्रम  का  प्रारूप  तैयार  किया  जिससे  यह  जो
 बेकलोग  आ  रहा  उसको  हम  घटा  सके  और  हर  क्षेत्र  में  जो  इन  वर्गों  को  प्रतिनिधित्व  देने  की  बात

 उस  के  लायक  लोग  तंथार  हो  ख़क  मोर  प्रधान  मंत्री  जी  की  जिन्ता  भी  दूर  हो  ।
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 शो  पो०  चिदस्वरस  :  मैं  मानमीय  सदस्य  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  से  सहमत

 बसी  ए०  चाल्स  :  मैं  उत्तर  पंह  कर  प्रसन्न  हुआ  हूं  और  मुर्के  इस  बात  की  प्रसनन््नत्ताਂ  है
 कि  इस  बात  की  ओर  ध्यात्त  दिया  गया  कि  जहां  तक  संभव  हो  अनुसूचित  जातियीं  और  भमुसंचित
 जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  को  भरा  जा  रहा  है  और  भरते  के  लिए  भी  उपाय  किए  जो  रहें
 मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  जहां  भी  अगुभव  निर्धारित  किया  गधा  संघ  लोफ॑  सेवा  आयोग  ने  अमुभव
 और  योग्यता  में  भी  छूट  देंने  के  लिए  नियम  निर्धारित  किए  किस्तु  इसके  साथ  मैं  एक  और  सुझाव
 देना  चाहुंगा  ।  उत्तर  में  यह  भी  कहा  गया  है  :  क्षेत्रों  में  उपयुक्त  प्रत्याशी  नहीं  मिल  पाए  विशेष
 कर  इन्जीनियरी  और  चिकित्सा  में  उच्च  विशेषता  के  सम्बन्ध  जंसा  आप  सभी  जानते  यह
 विज्लेष  विषय  के  ज्ञान  भौर  उस  क्षेत्र  में  उच्च  ज्ञाम  की  बात  अनुसूचित  जाति  गौर  अनुसूचित
 जनजाति  समुद्ायों  के  ऐसे  उम्मीदवार  मिल  सकते  हैं  जिनकी  आधारभूत
 चिकित्सा  में  स््तातकोप्तर  और  इन्जीनियरी  में  किम्तु  इससे  अधिक  विशेष  विशेषताओं
 वाले  उम्मीदवार  मिलने  की  कठिनाई  ऐसी  स्थिति  में  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  संघ
 लोक  सेवा  आयोग  की  प्रत्याशियों  के  चयन  में  उनकी  आधारमूत  योग्यता  पर  चयन  करके  परीक्षण  अवधि
 के  दौरान  अति  विशेषज्ञता  के  लिए  भेज  दिया  जाएगा  ।  यह  इन  दलित  वर्गों  क ेलिए  एक  और  प्रोत्साहन
 होगा  ।

 श्री  पो०  चिदस्बरम  :  समूह  समूह  के  संवर्गों  में  नियुक्ति  संघ  लोक  सेवा
 आयोग  क्षेत्र  में  आती  संघ  लोक  सेवा  आबोग  को  उपयुक्त  मामलों  में  योग्यताओं  में  छूट  देने
 का  अधिकार  प्राप्त  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  के  लिए  यह  उचित  नहीं  होगा  कि  वह  एक  ऐसा
 निदेश  जारी  करें  कि  उन्हें  स्नातकोत्तर  योग्यता  अथवा  '  से  छूट  दी  जानी

 झी  ए०  चाल्स  :  क्या  मैं  इसे  ठौक  कर  सकता  हूं  ?  यह  परामर्श  के  रूप  में  हो  सकता  है  ।

 झी  पी०  चिवम्बर्स  :  मैं  माननीय  सदस्यों  के  विचार  संघ  लोक  सेवा  आयोग  तक॑  पहुंचा  दू
 यह  अधिकार  वास्तव  में  केवल  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  ही  प्राप्त  है  कि  उपधुक्त  मामलों  में  योग्यताओं
 में  छूट  दे  ।

 ]  -

 श्री  अरविन्द  नेतांस  :  अध्यक्ष  यह  बात  सही  है  कि  इ  चिकित्सा  और  विज्ञान  के
 क्षेत्र  मे ंआदिवासी  और  हरिजनों  के  कंडीडेट्स  बहुत  कम  मिलते  मंत्री  जी  ने  तीन  भाष्यम  बताए  हैं
 विज्ञापन  के  और  प्रचार  के  ।  एक  तो  समाक्षर  पत्र  है और  दूसरे  भारतीय  दूतावासों  को  भेजा  जाता  है  ।
 ओर  यह  जो  कमिदतर  आफ  झक्षेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  श्वेड्युहड  ट्राइब्स  इसको  भेजा  जाता  अभी
 अध्यक्ष  जी  हमने  दोरा  किया  था  नाथ  ईस्ट  का  वहां  हमने  देखता  कि  इन  क्षेत्रों  के  अलावा  जो  दूसरे
 सामान्य  वर्ग  के  उम्मीदवार  हैं  वे  भी  शेड्युरुढ  ट्राइन्स  में  नहीं  मिलते  ।  क्लास  क्लास  फोर  के
 वार  नहीं  मिलते  ।  मुर्के  ऐसा  लगता  है  कि  इसका  ठीक  से  प्रचार-प्रसार  नहीं  हो  इसको  थोड़ा
 टाड्म  मिलता  क्या  मंत्री  जी  इसका  प्रचार  करने  के  लिए  ज्यादा  टाईम  देंगे  ओर  कोई  दसरी  एश्रेन्सी
 इवोल्व  करने  की  कोशिश  करेंगे  जिससे  कि  आदिवासी  क्षेत्रों  में  इसका  ज्यादा  से  ज्यादा  प्रचार  हो  भर
 हम  लोगों  तक  भी  यह  पहुंचे  और  हम  लोग  भी  कोशिष्  कर  सकें  ।

 il
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 झो  पो०  लिदस्थरसम  :  यह  देखने  के  लिए  कि  देश  के  दूरस्थ  स्थानों  पर  भी  जानकारी  पहुंचे
 लोक  सेवा  आयोग  कई  कदम  उठाता  रहा  मैंने  अपने  वक्तव्य  में  171  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन

 विदेशों  में  दृतावासों  और  मिशनों  में  विज्ञापनों  की  प्रतियां  भेजने  और  अनुसूचित  जातियों
 ओर  जनजातियों  के  आयुक्त  के  कार्यालय  सहित  इस  क्षेत्र  में  विभिन्न  अधिकारियों  ओर  संस्थाओं  से
 संपर्क  करने  का  उल्लेख  किया  हाल  ही  के  वर्षों  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  एक  दूसरा  तरीका
 अपनाया  है  अर्थात्  प्रत्येक  विषय  और  स्तर  के  लिए  हम  एक  सूची  तैयार  करते  हैं  जिसे
 संपर्क  सूचीਂ  कहते  हैं  और  इस  सूची  में  व्यक्तियों  को  आवेदकों  को  आवेदन  करने  का  प्रोत्साहन
 देने  और  मेजने  के  लिए  लिखा  जाता  उदाहरण  के  तौर  पर  रसायन  शास्त्र  की  योग्यता  वाले  एक
 पद  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  रसायन  शास्त्र  के  प्रोफेसरों  एवं  विभिन्न
 प्रयोगशालाओं  में  वैज्ञानिकों  की  एक  सूची  तैयार  की  है  और  वह  अभ्याथियों  को  भेजने  के  लिए  इनको
 लिख  देता  है  ।  मेरे  विचार  से  इससे  तथा  उठाये  जाने  वाले  और  कदमों  से  हम  इस  प्रवृत्ति  में  कमी  ला
 सकेंगे  ।  इसमें  कमी  आ  रही  है  और  हमें  आशा  है  कि  अगले  कुछ  वर्षों  में  बकाया  खाली  पद  नहीं  रहेंगे  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  शासन  काल  में  सरकार  ने  ऐसे  उन
 व्यक्तियों  को  जो  उन  पदों  के  लिए  आवेदन  करने  ओर  प्रतियोगिता  में  बैठने  के  इच्छुक  ये  विदष
 प्रशिक्षण  प्रदान  करने  का  वायदा  किया  था  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  उसी  नीति  का

 अनुसरण  कर  रही  है  और  यदि  हां  तो  क्या  इस  दिशा  में  उन्होंने  कोई  प्रगति  की  है  ?

 करी  पी०  चिदम्बरम  :  सिविल  सेवा  परीक्षा  में  बंठने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  कल्याण  मंत्रालय
 द्वारा  परीक्षा  पूर्व  प्रशिक्षण  केन्द्र  चलाये  जा  रहे  हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  अन्य  परीक्षाओं  के  लिए
 इस  प्रकार  के  केन्द्र  हैं  मैं पता  लगाऊगा  और  माननीय  सदस्य  को  सचित  करूंगा  ।

 महाराष्ट्र  भोर  कर्नाटक  के  बीच  सोभा  विवाद

 +376  डा०  दत्ता  सामंत  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्रियों  को  बंठक॑  आयोजित  कराकर  दोनों  राज्यों  के
 बोच  सीमा  विवाद  हल  करने  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 अब  तक  ऐसी  कितनी  बेठक॑  आयोजित  की  गई  और

 क्या  सरकार  इस  मामले  को  हल  करने  के  लिए  रायशुमारी  कराने  पर  विचार  कर
 रही  है  ?

 गृह  सम्ब्ालय  के  राज्य  सन्त्रो  चिन्तामणि  से  भारत  सरकार  का  स्देव
 यह  विचार  रहा  है  कि  यह  विवाद  केवल  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  ऐज्छिक  सहयोग  से  हल  किया  जा
 सकता  है  ।  केन्द्र  सरकार  उनके  द्विपक्षीय  विचार-विमष्टां  के  संबंध  में  दोनों  राज्य  सरकारों  से  सम्पर्क
 बनाए  रखती  समस्या  का  कोई  परस्पर  स्वीकार्य  हल  निकालने  में  यथा  अपेक्षित  केन्द्रीय  र  हायता
 दी  जायेगी  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  :  मैं  इस  सभा  में  इस  उत्तर  को  पिछले  कई  वर्षो  से  सुन  रहा  हूं  ॥  समस्या
 इस  प्रकार  है  ।  कर्नाटक  में  814  मराठी-भाषी  गांवों  और  फस्बों  को  महाराष्ट्र  में  250  कन्नड़  भाषी  गांवों
 ओर  कस्बों  को  शामिल  कर  दिया  गया  हम  तो  सिर्फ  संतुलित  समायोजन  के  लिए  कह  रहे  हैं  ।
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 इसके  सिवाय  हम  कुछ  भी  नहीं  कह  रहे  हैं  ।  महाराष्ट्र  के  प्रति  अन्याय  किया  गया  अब  इस
 सभा  ने  महाजन  आयोग  की  शिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  और  पहले  भी  सभी  प्रधानमन्त्रियों  ने

 इस  बात  को  दोहराया  है  |  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  बात  पर  जब  भी  चर्चा  हुई  है  ऐसा  कहा
 गया  है  कि  इसे  दो  मुख्य  मन्त्रियों  के  बीच  चर्चा  के  लिए  छोड़  देना  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मन्त्री
 ने  तीन  अथवा  चार  बार  बात  करने  का  कष्ट  उठाया  अब  कर्नाटक  के  मुख्य  मन्त्री  ने साफ  इन्कार
 कर  दिया  है  और  एक  वक्तव्य  जारी  किया  है  कि  आपसी  बंठकों  से  कुछ  भी  हल  नहीं  वह

 महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  के  साथ  इस  समस्या  पर  चर्चा  करने  के  लिए  तंयार  नहीं  यहां  तक  कि

 माननीय  गृह  मन््त्री  ने  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  मुख्य  मन्त्री  से  मिलने  का  प्रयास  किया  जहां  तक

 मूझे  पता  है  उन्होंने  इस  मामले  के  संबंध  में  मिलने  से  इन्कार  कर  दिया  इस  बेलगांव  और

 घारवाड़  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  मे ंरहने  वाले  लोगों  की  भावनाओं  के  साथ  क्या  गुजरता  होगा  ?  कब  तक
 सरकार  प्रतीक्षा  करेगी  ?  मेरा  तो  यह  सुझाव  है  कि  आपकी  इस  तथाकथित  पवित्र  विचार  घारा  पर

 कुछ  समय  की  पाबन्दी  लगाए  कि  कुछ  न  कुछ  हल  तो  निकल  ही  दो  मुख्य  मंत्रियों  के  बीच

 चर्चा  के  सम्बन्ध  में  कया  आप  कुछ  समय  सीमा  रखने  जा  रहे  यदि  नहीं  तो  क्या  आप  सर्वोच्च

 न्यायालय  के  कुछ  न्यायाधीशों  को  महाजन  समिति  प्रतिवेदन  का  अध्ययन  करने  के  लिए  नियुक्त  करेंगे

 और  गांव  को  एक  इकाई  मान  कर  सीमा  की  समीपता  तथा  जनमत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नई
 सिफारिश ं  देंगे  ?  क्या  आप  इस  तरह  की  किसी  बात  पर  विचार  करेंगे  ?

 झध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  एक  पवित्र  प्रश्न  ह ैअथवा  अपवित्र  प्रश्न  हैं  ?

 शो  चिन्तामणि  पाणिप्रहो  :  जंसा  कि  आप  पहले  ही  जानते  श्री  दत्ता  सामंत  एक  विख्यात
 सदस्य  हैं  और  जब  इस  सभा  में  हम  उनके  भाषण  पर  कोई  रोक  नहीं  लगा  सकते  तो  आप  दो  मुख्य
 मंत्रियों  पर  समय  सीमा  कंसे  लगा  सकते  हैं  ?  हम  अपनी  तरफ  से  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हमारे

 गृह  मंत्री  दोनों  मुख्य  मंत्रियों  से  सम्पक  स्थापित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  यह  एक  अच्छी  बात  है
 कि  हमारे  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  जो  कई  रगड़  वर्षोंसे  यहां  पर  उन  सभी  का  इस  वर्ष  के
 दौरान  समाधान  हो  जाये  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  परन्तु  वे  इसे  स्वीकार  करने  के  लिए  त॑यार  नहीं  है  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  परन्तु  हमारे  प्रयास  जारी  हैं  और  हमारे  गृह  मंत्री  पहले
 से  ही  इन  दो  मुख्य  मंत्रियों  से  सम्पक  बनाये  हुए  हैं  ।  उनको  मनाने  का  प्रयास  जारी  जेसे  भी  संभव

 हो  इनमें  आपस  में  समकौता  होना  चाहिए  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  :  तीन  वष्ं  गुजर  गये  परन्तु  फिर  भी  ये  दो  मुख्य  मंत्री  भापस
 में  नहीं  मिल  रहे  अब  माननीय  मंत्री  से  वही  उत्तर  दे  रहे  मेरी  बात  सिर्फ  यह  है  कि  सीमा
 वर्ती  लोगों  की  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  आप  इस  एक  समय  सीमा  निर्धारित  करते  हुए
 अथवा  सर्वोच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  करते  समाधान  करने  जा  रहे  हैं  ?  सारा
 ऊगड़ा  बेलगांव  शहर  से  सम्बन्धित  है  ।  दूसरे  गांवों  के  सम्बन्ध  में  कोई  भी  विवाद  नहीं  मराठी
 भाषी  लोग  पुराने  बेलगांव  तथा  नये  बेलगांव  में  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  क्या  आप  ऐसे
 समाधान  पर  विचार  करने  जा  रहें  हैं  !

 थी  खिन्तामणि  पालिप्रही  :  यह  सच  नहीं  है  कि  मुख्य  मंत्री  नहीं  मिल  रहे  दोनों  मुख्य
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 मन््त्री  30  1983  से  मिल  रहे  इसके  पश्चात्  वे  14  1984  और  9  1984
 को  मिले  ।

 उनकी  चर्चा  जारी  उनकी  समस्यायें  भी  साथ  की  साथ  चल  रही  जंसें  कि  श्री  दत्ता
 सामन्त  चाहते  हमारे  गृह  भन््त्री  उनको  एक  बार  फिर  इकट्ठे  बेठ  कर  चर्चा  करंने  के  लिए
 कहेंगे  ।

 श्री  मध  सूधन  वराले  :  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  एक  बात  की  ओर  आकर्षित  करना

 चाहता  हुं  ।  पिछली  बारी  प्रतिनिधिमंडल  माननीय  प्रधानमन्त्री  से  मिला  था और  उनको  यह  आश्वासन
 दिया  गया  था  कि  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न  कदम  उठाए  अब  यह  घारणा  नहीं  होन॑
 चाहिए  कि  क्योंकि  कर्नाटक  के  मुख्य  मन्त्री  विरोध  पक्ष  के  हैं  इसलिए  केन्द्र  अधिक  ढील  देकर  उनके
 प्रसन्न  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हम  गृह  मंत्रालय  से  अनुरोध  करते  हैं  कि  वह  कर्नाटक  के  मुख्य
 मंत्री  को  विवाद  को  यथाज्ञीघ्र  निपटाने  क ेलिए  और  अधिक  उचित  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिए  राजी
 करें  ।  क्या  माननीय  मंत्री  इस  पर  गौर  करेंगे  ?

 )**  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांति  बनाये

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैंने  किसी  भी  माननीय  सदस्य  को  कुछ  कहने  के  लिए  अनुमति  नहीं  दी  है  ।
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 थरो  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  प्रधान  मंत्री  से  मिला  काफी
 चर्चा  के  बाद  प्रधानमन्त्री  ने  प्रतिनिधि  मंडल  को  बताया  कि  एक  व्यवहायं  समाधान  की  जरूरत  हे/न
 कि  थोपे  गये  समाघान  की  ।  हम  एक  व्यवहाय॑  समाधान  ढू  ढ़ने  का  प्रयास  कर  रहे  मेरी
 समझ  में  नहीं  आता  कि  माननीय  सदस्य  वही  प्रश्न  बार-बार  क्यों  पूछते  हम  अपनी  तरफ  से
 भरसक  प्रयत्न

 श्री  एस०  एस०  गुरडडो  :  क्या  मैं  इस  बारे  में  जान॑  सकता  हूँ  कि  किसके  कहने  पर  महाजन
 आयोग  नियुक्त  किया  गया  महाजन  भायोग  की  रिपोर्ट  कंब  आयी  किसने  इसका  बिलकुल  भी
 आदर  नहीं  क्रिया  और  अब  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  सीमावर्तों  जिले  में  गड़बड़ी  पैदा  करने  का  प्रयास
 कौन  कर  रहा  है  ?

 श्री  चिम्तामणि  पाणिप्रही  :  आप  फिर  पुराने  महाजम  आयोग  रिपोर्ट  पर  जा  रहे  हैं  जबकि  हम
 एक  समाधान  ढ़  ढ़ने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  एस०  एस०  गुरड्डो  :  मैंने  तो  सि्फ  यंह  पूछा  था  कि  किस  के  कहने  पर  महाजन  आयोग  का
 गठन  किया  गया  मैं  एक  सीधा  उत्तर  चाहता

 भी  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  महाजन  आयोग  की  नियुक्ति  का  एक  लंबा  इतिहास  है  '*
 —_—e— कक  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 द्रव
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 )

 डा०  डो०  एन०  रेडडो  :  देश  के  विभिन्न  राज्यों  के  बीच  कोई  भी  विवाद--चाहे  सीमा
 विवाद  अथवा  नद्दी  विव्राद  अथवा  भाषा  विवाद  हो--यह  राष्ट्रीय  अखंडता  की  धारणा  के  विरुद्ध  एक
 बहुल  बड़ी  झकाकट  क्या  सरकार  मतमेदों  को  समाप्त  करने  और  एक  ऐसा  नियम  बनाने  के  लिए
 जो  दोनों  राज्यों  के  लिए  ब।ध्य  हो  सर्वोच्च  न्यायाधीशों  की  अध्यक्षता  में  स्थायो  सप्रितियां  नियुक्त  करने
 पर  विचार  करेगी  ?  इनमें  से  अधिकतर  मामलों  से  मही  हिंसा  होती  इसे  किसी  भी  कीमत  पर

 रोका  जाना  चाहिए  ।  क्या  सरकार  इस  तरह  विचार  करेगी  ताकि  ये  विवाद  वर्षों  तक  लटके  न  रहें  ।

 शो  चिन्तामणि  पाणिग्रहो  :  यद्यपि  यह  पूर्णतया  इस  प्रश्न  से  सम्बद्ध  नहीं  है  परन्तु  यह  एक
 पुझछाव  है  जिस  पर  विचार  किया  जा  सकता

 ओ०  सध्  कण्हवर्ले  :  अध्यक्ष  कोई  भी  विवादास्पद  मामला  उठाये  मैं  माननीय
 मंत्री  से मह  जानना  चाहता  हूँ  क्रि--क्योंकि  यह  एक  बहुत  नाजुक  मामला  मैं  कोई  विवाद  खड़ा  नहीं
 करना  चाहता

 ****

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  इस  तरह  क्यों  कर  रहे  ६  ।  जब  आपकी  बारी  आएगी  तो  आपको

 अनुमति  मिल  जाएगी  ।

 प्रो०  भषु  दष्डव्ते  :  जो  कुछ  मैं  कह  रहा  हूं  वह  उनको  सुनने  दीजिए  अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पर वल देने में दिलचस्पी  रखते

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  बात  पर  वल  देने  में  दिलचस्पी  रखते  हैं  और  वह  अपनी  बात
 पर  ।  ।  आपको  भौ  अक्सर  चिता  मत  कीजिए  ।

 प्रो०  सधु  दण्छक्ते  :  बिना  किसी  विवाद  के  मैं  माननीथ  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा
 कि  क्या  यह  बास्प्रन्निक्त  है  कि  कर्नाटक्क  और  महाराष्ट्र  क ेलोग  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  इस  मामले  को

 इसीलिए  बहीं  निपटाया  जा  रहा  है  क्योंकि  यह  केन्द्र  का  वेधानिक  उत्तरदायित्व  है  जिसने  स्थिति  को

 बिगाड़  दिया  इसलिए  कया  केन्द्र  मामले  को  निपटाकर  अपना  वंधानिक्र  उत्तरदायित्व  पूरा  करेगा  ?

 अरष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवस्था  बनाए  रखिए  ।

 )

 गृह  मंत्री  बूटा  :  जहां  तक  केन्द्र  के  वंघानिक  उत्तरदायित्व  का  सम्बन्ध  हे  हम
 इस  बारे  में  अपने  उत्तरदायित्व  को  पुरा  करेंगे  ।  हम  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकारों  को

 स्वतन्त्र  रूप  से  और  पूरा  अवसर  प्रदान  करना  चाहते  हैं  जिससे  कि  कोई  व्यवहार्य  हल  निकल  सके  ।  यदि

 कोई  व्यक्ति  अपने  उत्तरदायित्व  से  जी  चुरा  रहा  अपने  उत्तरदायित्व  को  पूरा  करने  में  सक्षम  नहीं
 तो  वह  हैं  जनता  पार्टी  के  मुख्य  मंत्री  जो  वहां  शासन  कर  रहे  हैं  और  जिनकी  एक  विचित्र  स्थिति
 अखिल  भारतीय  पार्टी  के  सदन  में  उनके  नेता  और  राज्य  के  मुख्यमंत्री  के  विचारों  में  एकरूपता

 बहीं  है  ।  मैं  मानतीय  सहस्य  से  अपील  करता  हूं
 )
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 प्रो०  मधु  दष्डवर्त  :  क्या  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  और  राज्य  कांग्रेस  आई  के  अध्यक्ष  का  अभी

 भो  यही  मत  है  ?  जनता  पार्टी  के  अध्यक्ष  इस  सदन  के  सदस्य  नहीं  है  ।  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यही  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 प्रधान  सन्त्री  राजोव  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  श्री  दण्डवते  इस  मुह  के

 बारे  में  मुकसे  कई  बार  मुलाकात  कर  चके  मैं  चाहूंगा  कि  वे  मुझसे  मुलाकात  करना  जारी  रखें  ।
 उनके  लिए  सदंव  दरवाजे  खले  हैं  परन्तु  साथ  ही  मैं  उनसे  यह  भी  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  अपने  साथ  इस

 मुह  पर  बातचीत  करने  के  लिए  कर्नाटक  में  जनता  पार्टी  के  मुख्य  मंत्री  कौ  भी  अपने  साथ  लाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  हमें  किसी  अन्य  बात  का  उल्लेख  करने  से  बचना  चाहिए  ।

 )

 शो  एम०  यो०  चन्द्रशेखर  मृति  :  महाराष्ट्र  राज्य  के  आग्रह  पर  ही  महाजन  आयोग
 की  नियुक्ति  की  गई  थी  और  सम्बन्धित  सभी  तीनों  राज्यों  अर्थात्  महाराष्ट्र  और  केरल  ने  यह
 उत्तरदायित्व  लिया  था  कि  वे  महाजन  आयोग  के  निर्णय  से  बाध्य  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या
 यह  सच  है  कि  उनके  उत्तरदायित्व  लेने  के  बावजूद  भारत  सरकार  ने  अभी  तक  महाजन  आयोग  के
 निर्णय  को  क्रियान्वित  क्यों  नहीं  किया  है  ?  भारत  सरकार  के  पास  इसके  अलावा  दूसरा  चारा  नहीं  है
 कि  सभी  सम्बन्धित  राज्यों  को  महाजन  आयोग  की  रिपोर्ट  को  स्वीकार  करने  के  निर्देश  दिए  जाएं  ।  मैं
 यह  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  भारत  तभी  सम्बधित  राज्यों  को महाजन  आयोग  की  रिपोर्ट  स्वीकार
 करने  के  लिए  निर्देश  देने  के  लिए  तंयार  है  ?

 क्री  सरदार  बूटा  सिह  :  मेरे  माननीय  मित्र  ने  प्रइन  का  उत्तर  देते  समय  भारत  सरकार
 की  स्थिति  को  जोरदार  शब्दों  में  स्पष्ट  कर  दिया

 दसण  और  दोव  के  लिए  कसंचारियों  को  भर्तो

 +377.  श्री  शांताराम  नायक  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूतपूर्व  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमण  और  दीव  के  सरकारी  कमंचारियों  को  गोआ
 सरकार  अथवा  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमण  और  दीव  को  सरकार  दोनों  में  स ेकिसी  एक  के  अधीन  सेवा  करने
 का  विकल्प  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  समय  गोआ  सरकार  के  कुछ  कमंचारी  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमण  और  दीव  की
 सरकार  के  अधीन  काये  कर  रहे

 यदि  उनकी  संख्या  कितनी

 क्या  इन्हें  गोआ  में  शीघ्र  स्थानांतरित  करने  के  अनुरोध  को  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमण  और
 दीव  में  कमंचारियों  की  कमी  होने  के कारण  लम्बिक  रखा  गया  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उक्त  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  में  आवश्यक  संख्या  में  कमंचारी
 नियुक्त  करने  के  लिए  किए  गए  प्रबन्ध  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  चिन्तामणि  :  से  तक  एक  बिबरण  सभा
 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
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 विवरण

 से  तक  :  दमण  ओर  दीव-थुतगंठन  1987  (1987  का  सं०  18)
 के  भाग  शा  में  निहित  घारा  59  से  62,  नये  राज्य  गोवा  और  नये  संघ  शझाप्तित  क्षत्र  दमण  और  दीव
 के  सेवा  मामलों  में  प्रयुक्त  होता  है  उक्त  अधिनियम  में  ऐसा  कोई  विशेष  उपबन्ध  नहीं  है  जिनके  अनुसार
 कर्मचारियों  से  नये  राज्य  गोवा  अथवा  संघ  शात्तित  क्षंत्र  दमण  और  दीव  में  उनको  अंतिम  रूप  से
 आबंटित  किए  जाने  के  लिए  कोई  विकल्प  मांगना  अपेक्षित  निर्धारित  दिवस  से

 तत्कालीन  संघ  शासित  क्षंत्र  दमण  और  दीव  ने  कर्मंकरियों  से  उबकी/तरजीह  प्राप्त  कर  ली  थी

 ताकि  उन  कमंचारियों  की  संख्या  मालम  हो  ज़ाए  दम्ण  ओर,दीव  नृग्ने  राज्य  गोवा  और  विलोमत

 स्थानान्तरित  होना  चाहते  इसके  अनुसरण  में  लगभग  52  कमंचारियों  जिन्होंने  गोवा  का  विकल्प

 दिया  को  दमण  और  दीव  संघ  शासित  क्षेत्र  से  गोवा  में  स्थानान््तरित  कर  दिया  गया  उक्त

 अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  केन्द्र  सरकार  के  अनुमोदन  से  कमेचारियों  का  सम्बन्धित  राज्य

 अथवा  संघ  दासित  क्षेत्र  में  अन्तिम  रूप  से  आबंटन  करते  समय  उनकी  त्तरजीह  को  ध्यान  में  रक्षा  जाता

 है  ।  यदि  आवश्यकता  हुई  तो  एक  सलाहकार  ख्रमिति  भी  गठित  की  जाएगी  जो  अन्तिम  आबंडनों  के  बारे

 में  निर्णय  करेगी  तथा  इससे  सम्बन्धित  अभ्याबेदनों  पर  करेगी  |  इस  क्रार्य  के  पूरा  द्वोने  के  बाद
 यदि  कुछ  रिक्तियां  हुई  तो  उन्हें  भरने  के लिए  भर्ती  नियमों  के  अनुसार  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 श्री  शञान्ताराम  नायक  :  दमण  और  द्वीप  पुनगठंन  अधिनियम  1987  की  धारा  59  (2)
 में  ब्यवस्था  है  :

 हु

 राज्य  काडरं  की  संख्या  और  संरंचना  नियत  दिन  से  ही  ऐसी  होगी  जो  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  आघारित  की

 गोवा  के  सेवा  सम्बन्धी  मामलों  की  देखरेख  के  लिए  मत्रंणा  समिति  के  गठन  का  भी  प्रावधान

 है  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  मन्नंणा  समितियों  की  नियुक्ति  कब  की  इनका  गठन  कैसा

 होगा  और  यह  क्या  कार्य  करेंगी  ?

 ही  चिन्ता  सणि  पाणिप्रही  :  महोदय  माननीय  सदस्य  श्री  शान्ताराम  नायक  अपने  प्रक  प्रश्नों
 में  सदैव  सकारात्मक  रवेया  अपनाते  हैं  ।  उस  आदेश  के  अनुसार  ही  जल्दी  ही  मन्त्रणा  समिति  का
 गठन  कर  रहे  शीघ्र  ही  इसकी  सदस्यता  और  ग्रठन  के  में  नि्ंय  लिया  जाएगा  $

 श्री  शान्ता  रास  नायक  :  महोदय  जब  गोवा  राज़्य  संवर्ग  का  विर्माण  किया  जाएगा  तो  यह
 स्वाभाविक  है  कि  सम्बन्धित  क्षेत्रों  क ेसरका  कम्ंचारिसों  का  उस  संवर्ग  में  प्रतिनिधित्व  होना
 सम्पर्ण  भारत  में  हमारे  केवल  तीन  आई  ए०  एस०  अधिकारी  है।दो  आई०  ए०  एल»  अधिकारी

 हाराष्ट्र  सरकार  में  है और  एक  तमिलनाडु  सरकार  की  सेवा  में  है  ।  संघ  राज्य  क्षेत्र  संवर्ग  में  केवल

 एक  ही  अधिकारी  मैं  यह  जानना  चाहुंगा  कि  यदि  के  बोवा  संवर्ग  में  सेवा  करने  के  इच्छुक  हों  तो

 उनकी  चाहें  वे  आछ्ार  ही  ऐसा  किया  क्या  गोआ  सरकार  के  लिए
 उपलब्ध  होंगी  ?

 अध्यक्ष  भहोदय  :  नायक  मैं  इस  बारे  में  आपसे  सहमत  नहीं  परस्पर  आदान-प्रदान

 किया  जाना  चांहिए

 क्री  चिन्तामणि  पालिप्रहो  :  श्री  आप  गोवा  में  नए  आई०  ए०  एस०  अधिकारी  क्यों

 नहीं  चाहते  ?
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 श्री  सीताराम  जे०  गावली  :  महोदय  गृह  मंत्री  की  दादरा  और  नगर  हवेली  के  लिए  मंत्रणा

 समिति  की  20  अक्तूबर  1987  को  आयोजित  सभा  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  क्योंकि  दादरा  और

 नगर  हवेली  तथा  दमण  और  द्वीव  छोटे  और  पड़ौसी  संघ  राज्य  क्षेत्र  अतः  वचत  और  कुशलता  के

 लिए  सरकारी  कमंचारी  एक  संघ  राज्य  क्षेत्र  से  दूसरे  में  परस्पर  स्थानान्तरणीय  होने

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  यह  प्रस्ताव  इस  समय  किस  स्थिति

 में  ह ैऔर  इस  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  देने  में  कितना  समय

 झो  चिस्तामणो  बाणिश्नही  :  इस  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा

 प्रधान  संत्रो  को  शीलंका  के  राष्ट्रपति  के  साथ  वार्ता

 +378.  भरी  इसाजीत  गुप्त  :  क्या  बिबेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  के  साथ  दोनों  देशों  के  बीच  रक्षा  और  विदेश
 नीति  सम्बन्धी  प्रस्तावित  द्विपक्षीय  समभौते  के  बारे  में  वार्ता  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  गया  है  और  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  समत्री  के  ०  तटचर  ;  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 झरी  इन्द्र  जोत  गृप्त  :  नि:संदेह  यह  सरकार  का  विष्वेषाधिकार  है  कि  यदि  वह  चाहे
 तो  सदन  को  कोई  जानकारी  न  दे  ।  पपिछले  मास  जब  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  दिल्ली  से  गृजरे  तो  उन्होंने
 सरकार  के  साथ  सर्वोच्च  स्तर  पर  कुछ  बातचीत  की  ।  इस  बात  को  व्यापक  रूप  से  प्रभावित  किया  गया
 कि  द्विपक्षीय  सन्धि  के  लिये  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  द्वारा  लाये  गये  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया
 गया  ।  अब  यह  जानकारी  सही  भी  हो  सकती  है  ओर  नहीं  भी  कि  क्या  वह  अपने  साथ  कोई  प्रस्ताव
 लाए  जिन  किन््हीं  कारणों  से  विचार  नहीं  किया  गया  था  इस  पर  इसलिये  विचार  नहीं  किया  गया  कि
 हमारी  सरकार  ने  इसे  विचार  करने  योग्य  नहीं  समका  या  इसके  लिये  पर्याप्त  समय  नहीं
 मैं  तत्कालिक  जिनमें  हम  इस  समय  बूरी  तरह  से  फंसे  हुए  श्रीलंका  में  तमिल  अधिकारों  का

 वहां  पर  लड़ाई  रोकने  का  जिनका  मैं  अभी  जिक्र  नहीं  मैं  देश  के  दी्धंकालिक

 सुरक्षा  हितों  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूँ  ।  मेरा  सवाल  मुख्यतः  देश  के  दीर्घावधिक  सुरक्षा  हितों  के
 बारे  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  श्री  लंका  के  एक  मन््त्री
 इस  समय  उनका  नाम  मूल  गया  ने  एक  वक्तव्य  जारी  किया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  काफी
 सोत  हुई  हमने  भारत  सरकार  को  यह  आएवासन  दिया  है  कि  यह  जो  विदेशी  तत्व  श्रीलंका  में
 लाए  गये  इन्हे  बाहर  निकाला  जायेगा  और  बाद  में  उन्होंने  कहा  कि  यह  सब  गलत  यह
 चाहे  भाड़े  के  ब्रिटिश  टटू  हो  बा  यहीं  पर  यह  एक  प्रकार  से  अवज्ञापूर्ण  वक्तव्य
 अब  हम  यह  नहीं  जानते  यह  सदन  नहीं  जानता  कि  किस  प्रकार  के  आश्वासन  यदि  कोई  दिया  गया  भी
 था  भविष्य  में  श्रीलंका  द्वारा  विदेशी  तत्वों  और  जो  निश्चित  रूप  से  हमारे  प्रति  आक्रामक  हैं
 ओर  जिनकी  उपस्थिति  इस  क्षेत्र  की  दीर्घावधिक  सुरक्षा  ओर  शान्ति  में  सहायक  नहीं  है  क ेसाथ  मेल
 जोल  न  रखने  के  बारे  में  दोनों  सरकारी  के  बीच  हुई  विभिन्न  वार्ताओं  के  दौरान  मौखिक  रूप  से  व्यक्त
 किये

 इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  दीर्घावधि  सन्धि  के  बारे  में  सही  स्थिति  क्या  क्या
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 हमारी  सरकार  यह  वांछनीय  समभती  है  कि  श्री  लंका  के  साथ  एक  द्विपक्षीय  दीर्घावधि  सन्धि  की  जाये
 जिसके  अन्तगंत  रक्षा  तथा  विदेशी  मामलों  को  लिया  यदि  तो  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे
 हैं  ?  यदि  तो  क्यों  ?

 श्री  के०  नटवर  सिह  :  माननीय  सदस्य  की  ही  तरह  मैं  शब्दों  का  प्रयोग  बड़ी  सावधानी  पूर्वक
 करना  चाहता  हूँ  ।  एक  राजनयिक  के  रूप  में  कार्य  करने  के  मैं  कह  गा  कि  एक  राजनयिक

 सही  परिभाषा  यह  है  :  राजनयिक  एक  ऐसा  व्यक्ति  होता  है  जो  कुछ  भी  न  कहने  से  पहले  दो  बार

 सोचता  है  ।

 मैं  आपकी  बात  का  उत्तर  अत्यन्त  सावधानी  पुर्वंक  दू  आपने  जिस  सन्धि  का  उल्लेख  किया

 है  उसके  संबंध  में  श्रीलंका  के  माननीय  राष्ट्रपति  द्वारा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  लाया  श्री  जैमिनी

 दिसनायके  के  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहृंगा  कि यह  एक  काफी  लम्बा  साक्षात्कार  श्रीलंका
 जिसके  वह  प्रमुख  निर्माताओं  में  से  एक  को  उन्हें  पूरा  समर्थन  दिया  जब  एक  समाचार

 विशेष  के  संवाददाता  ने  उनसे  श्रीलंका  में  बाहरी  तत्वों  की  उपस्थिति  के  बारे  में  जोर  देकर  प्रश्न  किया
 तो  उन्होंने  कुछ  टिप्पणियां  कीं  ।  हमने  सोचा  कि  शायद  यह  टिप्पणियां  न  की  गई  हों  ।  हमने  उनका
 ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  किच्ततु  इसमें  कोई  दुर्भावना  नहीं  थी  ।  मैं  यही  कहने  का  प्रयत्न  कर  रहा

 यदि  आप  समभौते  के  साथ  संलग्न  पत्रों  को  पढ़  तो  आपको  मालूम  होगा  कि  उसमें  इस  बात  का
 उल्लेख  है  कि  इन  बाहरी  तत्वों  को  श्रीलंका  से  बाहर  निकलना  होगा  ।  हम  इस  विषय  में  श्रीलंका  से

 सम्पर्क  बनाये  हुए  है  ।  जहां  तक  सन्धि  के  प्रमुख  प्रघन  का  सम्बन्ध  है  यह  एक  परिकल्पनात्मक  मामला
 मैं  इस  बारे  में  आपके  द्वारा  आश्वासन  मांगे  जाने  की  केन्द्र  करता  हूं  किन्तु  मैं  एक  कल्पित  विषय  पर

 कोई  टिप्पणी  नहीं  कर  सकता  ?

 श्री  इन्द्र  जोत  गुप्त  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  प्रकार  भी  द्विपक्षीय  सन्धि
 के  लिये  कार्य  करने  की  संभावना  या  वाछनीयता  से  बिल्कुल  इन्कार  कर  दिया  है  या  वह  वरतंभान  स्थिति
 और  समय  को  इसके  लिये  उपयुक्त  नहीं  समझते  क्योंकि  हम  और  समस्याओं  में  उलभे  हैं  ओर  फिलहाल
 वहां  की  समस्या  हल  होती  प्रतीत  नहीं  होती  ।  यह  कारण  है  या  सिद्धान्त  रूप  से  इन  दोनों  देशों  जो  गुट
 निरपेक्ष  पड़ौसी  एक  दूसरे  के  बहुत  निकट  ने  किसी  भी  दीघाविधिक  रक्षा  और  मित्रता  या

 सहयोग  सन्धि  की  परिकल्पना  से  इन्कार  कर  दिया  है  ?

 श्री  के०  नटवर  सिह  :  मैं  जितनी  सावधानीपूवंक  उत्तर  दे  सकता  दू  गा  |  श्री  लंका  सरकार
 के  साथ  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  हालांकि  समाचार  पत्रों  ने  इसका  अनुमान  लगाया  है  ।
 माननीय  सदस्य  के  इस  प्रइन  का  जहां  तक  सम्बन्ध  है  कि  क्या  भारत  सरकार  की  ओर  से  ऐसी  कोई
 व्यवस्था  है  या  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  यह  एक  काल्पनिक  प्रइन  है  ।  जब  भी  इस
 प्रकार  का  प्रस्ताव  होगा  हम  इस  पर  सावधानीपूर्वक  विचार  करेंगे  ओर  अपने  क्षेत्रों  के  हिता  को  ध्यान  में
 रखेंगे  ।

 ओर  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  श्री  राजीव  गांधी  और  राष्ट्रपरि  श्री  जयवरबंन  के  बीच  बोच  जो
 समभौोता  हुआ  वह  दूसरों  के  लिए  आदर्श  था  क्योंकि  पहली  बार  दो  गुट-निरपेक्ष  देशों  ने  युद्ध  का  मार्गे
 अपनाये  बातचीत  द्वारा  यह  समझौता  मैं  मन््त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारे
 प्रधान  मन्त्री  तथा  राष्ट्रपति  श्री  जयवर्धन  के  बीच  तो  बातचीत  हुई  क्या  वह  हमारे  द्विपक्षीय  सम्बन्धों
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 को  सुधारने  और  एक  ऐसा  आधार  तंयार  करने  के  लिये  जारी  है  जो  एक  लम्बे  समय  तक  अन्य  देशों  के
 लिये  आदर्श  होगी  ।

 श्री  के०  नटवर  सिह  :  मैं  केवल  यही  कह  सकता  हूं  कि  मैं  श्री  भाटिया  से  प्री  तरह  सहमत
 यह  समझौता  बहुद शीय  है  ।  यह  समभौता;द्विपक्षीय  था  किन्तु  इसमें  श्रीलंका  की

 क्षेत्रीय  अखण्डता  की  गारंटी  दी  गई  इस  समभकौते  का  उहूं श्य  हमारे  तमिल  भाइयों  और

 बहनों  को  उजित  स्थान  दिलाना  है  जो  उन्हें  नहीं  दिया  गया  था  ।  इसमें  हमारी  सुरक्षा  और  पर्यावरण
 की  समस्याओं  को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  इसीलिए  हमने  यह  समझौता  किया  है  और  इसीलिए
 इसे  अन्तर्राष्ट्रीय  समर्थन  प्राप्त  हुआ  है  ।  यह  दो  गुट  प्रमुसत्ता  स्वतंत्र  देशों  के  बीच

 एक  विशेष  प्रकार  का  समर्भौता  है  ।

 श्री  डो०  जो०  स्वेल  :  इस  बात  पर  ध्यान  दिए  बिना  कि  राष्ट्रपति  अपने  साथ  कोई  प्रस्ताव
 लाए  हैं  या  इस  प्रकार  के  समभोते  के  लिए  प्रधानमन्त्री  और  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  के  बीच  पत्रों
 का  आदान-प्रदान  हुआ  होगा  जिससे  29  जुलाई  के  समझौते  का  आधार  तंयार  हुआ  होगा  ।  आप  एक
 राजनयिक  हैं  ।  आपको  कुछ  अंग्रेजी  आनी  चाहिए  ?  आप  समभते  क्यों  नहीं  ।  मैं  जानना  चाहता  हुँ  कि
 क्या  इसे  दोनों  देशों  के  बीच  सम्पूर्ण  विदेश  नीति  और  रक्षा  समझौते  का  रूप  दिये  जाने  में  कोई
 भूत  आपत्ति  थी  ।

 श्री  के०  नटवर  सिह  :  आप  एक  राजदूत  रह  चुके  हैं  और  आप  इसका  उत्तर  जानते  हैं  ।

 एस०  जयपाल  रेड्डो  :  हम  उत्तर  चाहते  उत्तर  क्या  है  ?  सदन  को  उत्तर  जानने  का
 अधिकार  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  शोर  क्यों  करते  हैं  ?  गर्म  होने  की  कौन  सी  बात  होती  आप  कहते  तो  वैसे

 भ्रो  एस०  जयपाल  रेडडो  :  उनका  भ्रइन  अत्यंत  हैं  और  मंत्री  जी  को  इसका
 उत्तर  देना

 शी  के  ०  नटवर  सिंह  :  मैंने  माननीय  सदस्य  श्री  इन्द्रजीत  गृप्त  द्वारा  उठाए  गए  एक  प्रश्न  के
 उत्तर  में  पहले  ही  कहा  है  कि  यहਂ  एक  काल्पनिक  श्रदन  यह  सीधे  पूछा  जाता  है  तो  हम  अपने  राष्ट्रीय
 हितों  और  सुरक्षा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  पर  क्चिर  मैं  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  कह
 सकता  ।

 ओ  पो०  कुससदेई  बेल  :  राष्ट्रपति  जयवर्धन  ने  की  बैठक  में  भाग  लेने  के
 लिए  आवे  से  पूर्व  भीलंका  में  कहा  था  कि  वह  ओर  हमारे  प्रधानभमन्त्री  29  1987  के  समझौते
 में  एक  अनुबन्ध  जोड़ने  जा  रहे  भारत  सरकार  द्वारा  यह  कह  कर  इन्कार  कि  या  गया  कि
 समझोते  में  कोई  अनुबंध  नहीं  जोड़ा  जा  रह्म  ।  किन्तु  उन्होंने  बाद  में  कहा  कि  वास्तव  जहां  तक
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 रक्षा  और  विदेश  नीतियों  का  सम्बन्ध  है  श्रीलंका  सरकार  अनुबंध  जोड़ने  के  लिए  कह  रही

 तत्पश्चात्  जब  वह  5  1987  को  दिल्ली  आए  उन्होंने  समाचार  पत्रों  को  स्वयं  बताया  कि

 वास्तव  में  श्रीलंका  भारत  सरकार  के  साथ  यदि  द्विपक्षीय  तो  एक  त्रिपक्षीय  समभोता

 करना  चाहती  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  सच  है  या  नहीं  ।

 श्रीलंका  के  प्रधानमन्त्री  श्री  प्र  मदास  और  सुरक्षा  मंत्री  ललितमुदाली  द्वारा  29  1987
 के  समझौते  की  आलोचना  की  गई  यह  आज  के  समाचार  पत्र  में  भी  मैं  इसे  यहां  उद्धत
 करता  हूं

 हि

 कहने  वाले  लोगों  की  संख्या  बढ़ी  है  समझौता  समाप्त  हो  गया  हैਂ  आगे  कहा  गया  है
 शांति  सेना  जिसे  जाफना  के  लोगों  की  रक्षा  के  लिए  भेजा  गया

 उसकी  जाफना  के  ही  लोगों  द्वारा  जालौचना  की  जा  रहो

 इस  प्रकार  न  केवल  प्रेमदास  ने  बल्कि  अथुलारमुदाल  ने  भी  इस  समभोते  की  आलोचना  की  है  ।
 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  भारत  सरकार  यह  देखने  के  लिए  कोई  कदम  उठा  रही  है  कि  29  तारीख

 का  समभौता  कार्यान्वित  किया  गया  है  या  नहीं  ?

 एक  माननोय  सदस्य  :  वह  राजदूत  नहीं  इसलिए  कृपया  उनके  प्रदन  का  उत्तर  दीजिए  ।

 खो  के०  नटवर  आपके  प्रश्न  का  अन्तिम  भाग  भारत  श्रीलंका  समभोते  के  बारे  में  है  ।

 हम  जिस  प्रइन  पर  बहस  कर  रहे  हैं  वह  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  द्वारा  भारत-श्ीलंका  रक्षा  सम्धि  के  बारे  में

 उठाया  गया  है  ।

 आपके  पहले  प्रश्न  के  बारे  जंसा  कि  पहले  कहा  भारत  ओर  श्री  लंका  के  बीच

 पर  हस्ताक्षर  करने  का  प्रइन  राष्ट्रपति  के  साथ  प्रधानमंत्री  की  बातचीत  के  दौरान  नहीं
 उठाया  जब  वह  काठमांड्  से  लौटते  हुए  बिल्ली  रुके

 अब  आपने  जो  वक््शल्यः  समाचार  फत्रीं  भें  पढ़ा  वह  एक  अलग  प्रश्न  के  बारे  में  है  और  मैं

 नहीं  समभता  कि  मुझे  इस  पर  कोई  टिप्पणी  करनी  चाहिए  ।  इस  पर  हमारा  अपना  दृष्टिकोण  कितु
 रक्षा  संधि  के  जिस  प्रश्न  पर  हम  इस  समय  चर्चा  कर  रहे  वह  इससे  संबंधित  नहीं  है  ।

 करी  सुरेश  कुरुप  :  समझौते  के  उपबन्धों  के  अनुसार  श्रीलंका  सरकार  नें  हाल  ही  में  प्रशासनिक

 परिषद्  विधेयक  पारित  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  भारत  सरकार  ने  इस  विधेयक  के  कुछ
 उपबंधों  पर  अपना  असंतोष  व्यक्ति  किया  उदार  तमिल  जनमत  भी  इस  विधेयक  के  उपबंधों  के
 विरुद्ध  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि क्या  भारत  सरकार  का  विचार  इस  विधेयक  में  निहित  उपबंधों  के
 संबंध  में  श्रीलंका  सरकार  के  साथ  बातचीत  रखने  का  है  ?

 श्री  के०  नटवर  सिह  :  प्रइन  संख्या  378  बिल्कूल  स्पष्ट  है  :

 प्रधानमंत्री  ने  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  के  साथ  दोनों  देशों  के  बीच  रक्षा  और  विदेश
 नीति  संबंधी  प्रस्तावित  द्विपक्षीध  समझौते  के  बारे  में  वार्ता  की  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  डथो रा  क्या  है  और  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 ओर  मेरा  उत्तर  है  :

 नहीं  ।
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 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 अब  आपने  जो  प्रश्न  पूछा  वह  भारत-श्रीलंका  समभौते  के  बारे  में  आप  मुझसे  अगली
 बार  यह  प्रइन  मैं  पूरा  ब्यौरा

 प्रवनों  क ेलिखित  उत्तर

 ]
 पश्चिम  राजस्थान  में  भूमिगत  जल  भंडार

 +379.  श्री  तम्पन्न  थामस  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  राजस्थान  में  जंसलमेर  के  निकटवर्ती  शुष्क  क्षेत्रों  में  मूमिगत  जल  भंडार  का
 पता  लगाया  गया

 क्या  इन  जल  संसाधनों  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्रों  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  रास  निवास
 :  और  पश्चिमी  राजस्थान  के  जंसलमेर  जिले  सहित  बहुत  से  जिलों  में  सक्षम  भूजल

 क्षेत्रों  का निरूपण  किया  गया

 जंसलमेर  जिले  की  आपुरणीय  मृजल  प्ंस।धन  क्षमता  143.2  मिलियन  धन
 मोटर  प्रति  वर्ष  आंकी  गई  है  ।  पद्चिमी  राजस्थान  के  शेष  जिलों  बाड़मेर  बोकाने

 तथा  श्री  गंगानगर  की  कुल  मिलाकर  भूजल  क्षमता
 लगभग  4400  मिलियन  घन  मोटर  प्रति  वर्ष  होने  का  अनुमान  है  ।

 पाकिस्तान  सोमा  के  साथ-साथ  चोम  को  सड़क
 $  380.  भरी  एस०  रघुमा  रेडडो  :

 की  बो०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ,

 कया  सरकार  को  मालूम  है  कि  पाकिस्तान  की  सीमा  के  साथ-साथ  चीन  की  सड़कें  बनकर
 तैयार  हो  गई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  भारतीय  सीमाओं  की

 रक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 बिदेश  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  केਂ  नटबर  सरकार  की  चीन  पाक  सीमा  के

 निकट  चीन  की  ओर  से  होने  वाले  सड़क-निर्माण  की  कायंवाही  की  जानकारी

 सरकार  ऐसी  सभी  घटनाओं  पर  बराबर  निगाह  रखती  है  जिनका  देश  की  सुरक्षा  पर
 असर  पड़  सकता  हो  ।  कराको रम  राजमार्ग  के  निर्माण  और  खुजेराव  दर्रा  खुल  जाने  पर  सरकार  ने
 श्ीन  ओर  पाकिस्तान  की  सरकारों  से  बार-बार  विरोध  प्रकट  किया  पाकिस्तान  के  गे  र-का  नूनी  कब्जे
 वाले  भारतीय  इलाके  के  किसी  हिस्से  में  पाकिस्तान  द्वारा  सड़क-निर्माण  में  चीन  की  सहायता  के  सवाल
 पर  भारत  की  स्थिति  को  इन  विरोधों  के  द्वारा  बहुत  ही  स्पष्ट  किया  जा  चुका  है  ।

 हरे  5
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 आतंकवादी  झोर  विधघटनकारों  गतिविधियां  1987  के  अन्तगंत
 न्यायालयों  को  स्थापना

 +181.  भी  एच०  ए०  डोरा  :  क्या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आतंकवादी  और  विघटनकारी  गतिविधियां  1987  की  धारा

 9  के  अन्तगंत  अपेक्षित  न्यायालयों  की  स्थापना  की  दी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्री  बटा  :  से  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा

 प्रस्तुत  सूचना  के  अनुसार  अभिहित  न्यायालयों  की  स्थापना  की  स्थिति  निम्न  प्रकार  से

 उन  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  के  नाम

 जिन्होंने  अभिहित  न्यायालयों  की  स्थापना  के
 बारे  में  सूचित  किया  है  ।

 1.  आन्भ्र  प्रदेश  टी०  ए०  डी०  ए०  अधिनियम  1987  के  अधीन
 जिला  मुख्यालय  में  सभी  सत्र  न्यायालयों  को
 अभिद्दित  न्यायालय  घोषित  किया  गया  है  ।

 2.  जम्मू  और  कश्मीर  2
 3.  गोवा  1

 4.  हरियाणा  4

 5.  मणिपुर  1

 6.  पंजाब  4

 7।  राजस्थान  1
 8.  उत्तर  प्रदेश  3

 9.  चण्डीगढ़  प्रशासन
 10.  दिल्ली  प्रशासन  3

 उन  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  के  नाम

 जिन्होंने  यह  सूचित  किया  है  कि  अभिहित
 न्यायालयों  की  स्थापना  नहीं  की  गई  है  ।

 «  बिहार
 «  तमिलनाडु

 त्रिपुरा
 .  अण्डमान  तथा  निकोवार  द्वीप  समूह

 लक्षद्वीप

 .  पांडिचेरी

 शेष  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से सूचना  को  प्रतीक्षा  है  ।
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 दूतावासों  के  साष्यमਂ  की  गईं  खरीद  की  पुंनेरोला  '

 +382.  श्री  बनवारो  लाल  प्रोहिंत  :

 गौरो  राजहंस  :  क्या  बिदेक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृषक  करेंगे  कि  !
 कया  सरकार  का  विदेष्न  में  दृतावासों  के  से  श्रका  संगठनों  के  लिए

 प्राप्त  की  गई  वस्तुओं  की  खरीद  ओर  निरीक्षण  बतंमान  की  पुनरीक्षा'.करने  का
 प्रस्ताव

 क्या  वर्तमान  व्यवस्था  को  असंतोषजनक  पाया  गया  और

 यदि  तो  यदि  सरकार  का  इस  व्यवस्था  में  फर-बदल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  तो
 उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  भन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  के०  नटबर  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  से
 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 नहीं  ।  मोजूदा  व्यवस्था  से  संतोषजनक  ढंग  से  काम  चल  रहा
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 असम  में  विदेशियों  का  पता  लगाना

 *+383,  ओ  सुवर्शन दास  यह  प्ंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  कितने  विदेशियों  का  पता  लगाया  है  और  कितनों  को  उनके  देश  कपिस  भेज
 दिया  गया

 कितने  मामले  न््यायाधिकरंण  को  सौंपे  गए

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  असम  में  विदेशियों  का  पता  लगाने  की
 प्रक्रिया  के  दौरान  भारतीय  नागरिकों  को  तंग  किया  जा  रहा

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  भारतीय  नागरिकों  के  अधिकारों  को

 सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 विदेशियों  के  नाम  पर  कितने  व्यक्तियों  को  बंगलादेश  वापिस  भेजा  यया  और  कया  वापिस
 भेजे  गये  व्यक्तियों  को  बंगलादेश  की  सरकार  को  सौंपा  गया  था  अथबा  और

 यदि  तो  उन  व्यक्तियों  की  स्थिक्ति  क्या  है  ?

 गृह  संत्रो  :  राज्य  सरकार  के  अमुसार  असम  से  असम  समभोते  से
 1987  तक  3637  विदेशियों  को  निष्कासित  किया  गया  है  ।

 1987  तक  15292  मामले  विदेशी  नागरिक  न््यायाधिकरण  को  तथा  8094
 मामले  अवेध  आप्रवासी  न्यायाघिकरण  को  भेजे  गए  हैं  ।

 और  असम  में  विदेशियों  का  पता  लगाने  की  प्रक्रिया  में  भारतीय  नागरिकों  को  तंग
 करने  के  बारे  में  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई  इन  शिकायतों  को  उपयुक्त  उपचारी  कारंवाई  के  लिए
 राज्य  सरकार  को  भेजा  गया  भारतीय  नागरिकों  के  अधिकारों  को  रक्षा  ओर  किसी  प्रकार  के
 उत्पीड़न  को  रोकने  की  आवश्यकता  के  लिए  राज्य  सरकार  पर  जोर  दिया  बया  है  ।'

 24
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 और  उक्त  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  विदेशियों  को  सीमा  पार  वापस  भेज
 दिया  गया  ।

 मध्य  प्रदेश  को  सिचाई  परियोजनाओं  को  स्वोकूति

 #384,  श्री  मानक्राम  सोडी  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  की  उन  माध्यम  और  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  के  नाम  और  संखूया  क्या  हैं
 जो  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़ो  और

 कं

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  का  ब्मौरा  क्या  है  और  प्रत्येक  मामले  में  पृथकंतः  इन
 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देने  में  हुए  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  सनत्रालय  के  राज्य  संत्री  तंथा  जल  संशायन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  लिक्स
 :  और  मध्य  प्रदेश  से  प्राप्त  10  बृहद  तथा  5  मध्यम  परियोजनाओं  पर  टिप्पणियां

 उनकी  अनुपालना  हेतु  मेज  दी  गई  ये  परियोजनाएं  निम्नवत्

 बहुद  परियोजनाएं

 ,  अर्पा

 ,  बारगी  बहुप्रयोजनी
 ॉलार

 ओमकेश्वर

 .  थनवर  टेक

 .  पेंच  दयस्थवर्तंत

 .  राजधाट  नहर
 .  नमंदा  सागर

 .  महान
 -  मान ६

 ०2

 99
 5३3

 ९४

 +

 (४
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 ७

 |

 बाह
 2.  सुतीपात
 3.  गेज

 4.  बरचर

 5.  महुजर

 «,  अभुबाव  | कॉलार
 घर्स  को  राजनोति  से  अलग  रखता

 व
 +385.  श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजो  भाई  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कः
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 क्या  सरकार  का  बिचार  धमं  को  राजनीति  से  अलग  रखने  के  लिये  एक  विधेयक
 स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  कब  ?

 गृह  संत्री  :  तथा  राजनीति  से  धर्मं  को  अलग  करने  का  प्रइन
 एक  संवेदनशील  मामला  सरकार  इस  मामले  पर  विभिन्न  दृष्टिकोणों  से  गहराई  से  विचार  कर

 रहो  है  ।

 कृत्रिस  वर्षा

 386.  औी  सहटस  ओरालम्ति  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृत्रिम  वर्षा  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  द्वारा  1975  में  तैयार
 की  गई  महत्वाकांक्षी  परियोजना  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  की  गई

 क्या  10  करोड़  के  वित्तीय  परिव्यय  से  कृत्रिम  वर्षा  सम्बन्धी  परियोजना  के  समाचारों  से

 यह  आशा  बंधी  थी  कि  अमरीका  और  सोवियत  संघ  की  भांति  कृत्रिम  वर्षा  से  पीने  का  पानी  प्राप्त  हो
 सकेगा  और  पन  बिजली  का  उत्पादन  हो  और

 इस  समाचार  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ओर  इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  सन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  तथा  सहासागर  विकास  परमसाज
 निक्री  और  प्नन्तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  (F)  नहीं  ।

 पर्यटन  और  नागरिक  विमानन  मंत्रालय  द्वारा  वर्षा  कराने  के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  स्थापित
 कार्यकारी  दल  की  1974  में  एक  रिपोर्ट  ने सिफारिश  की  थी  कि  और  छठी  पंचवर्षीय
 योजना  अवधि  के  दौरान  10.5  करोड़  रुपये  के  वित्तीय  व्यय  से  9  वर्षों  में  एक  भारतीय  मौसम
 संशोधन  संगठन  स्थापित  किया

 और  मौसम  संशोधन के  क्षेत्र  में  अनुपंधान  और  अनुप्रयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 समय-समय  पर  अनेक  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 रिपोर्ट  की  मुख्य-मुख्य  बातें  हवाई  मेघ  गतिकीय  मेघ  ओला  कुहरा
 आदि  द्वारा  वर्षावृष्टि  बढ़ाने  के  लिए  प्रोटोटाइप  तकनीक  का  विकास  करने  हेतु  एक  भारतीय

 मौसम  संशोधन  एजेंसी  की  स्थापना  करना  इसमें  अनुसंधान  संस्थानों  और  विश्वविद्यालयों  में  मेघ
 भौतिकी  और  माडलिग  में  मूल-अनुसंघान  के  संवर्धन  की  भी  सिफारिश  की  गयी  ।

 महाराष्ट्र  क ेसिरूर  और  बारामती  क्षत्रों  में  पिछलि  लगभग  10  वर्षों  में  भारतीय
 बंघीय  मौसम  विज्ञान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  परीक्षणों  के  समीक्षात्मक  मूल्यांकन  की  प्रक्रिया
 जारी

 हिल्लो  सें  गोलोकांड

 +387.  कुसारों  ममता  बना  :

 भो  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 20  1987  को  दक्षिण  दिल्ली  में  हुए  गोलीकांड  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  और

 कितने  घायल

 इस  गोलीकांड  में  शामिल  आतंकवादियों  में  से  कितने  पुलिस  की  गोली  से  मारे  गये  और
 कितने  गिरफ्तार  किए

 क्या  ईस  घटना  को  जांच  कराई  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  ने  भविष्य  में  ऐसी  घटनाएं  न  होने  देने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  हैं  ?

 गृह  संत्री  बूटा  :  से  20  1987  को  साय॑  को  दक्षिण  दिल्ली
 क्षेत्र  में  3  आतंकवादियों  द्वारा  अंधाधु  घ  गोली  चलाए  जाने  की  घटना  में  |  व्यक्यि  मारे  गए  और  8
 व्यक्ति  घायल  हुए  ।  एक  प्रातंकवादी  भी  मारा  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  और  दिल्ली  पुलिस
 की  विशेष  शाखा  को  जांच  पड़ताल  सौंपी  गई  है  ।

 2.  दिल्ली  में  आतंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  से  निपटने  के  लिए  दिल्ली  पुलिस  नियंत्रण  कक्ष  के
 लिए  104  अतिरिक्त  पुलिस  नियन्त्रण  कक्ष  जीप  और  310  मोटर  साईकलों  को  स्वीकृति  दी  गई  है  ।
 हाल  ही  में  चितरंजन  पार्क  में  एक  पुलिस  स्टेशन  सहित  25  और  पुलिस  12  और  पुलिस
 डिवीजन  और  3  और  पुलिस  जिले  बनाने  की  स्वीकृति  भी  दी  गई  है  इन  स्वीकृतियों  में  लगभग  12  हजार
 ओर  पदों  का  सृजन  करना  और  दिल्ली  पुलिस  के  लिए  लगभग  668  ओर  वाहनों  का  खरीदना
 लित

 3.  दिल्ली  पुलिस  ने  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर  मजबूत  अवरोधकों  ओर  स्वचालित  हथियारों
 तथा  वायरलंस  संटों  से  लेंस  काभिकों  की  100  टुकड़ियां  तंनात  को  आतंकवादियों  से  निपटने  के
 लिए  एक  संचाल।नात्मक  कक्ष  पहनने  ही  स्थापित  कर  दिया  गया  आतंकवादियों  की  ग्रतिविधियों  पर
 निगरानो  रखने  के  लिए  पड़ोसी  राज्यों  के  प्रधिकारियों  और  आशसूचना  एजेंसियों  के  साथ  नियमित
 समन्वय  बैठक  की  जाती  दिल्ली  पुलिस  कामिकों  को  आधुनिक  हथियारों  का  इस्तेमाल  करने  के  लिये
 भी  प्रशिक्षित  किया  गया  है  और  गोलीबारी  का  नियमित  अभ्यास  किया  जाता  है  ।

 फिज्रो  से  भारतोयों  का  पलायन

 +388.  श्री  सत्यन्द्र  नाशयण  सिंह  :
 श्रो  एस०  एस०  ग्रडडो  :  क्या  बिदेक्ष  मन््त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  फिजी  में  हुई  हाल  को  घटनाओं  के  कारण  वर्हा  रह  रहे  भारतीय  उस  देश  को  छोड़
 कर  जा  रहे  हैं  जंसा  कि  4  1987  के  स्टेट्सगेन  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  क्या  सरकार  के  सामने  एक  और  शरणार्थी  समस्या  उत्पन्न  होने  को  आशा
 और

 यदि  तो  इस  संकट  से  बचने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 विदेश  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  के०  नटवर  सरकार  ने  इस  आशा  की  खबरें
 देखी  हैं  कि फिजी  के  भारतीय  दूसरे  देशों  को  जा  रहै  हैं  ।
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 और  ऐसी  क्रोई  बात  देखने  में  नहीं  आई  है  जिससे  यह  लगता  हो  कि  फिजी  के

 भारतीय  भारत  आना  चाहते  हैं  ।

 सिंचाई  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  को  बंठक  में  भाग  लेने  हेतु  भारतोय
 शिष्टमंडल  की  सास््को  यात्रा

 +  389.  डा०  कृपासिषु  भोई  :
 शो  बालासाहिब  बिले  पाटिल  :  क्या  जल  संसाथन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  एक  भारतीय  शिष्टमंडल  ने  सिंचाई  ओर  जल  प्रबन्ध  के  क्षेत्र  में  सहयोग  सम्बन्धी
 कार्यकारी  दल  की  बेठक  में  भाग  लेने  हेतु  हाल  हो  में  मास्को  की  यात्रा  की  ओर

 यदि  तो  इस  बंठक  में  हुई  बातचीत  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  ?

 बस्त्र  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्धी  तथा  जल  संसाधन  मम्त्रालय  के  राज्य  मसत्री  रामनिवास
 और  कार्यकारी  दल  की  प्रथम  बेठक  के  लिए  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  ने

 1987  में  मास्को  का  दौरा  बैठक  के  अन्त  में  जल  संसाधन  क्षंत्र  में  वेज्ञिनिक  तथा  तकनीकी
 सहयोग के  क्षेत्रों  को  अभिज्ञात  करते  हुए  एक  तया  चार  पर  हस्ताक्षर  किए  तकनीकी  काभिकों  के

 मादान-प्रदान  तथा  संयुक्त  अनुसंघान  कार्यों  के लिए  वर्ष  1988  और  1989  के  लिए  एक  कार्य  योजना
 भी  तंयार  की  गई

 ]
 बिना  लाइसस  बाले  हथियार

 #390.  श्रोमतो  अतोरमा  घझह  :  क्या  गृह  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  बिना  लाइसेंस  के  हथियारों  की  बिक्री  करने
 तथा  ऐसे  हथियार  रुखने  पर  शेक  लगाने  हेतु  कड़  उपाय  करने  को  कह  ओर

 यंदि  तत्सम्वन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 गह  सन्त्रो  आटा  :  ओर  केन्द्र  सरकार  मे  गर-कानूनी  ढंग  से  हथियारों
 को  बेचने  और  रखने  सहित  उनसे  संबंधित  गुप्त  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकारों  और  संघ
 शासित  क्षत्र  प्रशासनों  को  समय-समय  पर  कई  उषाबीं  के  सुराव  दिए  उनसे  निम्नलिखित  उपाय
 करने  को  कहा  गया  था  :

 लाइसेन्स  धारक  निर्माताओं  भौर  व्याप्रारियों  की  ऋरगर  आकस्मिक  जांच

 2.  बिभिन्न  स्रोतों  से हजियारों  भोर  गोला-बारूद  की  चोरी/हानि  की  जांच-पड़ताल
 3.  जहां  अधिक  अपदाघ  होते  हैं  वहां  विश्षिष्ट  जांच-पड़ताल  इकाइयां  स्थापित

 4.  गंभीर  अकार  के  महत्वभू्  मामलों  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को

 5.  हथियारों  और  गोलाबारूद  के  श्रवंघ  निर्माताओं  और  अवंघ  व्यापार  के  संबंध  में

 आसूचना  एकन्न  करने  के  लिए  उपयुक्त  तंत्र  स्थापित  और

 6.  ऐसे  आंकड़ों  का  मूल्यांकन  करते  और  उच्नित  निवारक  कारंवाई  करने  के  लिए  केन्द्रीय
 जांच  ब्यूरो  और  गृह  मन्त्रालय  को  सुत॒रवंधिक  विवरणिग्नां  प्रस्तुत  करना  ।
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 भारतीय  प्रक्षासनिक  सेबा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  अनुसूचित  जातियों  एवं
 अनुसूचित  जनजातिप्रों  के  व्यक्ति

 #391.  ].  श्री  रामभगत  पासवान  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  प्रश्ासनिक  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  अधिकारियों  को  कुल
 संख्या  कितनी  है  और  प्रत्येक  सेवा  अलम-अलग  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  के
 अधिकारियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 भनुसचित  जातियों/अनुसूचित  जनजइतियों  के  मघिकारियों  को  संख्या  में  यदि  कोई  कमी

 आयी  तो  इसके  क्या  कारण  और

 आरक्षित  शिक्त  स्थानों  को  भरने  के  लिए  कोन  से  ब्रदाष  कदम  उठाग्रे  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मत्त्रो
 पो०  खिदम्बरम )  :  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  सम्बन्ध  में  1-10  987  की  तथा  भारतीय

 पुलिस  सेवा  के  बारे  में  1-1-1987  की  स्थिति  निम्न  प्रकार  है  :

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  भारतीय  पुलिस  सेवा

 श्रधिकारियों  अनुसूचित  जाति  अनु०  जनजाति  अधिकारियों  अनु०  जाति  अनु०  जनजाति

 की  ठुल  सं०  के  अधिकारियों  के  अधिकारियों  की  कुल  सं०  के  अधिकारियों  के  अधिकारियों

 की  संख्या  की  संख्या  की  संख्या  की  संख्या

 4707  528  273  2439  289  106

 जहां  तक  आरक्षण  का  सम्बन्ध  कमी  केवल  सीधी  भर्ती  कोट  की  रिक्तियों  के  सम्बन्ध

 में  हो  सकती  है  जिनमें  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूखित  जमजातियों  के  उम्मीदवारों  के लिए  आरक्षण

 होता  जहां  तक  भारतीय  प्रश्नासनिक  सेवा  का  क्षम्बन्ध  कोई  कमी  नहीं  हुई  भारतीय  पुलिस
 सेवा  में  नियुक्ति  के  लिए  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  उम्मीदवारों  की  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  किन्तु

 कुछ  कमी  इस  कारण  से  हुई  है  क्योंकि  जिन  उम्मीदआरों  को  भियु्षित  प्रस्ताव  किया  गया  उन्होंने
 छतका  कायेग्रहण  नहीं  किया  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  सीधी  भर्ती  संध  लोक  सेवा

 आधोग  ह्वारा  प्रतिवर्ष  ली  जाने  बाली  सिद्विल  स्रेवा  परीक्षा  के  माध्यम  से  की  आरक्षित

 रिक्तियों  क्रो  भरने  के  लिए  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  और  अधिक  उम्मौदवारों  को  आक्ृष्ट  करने  के

 छद्देश्य  से  विभिन्न  रिवायतें  दी  जाली  हैं  जैसे  कि  ऊपरी  आयु  सीमा  में  अवसरों  की  संख्या  में  छूट
 तथा  फीस  देने  से  माफ़ी  ।  भर्तों  धरर्व  द्चिक्षण  केम्द्रों  के  माध्यम  से  थी  इन  उब्मीदवारों  की  परीक्षा  देने  में

 सहायता  की  जाती  यदि  व्यक्सिस्त्र  परीक्षा  के  लिए  ऐसे  उम्मीदवार  पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्ध  नहीं

 होते  हैं  तो लिखित  परीक्षा  में  श्यायती  मावदण्ड  अपनाए  जाते  इन  उम्मीदवारों  का  साक्षात्कार

 जअलध  से  लिया  जता  है  ताकि  उनका  ब्रूल्थांकन्  क्षात्रान्य  वर्ग  के  उम्मीदवारों  के  लिए  प्रयुक्त  कड़े

 मानदण्डों  के आधार  पर  न  किया  इसके  यदि  किसी  भर्ती  वर्ष  में  आरक्षित  रिक्तियां

 खाली  रह  जाती  हैं  तो  उन्हें  तीन  बनुच्नर्ती  भर्ती  वर्षों  तक  बरग्नेतीत  किया  जाता  है  ।
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 |

 सोफ्टवेयर  ओद्योगिक  क्षेत्र  को  स्थापना

 +392.  श्रों  एस०  एम०  गुरड़्डो  :
 शो  जी०  एस०  बसवराज्  :  क्या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  सौफ्टवेयर  औद्योगिक  क्षेत्र  स्थापित  करने  का  विचार  है  जो  उपग्रह  से

 जुड़े  ओर

 यदि  हां,तो  प्रस्तावित  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  ये  यूनिट  कहां-कहां  स्थापित
 किये  जायेंगे  ?

 ॥

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  भस्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रानिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन््त्रो  के०  आर०  :  हां  ।

 उपग्रह-सम्पर्कों  का  प्रयोग  करते  हुए  साफ्टवेयर  विकसित  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार
 पार्क  स्थापित  करने  का

 प्रोौद्योगिकी-पाक्ों  की  स्थापना  करने  के  आरम्भतः  5  करोड़  रुपये  का  पू  जीनिवेश
 करने  का  अनुमान  जिसमें  भू-केन्द्र  की लागत  भी  शामिल  प्रथम  चरण  में  पुणे  तथा
 बंगलौर  में  तीन  प्रौद्योगिकी-पाक॑  तथा  दूसरे  चरण  में  चंडीगढ़  में  एक  प्रौद्योगिकी-पार्क  स्थापित  करने
 का  विचार  ऐसे  केन्द्र  शत-प्रतिशत  निर्याठ  के  लिए  सौफ्टवेयर-विकास  की  इकाइयों  की  आवश्यकता
 की  पूर्ति

 भारत  असरोका  सम्बन्धों  को  सुदृढ़  बनाने  के लिए  कदम

 +39 3.  श्रो  एच०  एन०  नन्ज

 श्रीमती  बसवराजइवरी  :  क्या  विदेद्ञ  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :
 भारत  के  प्रधान  मन्त्री  की  हाल  की  अमरीका  यात्रा  के  दोरान  उनके  और  अमरीका  के

 राष्ट्रपति  के  बीच  दोनों  देशों  के  भ्रापसी  संबंधों  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  जिन
 नो  सूत्रों  पर  सहमति  हुई

 वे  सूत्र  कौन-कौन  से  ओर

 उनको  कारगर  रूप  देने  के  लिए  क्या  अनुवर्ती  कायंवाही  की  गई  है  ?

 विदेश्षी  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  के०  नटवर  प्रधानमन्त्री  की  वाशिंगटन
 यात्रा  के  दौरान  निम्नलिखित  पर  द्विपक्षीय  पहल  हुई  :

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  सहयोग  की  अवधि  1988  के  बाद  तीन  वर्ष  के  लिए  और  बढ़ाई
 द्विपक्षीय  व्यापार  के  विस्तार  को  बढ़ावा  दिया  यह  सुनिश्चिय  करने  के  लिए  नियमित

 आधार  पर  द्विपक्षीय  परामर्श  किया  जाए  कि  भारत  को  अमरीका  सुपर  कम्ध्यूटरों  के  निर्यात  से  उन्नत
 प्रोद्योगिकी  की  गति  परिलक्षित  ओऔषध  द्रव्यों

 के
 अवेध  ब्यापार  तथा  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए

 द्विपक्षीय  आधार  पर  कायंवाही  की  प्रतिरक्षा  से  संबद्ध  प्रोद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  नये  क्षेत्रों
 का  पता  लगाया  कृषि  के  क्षेत्र  में  सहकारी  अनुसंधान  किया  एक-दूसरे  के  देश  के  बारे  में
 शैक्षिक  संसाधन  बढ़ाए  संसदीय  आदान-ब्रदान  को  प्रोत्साहन  दिया  जाए  तथा  दोनों  देशों  के
 अनुसंघान  संस्थानों  में  शिक्षावृत्ति  कार्यक्रम  चलाया  जाए  ।

 इन  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही  दोनों  देशों  क ेअधिकारी  स्तर  पर  की  जा  रही
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 पाकिस्तान  से  बंगलावेशोी  घुसपंठिए

 3790.  श्रो  प्रकाह्  बो०  पाटिल  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  से  भारी  संक्षया  में  गलादेश  के  राष्ट्रिक  लगातार  भारत  में  घसपंठ  कर
 रहे  हैं  ओर  उनमें  से  काफ्रो  घुसपैठिये  बम्बई  और  मध्य  प्रदेश  में  रह  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उन्हें  वापस  मेजने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 गह  सन्त्री  बूटा  ओर  ऐतिहासिक  और  सामाजिक-आधिक  कारणों
 से  पाकिस्तान  की  सीमा  से  भारत  में  कुछ  घुसपंठ  होती  जनवरी  से  1987  तक  की  अवधि
 के  सीमा  सुरक्षा  बल  ने  भारत  पाकिस्तान  सीमा  पर  2879  अवध  घुसपंठियों  को  पकड़ा  जिनमें
 से  2174  को  वापस  भेजा  गया  और  शेष  705  को  कानून  के  अधीन  आवश्यक  कारंवाई  करने  के  लिए
 सम्बन्धित  राज्य  पुलिस  को  सौंपा  गया  |  यह  संभव  हो  सकता  है  कि  कुछ  बंगलादेशी  राष्ट्रिक

 बम्बई  और  मध्यप्रदेश  में  अवैष  रूप  से  रह  रहे  हों  ।  फिर  भी  इन  स्थानों  में  रह  रहे  बंगलादेशी
 राष्ट्रिकों  के  बड़ी  संख्या  में  रहने  के  समाचार  नहीं  हैं  ।

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  अपने  राज्य|संघ  शासित  क्षंत्र  में  अवध
 बंगलादेशो  राष्ट्रिकों  को  पकड़ने  और  उन्हें  बंगलादेश  वापस  भेजने  के  लिए  सीमा  सुरक्षा
 बल  कलकत्ता  को  सौंपने  के  लिए  स्थाई  निर्देश  पहले  से  ही  विद्यमान

 किशोर  न्याय  1986  के  लिए  आवंटित  धनराशि  सें  कटोतो

 3791.  भरी  प्ननिल  बस्  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  किशोर  न्याय  1986  के  कार्यान्वयन  हेतु  आबंटित  की  गई
 घनराशि  में  कटोती  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  के  उपसंत्री  गिरिधर  :  नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 सेंट्रल  इन्डिया  होस  फोर  के  सिख  स्क््वाडून  के  खवानों  को  पेस्शन

 3792.  प्रो०  मधु  दण्डवर्ले  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेंट्रल  इण्डिया  होसं  कोर  के  सिख  स्क्वाड्रन  के  एक  सौ  से  अधिक  जवानों  ने
 अंग्रेजों  की ओर  से  लड़ाई  न  लड़ने  के  लिए  1940  में  जहाज  पर  सवार  होने  सम्बन्धी  आदेशों  का
 पालन  करने  से  इन्कार  कर  दिया

 यदि  तो  क्या  उन  लगभग  एक  सौ  जवानों  को  जिनको  वर्ष  1946  जब  उन्हें
 स्वतन्त्रता  के

 अवसर  पर  रिहा  किया  गया  कोर  कारावास  में  रखा  गया  और  उन्हें  बष  1972
 में  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  मंजूर  की  गई

 यदि  तो  क्या  वर्ष  1975  में  उनकी  पेंशन  एकाएक  रोक  दी
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 भ्र
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 बया  प्रभावित  पेंशन  भोगियों  ने  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  एक  रिट  याचिका  दायर
 की

 मूह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्तार्क्षण  1946  में

 सेंट्रल  इंडिया  होस  के  सिख  स्क््वाड्रन  के  विद्रोह  को  मानवता  देने  के  प्रदन  पर  विस्तार  से  विचार  किया
 गया  है  और  यह  तय  किया  गया  है  कि  इस  विद्रोह  को  स्वतंत्रता  सेनिक  सम्मान  पेंशन  देने  के  प्रयोजन  के
 लिए  मान्यता  न  दी  केन्द्रीय  सेंट्रल  इण्डिया  होसे  से  सम्बन्धित  केवल  31  व्यक्तियों  ने

 पहले  पेंशन  देने  के लिए  आवेदन  दिया  था  और  गलती  से  उन्हें  पेंशन  दे  दी  गई  थी  ।  चूंकि  इस  विद्रोह
 को  स्वतंत्रता  सनिक  सम्मान  पेंशन  देने  के  प्रयोजन  के  लिए  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  इसलिए  इन  सभी
 मामलों  जब  यह  गलती  ध्यान  में  पेंशन  निलम्बित  कर  दी  इन  प्रभावित  व्यक्तियों  ने
 दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  एक  संयुक्त  रिट  याचिका  दायर  की  है  और  इस  समय  मामला  निर्णयाधीन
 है  ।

 विकिरण  स्तर  को  आवधिक  जांच

 3793.  थ्री  मुल्लापलली  रासचन्द्रन  :  क्या  प्रधानमस्शी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  बिकिरण  के  स्तरों  में  संभावित  बुद्धि  का  फ्ता  लगाने  के  लिए  परमाण

 विद्युत  केन्द्रों  क ेआस  पास  की  वनस्पति  की  नियमित/आवधिक  जांच  करती

 यदि  तो  जांच  अवधि  और  विकिरण  स्तरों  में  वृद्धि  दर  से  सम्बन्धित  ब्यौरा
 क्या

 विज्ञान  और  प्रोच्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  बस्त्रो  तथा  महासागर  परमाण
 इलेक्ट्रानिकी  तथा  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :

 बिजयीघरों  से  16  किलोमीटर  से  लेकर  3  किलो  मीटर  तक  की  दूरी  तक  स्थित  क्षंत्रों  में
 जांच  प्रति  सप्ताह  की  जाती  3  किलोमीटर  से  10  किलो  मीटर  तक  को  दूरी  वाले  क्षेत्रों  में  जांच
 2  बार  और  10  किलो  मीटर  से  30  किलो  मीटर  तक  की  दूरी  वाले  क्षंत्रों  में  जांच  हर  3  महीने  बाद
 की  जातो  है  |  विजली  घरों  के  भीतर  तथा  उनके  इदं-गिद  के  क्षत्रों  में  की  गयी  जांच  के  परिणामों  से
 हस  बात  की  पुष्टि  हुई  है  कि  बिजलीघर  के  आसपास के  क्षेत्रों  में  मांस  तथा
 अन्य  कृषि-जन्य  उत्पादों  आदि  में  रेडियो-घरममिता  की  मात्रा  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  ।

 अफ्रीका  कोष  में  अंदवान  करना

 3794.  डा०  यो०  एल»  शलेद्द  :  कया  विदेशा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  ;

 अफ्रीका  कोष  में  अब  तक  कुल  कितनी  क्तराशि  जमा  की  गई  है  और  घन्दा  देने  वाले  देशों
 के  नाम  क्या

 इसमें  से  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की
 इस  सम्बन्ध  में  विदोष  जिसे  विश्व  भर  में  संगीत  संध्यायें  आयोजित  करने  का

 दायित्व  सौंपा  गया  के  क्रियाकलापों  से  इस  उदहंद्य  के  लिए  धनराशि  जुटाने  में  कितनी  सहायता
 मिली है  ?

 विदेश  सनन््त्रालय  से  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  उप्त  देशों  की  एक  सूची  विवरण
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 के  रूप  में  संलग्न  है  जिन्होंने  अभी  तक  अफ्रीका  कोष  में  अंशदान  दिया

 अफ्रीका  कोष  में  अधिकतर  अंश्ादान  वस्तु  रूप  में  मिला  इसलिए  दाता  देश  कारंबाई
 योजना  से  तथा  अग्ररेखी  राज्यों  और  मुक्ति  आंदोलनों  की  ओर से  प्राप्त  परियोजना  सूची  में  ऐसी

 परियोजनाएं  तय  करने  की  प्रक्रिया  में  हैं  जिनका  प्राप्तकर्ता  देशों  के  परामशं  से  द्विपक्षीय  आधार  पर

 क्रियान्वयन  किया  जा  सके  ।  दाता  देशों  से  कोष  समिति  को  सूचित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  भारत  में  50  करोड़  रु०  के  अंशदान  का  प्रइन  भारत  ने  तंजानियों  को  लगभग

 4  करोड़  रु०  मूल्य  के  कुछ  परिवहन  उपकरणों  और  औषधियों  की  आपूर्ति  करने  की  व्ययस्था  की

 अफ्रीकी  राष्ट्रीय  सम्मेलन  को  आवश्यक  वस्तुओं  की  आपूर्ति  किए  जाने  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  को

 1-5  करोड़  रुपये  के  आड्डेर  दिए  गए  अन्य  परियोजनाएं  प्राप्तकर्ता  देशों  के साथ  परामझ्ं  से

 न््वयम  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  ।

 विदेश  मन्त्रालय  ने  कोई  विशेष  समिति  स्थापित  नहीं  की  है  ।

 विवरण

 अफ्रीका  कोष  सें  अक्षदान  देने  क ेलिए  बचन  बड़ता

 भरत  500  मिलियन  रुपये

 नाइजीरिया  15  मिलियन  अप्तरीकी  डालर

 पेरू  10  मिलियन  अमरीकी  डालर

 अल्जीरिया  10  मिलियन  अमरीकी  डालर

 युगोस्लाविया  12  मिलियन  अमरीकी  डालर

 बर्जनतीना  3  मिलियन  अमरीकी  डालर

 कांगो  100  मिलियन  सी०  एफ०  ए०

 फ्रांस  20  मिलियन  एफ०  एफ०

 बारबडोस  100,000  बी०  डी०  डालर  रूप

 जिबूती  10,000  अमरीकी  डालर

 इटली  4  मिलियन  लिरा

 लिबिया  10  मिलियन  अमरीकी  डालर  (50  प्रतिशत  नकद  रूप  में
 50  प्रतिशत  वस्तुओं

 गयाना  5000  अमरीकी  ड।लर  रूप

 यू०  एस०  एस०  आर०  65  मिलियन  रूबल

 अफगानिस्तान  5,000  अमरीकी  डालर  रूप

 निकारागुआ  50,000  अमरीकी  डालर  रूप  मे ं)
 नौरू  10,000  भास्ट्र लिया डालर  रूप

 बंगलादेश  10,000  अमरोकी  डालर  रूप

 मारिशस  500,000  मारिशस  रुपए  रूप

 शैरे
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 2 3 मालदीव अमरीकी डालर रूप नावें मिलिय्रन एन० के० उगांडा अमरीकी डालर रूप फिलीपाइन्स 500 अमरीकी डालर रूप में ) पाकिस्तान 50 मिलियन पाकिस्तान झुपये स्वीडन मिलियन एस० के ० साइप्रस अमरीकी डालर ब्र्नी अमरीकी डालक रूप मिश्र 2 मिलियन अमरीकी डालर नेपाल 25,000 अमरीकी डालर रूप में ) मलेशिया 2 मिलियन अमरीकी डालर पी०डी०आर० यमन अमरीकी डालर रूप लाओस 7,000 अमरीकी डालर रूप वियतनाम अमरीकी डालर - लोडंन 5,000 अमरीकी डालर रूप चेकोसलोवाकिया 5 मिलियन के० एस० सी० उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधोद/न्यायाधोश 3795. श्रो सेयद धाहाब॒ह्ीन : क्या विधि ओर न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उन उच्च न्यायालयों के नाम क्या हैं जिनके मुख्य न्यायाधीश उसी राज्य के हैं अथवा उसके अधिकार क्षंत्र के अन्तगंत आते प्रत्येक उच्च न्यायालय में राज्य से बाहर अथवा अधिकार क्षंत्र से बाहर के कितने न्यायाधीष्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है ? विधि शोर स्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री एच० आर० : तारी को गुवाहाटी और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयों में उनके ही उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति हैं । तारीख 2-87 को प्रत्येक उच्च न्यायालय में पदासीन बाहर के न्यायाघीशों मुख्य न्यायमूर्ति भी की संख्या दशित करने वाला एक विवरण संलग्न एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायालय में न्यायाधीशों का भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामश्शं से संविधान के अनुच्छेद 222 के निबंघनों के अनुसार किया जाता |
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 आविवासियों  के  लिए  विकास  कार्यक्रम

 3796.  श्री  मानिक  रेड्डो  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  आदिवासियों  के  कल्याण  के  लिए  कितने  विकास  कार्यक्रम  शुरू  किए
 और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरार  इन  कायक्रमों  की  उपलब्धियों  का  राज्य/संघ  राज्य  क्ष त्रवार

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  सन््त्रालय  में  उपमन्त्रो  गिरिधर  :  पांचवों  पंचवर्षीय  योजमा  के

 प्रारम्भ  से  आदिवासी  कल्याण  के  लिए  निष्पादित  विकास  कायंक्रमों  आदिवासी  विकास  के  सभी  क्षेत्र

 आते  हैं  तथा  पेयजल  स्वास्थ्य  तथा  पोषाहार  ऋण  तथा

 35



 लिखित  उत्तर  2  1987

 संरक्षण  उपाय  तथा  कुटीर  तथा  लघु  डेयरी  विकास  तथा  गरीबी

 उन्मूलन  कार्यक्रमत  आई०  आर०  डी०  पी०  ज॑सी  अन्य  स्कीमें  तथा  एन०  आर०  ई०  पी०  व  आर०

 एल०  ई०  जी०  पी०  जैसे  रोजगार  सम्बन्धित  कार्यक्रम  शामिल  इन  कार्यक्रमों  अभी  तक  184

 आइ०  टी०  डी०  माडागत  284  17  राज्यों  तथा  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के  47  आदिम

 समूहों  तथा  73  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  गया

 1984-85,  1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान  विकास  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से
 आशिक  रूप  से  सहायता  प्राप्त  आदिवासी  परिवारों  की  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेशवार  संख्या  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 सहायता  प्राप्त  अनुसूचित  जनजाति  परिवारों
 की  संख्या

 रु  राज्य  केन्द्रशासित  प्रदेश  1984-85  1985-86  1986-87

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  69865  74400  107907  हु
 2.  असम  75954  21151  20431
 3  बिहार  166548  122753  110352
 4.  गुजरात  78904  66995  759858

 5.  हिमाचल  प्रदेश  5218  3804  5274

 6.  कर्नाटक  9113  12145  10954

 7.  केरल  6157  3433

 8.  मध्य  प्रदेश  244515  196490  241862

 9.  महाराष्ट्र  93269  89009  81940

 10.  मणिपुर  10429  4539  4500

 11.  उड़ीसा  134239  133299  143000

 12.  राजस्थान  67372  61726  86616
 13.  सिक्किम  1938  2800  3809

 14.  तमिलनाडु  11235  10059  11845
 15.  त्रिपुरा  18750  9730  11800

 16.  उत्तर  प्रदेश  3155  4496  3370

 17.  पद्ििचम  बंगाल  72555  44228  80677
 18.  अंडमान  और  निकोबार  896  1059  918

 द्वीपसमूह
 19.  गोवा  दमन  और  द्वीव  976  741  598

 1081088  872857...  1028422.
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 श्रनुस॒चित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  परिवारों  का आथिक  उत्थान

 3797.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 कार्यक्रम  के  सूत्र  11  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  परिवारों  के  आथिक  उत्थान  हेतु  वर्ष  1986-87  के  लिए  निर्धारित  वास्तविक  लक्ष्य

 क्या

 उस  वर्ष  कितनी  उपलब्धि

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  आथिक  उत्थान  के  लिए  कौन-कौन

 से  कदम  उठाये  गये  और

 वर्ष  1987-88  के  लिए  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  सूत्र  |]  के  अन्तरगंत  निर्धारित

 वास्तविक  लक्ष्य  क्या  हैं  ?

 कल्याण  मन्वालय  में  उप  मंत्रो  गिरिणर  :  तथा  20  सत्री  कार्यक्रम

 के  सत्र  [।  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जाति/जनजातियों  के  परिवारों  के  आ्थिक  उत्थान  हेतु  वर्ष

 1986-87  के  लिए  निर्धारित  वास्तविक  लक्ष्य  तथा  उस  वर्ष  के  दौरान  हुई  उपलब्धि  इस  प्रकार  है  :--

 लक्ष्य  उपलब्धि

 अनुसूचित  जातियां  19,32,115  23,50,753

 अनुसूचित  जनजातियां  8,34,537  10,27,953

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  के  आधिक  उत्थान  हेतु  अपनाई  गयी  मुख्य
 नीतियां  अनुसूचित  जातियों  हेतु  राज्यों  तथा  केन्द्रीय  मंत्रालयों  की  विशेष-संघटक  योजनाएं

 (ii)  अनुसूचित  जनजातियों  हेतु  राज्यों  तथा  केन्द्रीय  मंत्रालयों  की  आदिवासी  उप  योजनायें  ।

 बिद्ञेष  संघटक  योजनाओं  तथा  आदिवासी  उपयोजनाओं  में  वृद्धि  की एक  विशेष  केन्द्रीय  सहायता
 योजना  भी  हैं  ।  अनुसूचित  जाति/जनजाति  विकास  निगमों  भी  वे  विद्यमान  को  संस्थागत

 संसाधन  जूटाने  में  उपयोग  किया  जा  रहा  जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  को  आर्थिक  सहायता  का

 संबंध  उक्त  दृष्टिकोण  पनिवारानुसारी  अनुसूचित  जनजातियों  के  मामले  में  भी  परिवार  पर

 केन्द्रित  किया  जाता  है  किन्तु  काफी  हद  तक  क्षेत्र  विकास  दृष्टिकोण  के  माध्यम  से  ।  दोनों  वर्गों

 के  लिए  प्रारम्भ  किए  गए  आशिक  सहायता  कायंत्रमों  में  पशु  ग्राम  तथा  लक्ु
 रेशम  उत्पादन  तथा  लघु  व्यवत्ताय  शामिल

 बीस-सूत्री  कार्यक्रम  के  सूत्र  अन्तगंत  वर्ष  1987-88  के  लिए  निर्धारित

 विक  लक्ष्य  ये  हैं  :--

 अनुसूचित  जातियां  20,43,181  परिवार

 अनुसूचित  जनजातियां  8,05,791  परिवार

 आदिवासो  सलाहकार  परिषदों  द्वारा  मतदाता  सूच्ियों  से
 भ्रादियासों  लोगों  के  नाम  हटाना

 3798.  श्रीमती  सुमति  उरांब  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संविधान  की  पांचवीं  अनुसूची  के  अन्तगंत  बनाई  गई  राज्य  आदिवासी  सलाहकार

 38
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 परिषदें  गर-आदिवासी  लोगों  द्वारा  गैर-कानूनी  ढंगसे  वृक्षों  को काटने  तथा  आदिवासी  लोगों  में

 असन्तोष  को  रोकने  के  लिए  आदिवासी  क्षेत्रों  की  मतदाता  सूचियों  से  गेर-अदिवासी  लोगों  के  नाम

 हटाने  की  सिफारिशें  कर  सकती  और

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  उपयुक्त  अनुदेश  जारी  करने  का  विज्वार  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  और  संविधान  की  पांचवीं

 सूची  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जनजाति  सलाह  परिषद  का  कतंव्य  है  कि  राज्य  में  अनुसूचित  जनजातियों
 के  कल्लाण  और  उत्थान  से  संबंधित  ऐसे  सभी  मामलों  के  संबंध  में  परामश  दे  जो  उन्हें  राज्यपाल  द्वारा
 भेजे  जाते  हैं  ।

 पूर्वो  और  पश्चिमी  सोमा  से

 3799.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  गत  दो  वर्षो  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  पूर्वी  और  पश्चिमी  सीमा  से  अलग-अलग

 कुल  कितने  घुसपेटिए
 उनमें  से  कितने  घृसपेठिये  बंगलादेश  स ेआए  तथा  उन्हें  उनके  देश  मेजने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  और

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  उनमें  से  कितने  घुसपेठियों  को  निर्वासित  किया  गया  ?

 गृह  मन््त्रो  बूटा  :  से  विभिन्न  आर्थिक  तथा  ऐतिहासिक
 कारणों  से  भारत  में  पाकिस्तान  तथा  बंगलादेश  की  सीमाओं  से  घुसपैठ  होती  सीमा  सुरक्षा  बल
 अवेध  रूप  से  सीमा  पार  करने  की  कोशिश  करने  वालों  को  पकड़ता  पकड़े  हुए  व्यक्तियों  में  से जिन
 पर  जासूसी  इत्यादि  का  संदेह  होता  है  संबंधित  राज्य  पुलिस  प्राधिकारियों  को
 सौंपा  जाता  है  और  शोष  को  वापस  मेज  दिया  जाता  यह  संबंधित  राज्य  जिसे  सीमा  सुरक्षा
 बल  पकड़े  गए  व्यक्तियों  को  सौंपता  का  काम  है  कि  वह  घुसपेठियों  की  जांच-पड़ताल  उनकी
 पहचान  करे  और  राष्ट्रीयता  मालूम  करें  और  कानून  के  अधीन  आवश्यक  कार्यवाही  करें  और
 उनको  कंद  की  सजा  पूरी  होने  के  बाद  उन्हें  निर्वासित  करे  ।  वर्ष  1985  तथा  1986  के  दौरान  पकड़े

 राज्य  पुलिस  को  सौंपे
 गए  और  वापस  भेजे  गए  घुसपेठियों  की  संख्या  की  सूचना  का  विवरण

 संलग्न  है  ।
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 प्ल्पसंख्यक  आयोग  का  कार्यकाल  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 3800.  श्री  पी०  पेंचालंया  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्तमान  अल्पसंख्यक  आयोग  का  कायेकाल  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारी  ओर
 संख्यक  आयोग  जिसका  गठन  दिनांक  12-1-1978  के  संकल्प  द्वारा  किया  गया  जो  कोई  सीमित
 कार्यकाल  नहीं  फिर  इसके  अध्यक्ष  और  सदस्यों  का  कार्यकाल  तीन  वर्षो  से अधिक
 नहीं  होगा  ।

 विवर्भ  में  घोसीखुद  सिंचाई  परियोजना  में  सिचाई  करना

 3801.  श्री  विलास  मृत्त  सवार  :  क्या  जल  संसाधन  मन््त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 विदर्भ  की  दन्दिरा  सागर  )  सिंचाई  परियोजना  से  सिंचाई  के  लिए  क्या  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  गया

 क्या  इस  परियोजना  से  भण्डारा  और  नागपुर  के  सूखा  पीड़ित  क्षेत्रों  को  जल
 की  पूति  की

 क्या  सरकार  का  उक्त  क्षेत्रों  में  अकाल  की  स्थिति  को  देखते  हुए  इस  परियोजना  को
 शीघ्र  पूरी  करने  के  लिए  विशेष  ध्यान  देने  के लिए  कोई  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  जल  संसाधन  मनन््त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  रामनिवास
 :  ओर  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  में  भण्डारा  तथा  न  ॥गपुर  जिले के  क्षेत्र  में

 19  लाख  हेक्टेयर  की  वार्षिक  सिंचाई  को  परिकल्पना

 से  राज्य  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  लिए  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  में  एक  करोड़
 रुपये  का  टोकन  प्रावधान  किया  है  ।

 *

 ]

 ॥  भारी  जल  संयंत्र

 3802.  श्री  आर०  एम०  भोये  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  परमाण्  बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  एक  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  प्रयोजनाथ  कितनी  मात्रा  में  भारी  जल

 की  आवदध्यकता

 भारी  जल  संयंत्र  तुरन्त  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 सकेगा  A)
 इन  कदमों  से  देश  में  बिजली  की  आवश्यकताओं  को  किस  सीमा  तक  पूरा  किया  जा
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मन्त्रालय  सें  राज्य  भन््त्रो  तथा  परमाणु  इलंक्ट्रानिकी  तथा
 अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्र  के०  आर०  :  सन  2000  तक  10,000  मेगावाट

 परमाण  बिजली  पैदा  करने  की  क्षमता  वाले  परमाणु  बिजलीघर  स्थापित  कर  देने  का  प्रस्ताव

 से  तक  तलचर  तथा  थाल  में  लगे  हुए  जो  6
 संयंत्र  उत्पादन  कर  रहे  हैं  और  भानुगुरु  हजीरा  में  जो  दो  संयंत्र  निर्माणाधीन  हैं  उनकी  उत्पादन
 क्षमता  इस  कार्यक्रम  की  भारी  पानी  सम्बन्धी  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समभी  जाती

 ]  .

 पह्चिसो  कोसी  नहर  को  प्रा  करना

 3803.  श्री  रामअय  प्रसाव  सिह  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  बिहार  में  पश्चिमी  कोसी  नहर  की  खुदाई  का  कार्य  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तव  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  और  इसको  पूरा  करने  के
 लिए  क्या  समय  अवधि  निर्धारित  की  गई

 क्या  नहर  को  कमला  पार  करने  के  लिए  साइफन  प्रणाली  का  निर्माण  कार्य  चालू
 हुआ

 यदि  तो  इसको  पूरा  करने  का  समयबद्ध  वायेक्रम  क्या  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 (4)  क्या  इस  नहर  को  शाहर  घाट  तक  पकक्का  करने  और  पकरी  नहर  होकर  बेनी  पट्टी पश्चिम  और  जाले  होकर  दक्षिण  ले  जाने  की  स्वीकृति  प्राप्त  हो  चुकी  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  रास  निवास
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]

 अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  गहस्थलों  का  आवंटन

 3804.  थ्री  मनोर  जन  भक्त  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों
 के दौरान  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  तहसीलवार  कितने

 व्यक्तियों  को  गृह  स्थल  आवंटित  किये

 क्या  सभी  आवंटितियों  को  इन  स्थलों  का  वास्तविक  कब्जा  दे  दिया  गया  और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ग्ह  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्री  चिन्तामणि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 तहसील  वार  आवंटित  किए  गए  गृह  स्थलों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैँ  ।

 जी
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 कुछ  मामलों  में  इस  प्रकार  के  आवंटनों  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  होती  जिससे  इन
 शिकायतों  की  जांच  पड़ताल  करने  तक  गृह  स्थलों  का  कब्जा  देना/लिना  रुक  जाता

 तहसोल  का  नाम  |  झ्रावंटित  मृह  स्थलों
 कोसं०

 1...  डिगलीपुर  1984-85  25
 1985-86  49
 1986-87  Nil

 74

 2.  मायावन्दर  1984-85  269
 1985-86  187

 1986-87  45

 _ 501
 3.  रानघाट  1984-85  5  764

 [1985-86  392
 1986-87  363

 1519

 4.  फेरागंज  1984-85  177
 1985-86  144
 1986-87  1043

 1364

 5.  पोर्ट  ब्लेयर  1984-85  70
 1985-86  19
 1986-87  183

 272

 सेंटर  फार  सेल्यूलर  भोलिक्यूलर  बायोलोजी  में  प्रोटीनों  की खोज

 3805.  श्री  के०  शामचन्द्र  रेडडो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सेन्टर  फार  सेल्यूलर  मोलिक्यूलर  हैदराबाद  सेमिनल  फलुड

 में  दो  प्रोटीनों  की  खोज  के  प्रति  विश्व  भर  में  उत्सुकता  पैदा  हुई  है  जेसा  कि  इस  संस्थान  के
 निदेशक  ने  दावा  किया

 है  .
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 क्या  इन  उपलब्धियों  की  जांच  करने  के  लिए  छह  नोबल  पुरस्कार  विजेताओं  को  भारत

 आने  के  लिए  आमंत्रित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिक  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन््त्री  कं०  झ्ार  :  हां  ।

 कोशकीय  और  अणुजोव  विज्ञान  केन्द्र  सी०  एम०  द्वारा  गतिहीन  प्रजनक  द्रव

 सेमिनल  फ्लुड  में  की  गई  प्रोटीन  की  खोज  से  अन्तर्राष्ट्रीय  वैज्ञानिक  क्षेत्रों  में  विशिष्ट  सक्रियता  पैदा

 हुई  है  ।

 और  जी  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  कोशकीय  अणुजीव  विज्ञान  केन्द्र  भवन  संकुल
 के  औपचारिक  समपंण  के  समय  पर  बुलाई  गई  वं॑ज्ञानिक  बैठकों  में  भाग  लेने  के  लिए

 आए  नोबल  पुरस्कार  विजेताओं  सहित  बहुत  से  लब्ध  प्रतिष्ठित  वंज्ञानिकों  को  आमंत्रित  किया
 गया  था  ।

 -  जनजाति  को  अनुसूचित  ज॑न॑जाति  को  सूथो  में  शामिल  करना

 3806.  थरो  सुदर्शन  दास  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  असम  में  बोरक  घाटी  के  आदिवासी  समुंदाय  द्वारा  जनजाति
 को  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  में  शामिल  करने  की  मांग  पर  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  उनके  क्या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  गिरिधर  :  से  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  में  प्रस्तावित  व्यापक  संशोधन  के  संदर्भ  में  कुछ  प्रस्तावों  पर
 विचार  किया  जा  रहा  हैं  ।  इसके  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की
 मान  सूचियों  में  संशोधन  संविधान  के  अनुच्छेद  34  (2)  और  342  (2)  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केबल
 संसद  के  अधिनियम  द्वारा  ही

 किया  जा  सकता  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  जनहित  में  नहीं  बताया
 जा  सकता  ।

 अस्पृक्यक्ता  सम्बन्धी  अपराध

 3807.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अस्पृश्यता  सम्बन्धी  अपराधों  पर  शीघ्र  मुकदमे  चलाने  के  लिए  कदम
 उठाये

 *

 क्या  राज्यों  को  सिविल  अधिकार  सुरक्षा  अधिनियम  के  अन्तगंत  मामलों  पर  मुकदमों  के
 लिए  विदाष  एकक/स्कवेंड  बनाने  की  सलाह  दी  गई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विजिन्न  राज्यों  ने  वर्ष  1986-87  और  1987-88  में  अब
 अब  तक  क्या  कदम  उठाये  ओर

 इन  राज्यों
 में  उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  मामले  निपटा  लिए  गए  हैं  और

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनज्ञांति  के  लोगीं  को  न्याय  दिलाया  गया  है  ?
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 a

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  गिरिघर  :  और  हां  ।  अस्पृश्यता

 अपराध  मामलों  पर  शीघ्र  मुकदमे  चलाने  तथा  नागरिक  अधिकार  संरक्षण  1955  के

 गंत  मुकदमों  पर  निगरानी  रखने  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  सभी  राज्य  सरकारों  शासित  प्रदेश

 प्रशासनों  को  विशेष  सैल/दल  और  विशेष  न्यायालय  स्थापित  करने  की  सलाह  दी  गई  अभी  तक

 अनुसूचित  जाति  की  पर्याप्त  जनसंख्या  वाले  19  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  ने  पहले  ही  ऐसे  सेलों  की

 स्थापना  की  हुई  है  ।  आन्ध्र  बिहार  मध्य  तमिलनाडु  और  उड़ीसा  राज्यों  ने

 विशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  की  हुई  है  ।

 और  नागरिक  अधिकार  संरक्षण  1955  की  घारा  15  (4)  के  अन्तगंत

 इस  अधिनियम  के  कार्येकरण  तथा  केन्द्र  एवं  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  उपायों  पर  एक  रिपोर्ट

 प्रति  वर्ष  सदन  के  दोनों  पटलों  पर  रखी  जाती  कलंडर  वर्ष  1985  की  पिछली  रिपोर्ट  लोक  सभा

 में  18-3-87  को  रखी  गई  थी  जिसमें  वर्ष  1985  तक  की  जानकारो  अन्तंविष्ट  1986-87  और

 1987-88  को  अवधि  की  इसी  तरह  की  रिपोर्ट  समय  होने  प्रस्तुत  कर  दी

 परिवार  अदालतें

 3808.  आओ  एन०  डेनिस  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  राज्यों  में  परिवार  अदालतें  स्थापित  की  गई  और

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  को  परिवार  अदालतें  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाये  गए  हैं  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  झार०  हे  )
 उत्तर  प्रदेश  और  कर्नाटक  राज्यों  में  कुटुम्ब  न्यायालय  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 प.ण्डिचेरी  तथा  अंडमान  और  निकोवार  द्वीप  संघ  राज्य  क्षेत्रों  पर अधिनियम
 का  विस्तार  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कृटुम्ब  न्यायायल  अधिनियम  की  (3)  के  अघीन

 अधिसूचनाए  जारी  कर  दी  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  कुटुम्ब
 न्यायालयों  की  स्थापना  शीघ्र

 जल  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  दिए  गए  सुझावों  का  कार्यान्वयन

 3809.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  दिल्ली  में  जल  सम्बन्धी  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया

 ओर
 ह

 यदि  तो  सम्मेलन  में  दिये  गये  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  उठाए  गये  कदमों

 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तया  जल  संसाधन  संत्रासय  के  राज्य  मंत्रों  राम  निवास
 :  और  जल  स्रोतों  के  विकास  तथा  प्रबन्ध  पर  विधारों  का  आदान-प्रदान  करने  के

 लिए  सम्बन्धित  विषयों  में  विशेषज्ञों  के  वास्ते  सामे  मंच  की  व्यवस्था  करने  हेतु  1987  में  नई
 दिल्ली  में  पहला  राष्ट्रीय  जल  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  था  जो  सरकारी  सावंज  निक
 उपत्रमों  तथा  व्यावसायिक  संस्थाओं  और  संघों  का  एक  सहकारी  प्रयास  इस  सम्मेलन  द्वारा  दिए
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 ईद  ईव  न  तन  ओथ७3थंथ  ंतठ  3७  ि3७घ७इस्  क्  _  तघ  $$

 गए  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारें  तथा  अन्य  सम्बन्धित  अभिकरण  विचार

 करेंगे  ।

 सोबियत  संध  ओर  फ्रांस  के  सहयोग  से  परमाणु
 ऊर्जा  उत्पादन  कार्यक्रम

 3810.  ओर  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्या  प्रघान  मनन््त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोवियत  संघ  ओर  फ्रांस  ने  परमाणु  ऊर्जा  उत्पादन  कार्यक्रमों  के  क्षेत्र  में  भारत

 को  वित्तोय  और  तकनीकी  सहयोग  देने  की  पेशकश  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  परमाणु  ऊर्जा  इलक्ट्रानिको  तथा  अन्तरिक्ष

 विभागों  में  राज्य  सन््त्री  क०  आर०  हां  ।

 सोवियत  संघ  द्वारा  की  गई  पेशकश  के  आर्थिक  तथा  अन्य  पहलुओं  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।  फ्रांस  द्वारा  परमाणु  बिजलीघरों  के  बारे  में  को  गई  पेशकश  प्रारम्भिक  किस्म  की  है
 तथा  अभी  वह  किसी  औपचारिक  प्रस्ताव  के  चरण  तक  नहीं  पहुंची

 पंचेद्थर  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  नेपाल  क्षेत्र  में  सवक्षण  कार्य
 आरम्भ  करने  के  लिए  किए  गए  प्रयास

 3811.  थ्रो  ह्रोश  रावत  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  पंचेशवर  परियोजना  के  निर्माण  तथा  भारत  और  नेपाल  द्वारा  जल

 संसाधनों  के  नियुक्त  उपयोग  हेतु  नेपाल  क्षेत्र  में  सर्वेक्षण  कार्य  आरम्भ  करने  सम्बन्धी  समस्या  को  हल
 करने  के  लिए  राजनयिक  स्तर  पर  प्रयास  करती  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  नेपाल  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  जल  संसाधन  सन््त्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  राम  निवास
 ;  हा  ।

 नेपाल  की  महामहिम  सरकार  के  साथ  सितम्बर  1984  में  हुए  विचार-विमआं  में  नेपाल

 ने  यह  बताया  कि  परियोज  ना  के  व्यवहायंता  अध्ययन  को  शीघ्र  करने  के  लिए  उन्होंने  सुनिरचत  कदम

 उठाए  हैं  ।  शीघ्र  ही  होने  वाली  अगली  बंठक  में  यह  मुद्दा  फिर  उठाया  जाएगा  ।

 [  झनुवाद  ]
 दर्बेश  के  लिए  विदेशों  सहायता

 4812.  थ्रो  तारिक  अनवर  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  दवेस  के  लिए  किसी  प्रकार  की  विदेशी  सहायता  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में
 *

 कड़ा  विरोध  व्यक्त  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  के०  सटबर  सर  :  और  भारत  वसाक॑  को
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 विदेशी  सहायता  के  विरुद्ध  नहीं  ह ैबल्कि  उसका  कहना  यह  है  कि  जो  भी  परियोजना  हाथ  में
 लें  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  वे  पहले  अपने  संसाधनों  का  इस्तेमाल  करें  ।  उन  मामलों  में  जहां  किसी
 विशिष्ट  परियोजना  के  लिए  क्षेत्र  के  अन्तर्गंत  सहायता  उपलब्ध  न  हो  तब  ही  स्वयं  की  पहल  पर

 बाहर  की  वित्तीय  सहायता  पर  विचार  किया  जाना

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्सों  में  विकलांगों  को  रोजगार

 3813.  थ्री  यो०  एस०  कृष्ण  अम्पर  :  क्या  केल्थाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  विशेष  भत्ता  देने  के  भारतीय  चिकित्सा
 परिषद  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  बड़  अस्पतालों  के  सर्जन  फिजीशियमों  द्वारा  विकलांग  कमंचारियों  को  जारी
 किये  गये  प्रमाणपत्रों  पर  विचार  नहीं  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  सन्त्रालय  की  राज्य  मंत्रों  राजेंन्द्र  कुमारो  :  और  सरकारी
 क्षेत्र  के उपक्रमों  द्वारा  विकलागों  को  किसी  भी  प्रकार  की  रियायतें  देने  के  प्रयोजन  से  सरकारी  सिविल
 अस्पताल  के  सम्बन्धित  विभाग  द्वारा  किये  गये  प्रमाणपत्रों  को  स्वीकार  किया  जाता  यदि  सरकार
 सिविल  अस्पताल  तंनाती  स्थान  से  बाहर  है  तो  अधिकतम  ग्राह्म  यात्रा  भत्ते  की  सीमा  तक  वाह्तविक
 यात्रा  भत्ते  की  प्रतिपूरति  की  जातो  ऐसे  अस्पताल  में  यात्रा  तथा  प्रवास  की  अविधि  को  डयटी  के
 रूप  में  माना  जाता  किसी  गैर-सरकारी  अस्पताल  द्वारा  ऐसे  प्रयोजनों  के  लिए  जारी  किये  गये
 प्रमाण  पत्र  को  स्वीकार  नहीं  किया  जाता  है  ।

 स्वीडन  से  पिस्तोलों  का  आयात

 3814.  थी  एस०  जयपाल  रेडडो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पुलिस  बलों  की  आवश्यकंताए  पूरी  करने  के  लिए  स्वीडन  से  पिस्तौलें
 खरीदने  का  कोई  सौदा  तय  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बरस्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कामिक  लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  सन्तरो
 पी०  :  जी

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 डी-डॉंट  उपलब्धि

 3815.  भो  जितेना  प्रसाव  :  क्या  प्रथतन  सन्त  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 टेलिमेटिक्स  विकास  केन्द्र  को  स्थापना  का  क्या  उदंब्य  था  और  कब  स्थापित  किया गया

 इसकी  स्थापना  से  लेकर  अब  तक  इस  पर  खर्च  की  गई  धनराशि  का  वर्षबार  ब्यौरा  क्या ओर
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 इस  संस्थान  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  इसकी  उपलब्धियां  क्या  हैं  झौर
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योग्िको  मंत्रालय  में  राज्य  सन््त्री  तथा  सहासागर  परसाण  ऊर्जा

 इलक्ट्रानिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  ध्रार०  :  टेलीमटिक्स
 विकास  केन्द्र  की  स्थापना  इलेक्ट्रानिक  स्विचन  प्रणाली  प्रौद्योगिकी  और  उसके
 बाद  टेलीमैटिक्स  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करने  के  लिए  1984  में  एक  पंजीकृत  वैज्ञानिक  संस्था
 के  रूप  में  की  गई  ।

 सी-डॉट  के  पहले  मिशन  के  लिए  35  करोड़  रु०  का  वित्तीय  प्रावधान  किया  गया  था  ।
 1987  तक  परियोजना  का  वष॑वार  व्यय  नीचे  दिये  अनुसार  है  :--

 यर्ष  वास्तविक  व्यय

 1984-85  1:50  करोड़  रु०  कुल
 1985-86  12:61  करोड़  रु०

 1५86-87  10-94  करोड़  रु०  30:67  करोड़  रु०

 1987-88  5:62  करोड़  रु०

 सी-डॉट  ने  अंकीय  इलेक्ट्रानिक  एक्सचंजों  के  नीचे  दिए  अनुसार  समूह  के
 विकास  का  कार्य  निर्धारित  समय-सीमा  तथा  घनराक्षि  के  अन्दर  पूरा  करके  अपने  लक्ष्य  को  हासिल
 किया  है  :--

 1.  128  पोर्ट  को  30  से  भी  अधिक  विनिर्माताओं
 £o  पी०  ए०  बी०  एक्स  को  अन्तरित  किया  जा  चुका  जिनमें  से  15

 से  भी  अधिक  विनिर्माताओं  द्वारा  इनका  उत्पादन
 किया  जा  रहा

 2.  128  पोर्ट  10  विनिर्माताओं  को  अन्तरित  की  जा
 भआर०  ए०  एक्स०  रही  है  और  भारतीय  टेलीफोन  बंगलौर

 द्वारा  उत्पादन  किया  जा  रहा

 3.  312  पोर्ट  का  विकास  कर  लिया  गया  है  तथा

 एम०  ए०  एक्स  क्षेत्रीय  माडलों  का  क्रमशः  दिल्ली  कंट  और  उत्सूर
 बंगलौर  के  एक्सचेंजों  में  परीक्षण  किया  जा  रहा

 4.  16000  पोर्ट

 एम०  ए०  एक्स»  प्रणाली

 (4000  लाइनों  के

 लिए  आरम्भिक

 उत्पाद  के  विकास  के  सी-डॉट  को  सूक्ष्म  तथा  जटिल  किस्म  की  अनुसंधान  तथा  विकाश्
 संबंधी  मूल  संरचनात्मक  सुविधायें  स्थापित  मानव  संसाधन  के

 प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  तथा  उत्पादन के  क्षेत्र  में  भारी  सफलता  मिली
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 ]
 केरल  में  हारा  प्रामोण  स्वचालित  एक्सचेंजों  की  स्थापना

 3816.  भरी  वकक्कम  पुरुषोशम  :  क्या  प्रधान  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  परीक्षण  के  तोर  पर  कुछ  ग्रामीण  स्वचालित  एक्सचेंज  सी-डॉट  द्वारा

 स्थापित  किये  गये

 यदि  तो  ये  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये  गये

 क्या  इन  एक्सचेंजों  के  कार्य  निष्पादन  का  मृल्यांकन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  इस  प्रकार  के  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यक्रम
 तैयार  किया  गया  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिको  सें  राज्य  मंत्रों  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :  नहीं  ।

 तथा  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 (=)  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  टेलीमेटिक्स  विकास  केन्द्र  के  ग्रामीण  स्वचालित  एक्सचेंज
 ए०  प्रतिष्ठापित  करने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ।

 संद्रिकोशर  वजीफों  के  लिए  राज्यों  को  धनराशि  देना

 3817.  भी  मोहनलाल  झिकरास  :

 श्री  अरविद  नेताम  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  म॑द्रिकोत्तर  बजीफों  के  लिए  राज्यों  को  धनराशि  देती

 यदि  तो  क्या  सरकार  राज्यों  को  इस  धनराशि  का  कुछ  भाग  वजीफ॑  से  संबंधित
 वजीफा  प्रशासन  पर  खर्च  करने  की  भी  अनुमति  देती

 यदि
 तो

 इस  पर  कितनी  प्रतिशत  धनरादि  खं  करने  की  अनुमति  दी  गई
 और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :

 नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 चूकि  योजना  का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  इसलिए  इसके
 प्रशासन  का  उनके  अपने  कोष  में  से  पूरा  किया  जाता

 दाहरी  ओर  प्रामोण  जनता  को  आय  में  असमानता

 3818.  डा०  ए०  पटेल  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  20  सत्री  कार्यक्रम  और  अन्य  ग्रामीण  विकास  थोजनाओं  की  आलोचना  शहरी  और
 ग्रामीण  जनता  की  आय  में  असमानता  को  कम  करने  के  लिए  की  जाती  और

 यदि  तो  जब  कार्यक्रम  किया  उस  समय  ग्रामीण  और  शहरी
 जनता  की  प्रति  व्यक्ति  आय  का  अनुपात  क्या  था  और  अब  यह  कितना  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयम  सलंजत्खय  में  राज्य  संत्रो  :
 जो  वर्ष  1975  में  शुरू  किया  गया  और  बाद  में  वर्ष  1982  भें  इसे

 परिशोधित  किया  गया  तथा  1986  में  इसका  पुनर्निर्माण  किया  का  मुझुय  अभियान  गरीबी
 उत्पादकता  में  वृद्धि  आय  में  असमानता  को  दूर  करना  और  सामाजिक  तथा  आधिक  असमानता
 को  दूर  करना  और  जीवन-स्तर  में  सुधार  करना  एकीकत  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण
 रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  जंसे  विकास  के  लिए  विशेष  कार्यक्रमों
 का  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वतः  रोजगार  के  अवसर  ओर  मजदूरी  रोजगार  के  अवसर  सृजित  करने  तथा
 उच्च  आय  सृजन  में  ग्रामीण  गरीबों  की  सहायता  करने  का  भी  उह्ूं  श्य  सातवीं  योजना  में  ये  कार्यक्रम
 त्वरित  गति  से  जारी  किये  गये  त्वरित  कृषि  बारानी  खेती  की  क्षमता  में  छोटे  और
 सीमान्तिक  किसानों  की आय  और  उत्पादकता  में  ब॒द्धि  करने  के  वास्ते  विद्दोष  उपाय  अपनाने  पर  भी
 बल  दिया  जाता  ग्रामीण  और  शहरी  लोगों  की  आय  में  असमानताओं  को  कम  करने  में  ये  कार्यक्रम
 सहायक  होंगे  ।  ie

 वर्ष  1970-71  में  संकलित  अनुमानों  के  अनुसार  ग्रामीण  शहरी  प्रति  व्यक्ति  आय  का
 अनुपात  1:  2  :  4  था  |  बाद  के  वर्षों  के  लिये  कोई  तदनुरूप  अनुपात  नहीं  है  ।

 स्वतस्त्रता  सेनानियों  की  पेंशन  में  बद्धि

 3819.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  सन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  चिस्तासणि  :  से  सरकार  को  स्वतन्त्रता
 सेनानियों  की  पेंशन  को  500  रुपए  प्रतिमाह  से  बढ़ाकर  750  रुपए  प्रतिमाह  तथा  भूतपूर्व  अंण्डमान  के
 राजनेतिक  पीड़ितों  की  पेंशन  800  रुपए  प्रतिमाह  से  बढ़ाकर  1000  रुपए  प्रतिमाह  करने  के  बारे  में
 कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए

 मुजफ्फरनगर  और  बिजनोर  जिलों  में  आयोजित  लोक  अदालतें

 +3820.  चोधरी  अख्तर  हसन
 :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  के  मुजफ्फरनगर  ओर  बिजनोर  जिलों  में  किन-किन  स्थानों  पर  लोक  अदालतें
 आयोजित  की  गई  हैं  और  कितनी  बार  आयोजित  की  गई  :

 इन  अदालतों  द्वारा  निपटाए  गए  मामलों  का  जिलेवार  ब्यौरा  क्या  है
 किसी  स्थान  पर  जहां  पहले  लोक  अदालत  आयोजित  की  जा  चुकी  हो  वहां  कितने  समय

 बाद  फिर  लोक  अदालत  आयोजित  की  जाती  और
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 कंराना  में  अब  तक  एक  भी  लोक  अदालत  आयोजित  न  करने  के  क्या
 कारण  हैं  ?

 विधि  और  न्याथ  मस्त्ालय  में  राज्य  ऋ़न्ज्ी  एच०  आर०  :  विधिक  सहायता
 स्कीम  कार्याववयन  समिति  के  फस  उपसब्ध  जानकारी  के  अनुसार  :

 (8)  शुजफ्फरमभर  और  श्िल्षणोर  जिलों  भें  श्राशोशित  लोक  अद्यलतो/विधिक  सहायता
 शिविरों  को  स्क्ििति  निम्नानुसार  है  :

 विधिक  सहायता  शिविर

 कऋ०  सं०  जिला  स्थान  तारीख

 1.  जुजफ्फरनम  र  कुक  रहा
 ा

 25.2.84

 रोहाना  8.9.85
 शामली  5.1.86

 मुख्यालय
 मुजफ्फरनमर  ४  24-5-87
 ओर  कराना  |).

 लोक  अदालत

 मुजफ्करनगर  28-9-86
 विधिक  शहायता  शिविर

 2.  बिजनोर  नजीबाबाद  31-1-82
 15-9-85

 19-1-86
 नगीना  28-2-82
 बिजनौर  मुख्यालय  29-7-84

 कुदराबाद  10-2-85

 चांदपुर  19-10-86

 («)  लोक  अदालत

 बिजनौर  मुख्यालय  22-  2-85
 29-3-87

 विधिक  सहायता  शिविरों  और  लोक  अदालतों  ने  मुजफ्फरनगर  में  6534  मामले  और
 बिजनोर  में  1887  मामले  निपटाए

 इसके  लिए  कोई  समय-सौमा  विहित  नहीं  की  गई  जिला  विधिक  सहायता
 जिले  की  परिस्थितियों  और  अपेक्षाओं  पर  निर्भर  रहते  हुए  लोक  अदालतें  आयोजित  करने  की  व्यवस्था
 करती

 (8)  यश्भपि  कंराना  में  कोई  लोक  अदालत  आयोजित  नहीं  की  गई  है  तो  भी  तहसील  कैराना
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 के  ग्राम  शामली  में  तारीख  5-1-86  को  एक  विधिक  सद्ायता  शिविर  ओर  तारीख
 24-5-87  को  कराना  के  म्  सिफ  मजिस्ट्रेट  न्यायालय  में  दूसरा  शिविर  आयोजित  किया  गया

 परमाणु  ऊर्जा  कार्यक्रम  के लिए  बजट  में  धनराशि  का  नियतन

 3821.  डा०  बी०  बरेंकटंशा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बजट  में  विज्ञान  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिए  नियत  की  गई  धनराशि  में  से  सातवीं  योजना  में
 अब  तक  कितने-कितने  प्रतिशत  धनराशि  परमाणु  ऊर्जा  क  अन्तरिक्ष  कार्यक्रम  और  विज्ञान  की
 उच्च  शिक्षा  पर  खर्च  की  गई

 बजट  में  परमाणु  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  लिए  नियत  की  गई  धनराशि  में  से  कितने  प्रतिशत
 घनराशि  विकिरण  से  पर्यावरण  की  सुरक्षा  पर  खर्च  की  गई  बोर

 परमाण्  ऊर्जा  संयन्त्रों  में  इस  समय  कितनी  बिजलो  तंयार  की  जा  रही  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परभाण्  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिको
 तथा  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्रो  क्०  झ्रार०  :  से  सूचना  इकट्ठी
 की  जा  रही  है  तथा  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी  ।

 बिहार  को  सिचाई  परियोजनाएं

 3822,  श्री  राम  बहादुर  सिह  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  राज्य  में  कितनी  सिंचाई  परियोज  नाए  प्रारंभ
 करने  का  विचार

 कितनी  परियोज  नाएਂ  पूरी  हो  चुकी  कितनी  पूरी  को  जा  रही  हैं  और  कितनी  छोड़ी
 गई  और

 अध्ध  निर्मित  परियोजनाओं  को  छोड़ने  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ?  ।
 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राध्ष्य  मंत्रो  रामनियास

 से  5  बृहद  तथा  15  मध्यम  नई  सिंचाई  स्कीमों  के  लिए  सातवीं  योज ना  में
 व्ययों  की  व्यवस्था  की  गई  है  तथा  इन  स्क्रीमों  पर  काये  प्रगति  पर  है  ।

 घुसर्पठ

 3823.  श्री  बनवारी  लाल  ब्रोहित  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पड़ौसी  देशों  से  मारी  संख्या  में  कसयेठटिकें  चोरी-छिपे  देश  के  विभिन्न  भागों  में
 प्रवेश  कर  रहे

 क्या  इन  घृसपंठियों  के  विभिन्न  प्रकार  के  आपराधिक  और  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियों  में
 शामिल  होने  की  जानकारी  मिली  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और  इस  म्ममले  में  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा
 करने  का  विचार  हैं  ?
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 गह  मन्त्री  घटा  :  ऐतिहासिक  तथा  सामाजि  क-आथिक  कारणों  से  भारत
 पाकिस्तान  तथा  बंगलादेश  की  भीमाओं  से  कुछ  घृसपठ  होती  है  इन  देशों  से  भारत  में  बड़े  पंमाने

 पर  घुसपैठ  का  होना  प्रतीत  नहीं  होता  ।

 और  जनवरी  से  1987  की  अवधि  के  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा

 भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  2879  घुसपेठिये  पकड़े  गए  जिनमें  से  2174  को  वापस  भेजा  गया  और
 होष  705  को  कानून  के  अधीन  आवश्यक  कारंवाई  करने  के  लिए  राज्य  पुलिस  को  सौंपा  इसी
 प्रकार  इस  अवधि  के  भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  23103  घुसपेठिये  पकड़े  गये  जि  नमें  से
 21961  को  वापस  मेजा  गया  और  शष  1142  को  राज्य  पुलिस  को  सौंवा  गया  ।  सीमा  सुरक्षा  बल  अवैध
 रूप  से  सीमा  पार  करने  की  कोशिश  करने  वालों  को  पकड़ती  पकड़े  गए  व्यक्तियों  में  से  जिन  पर

 पशु-चो  जासूसी  इत्यादि  का  संदेह  होता  उन्हें  सम्बन्धित  राज्य  पुलिस  प्राधिकारियों  को
 सौंपा  जाता  है  और  शेष  को  वापस  मेज  दिया  जाता  यह  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  जिसे  सीमा  सुरक्षा
 बल  पकड़े  गए  व्यक्तियों  को  सौंपता  का  काम  है  कि  वह  घुसपैठियों  की  जांच-पड़ताल  पहचाने
 भौर  उनकी  राष्ट्रीयता  मालूम  करे  भोर  कानून  के  अधोन  आवश्यक  कारंवाई  करे  और  उनकी
 कंद  की  सजा  पूरी  होने  के  बाद  उन्हें  निर्वासित  करें  ।

 हलक्ट्रो  निको  बस्तुओं  का  आयात

 3824.  थ्री  पो०  एम०  सईद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 भारत  में  सभी  प्रकार  के  इलेक्ट्रोनिको  सामान  का  उत्पादन  कब  तक  होने
 और

 तंयार  माल  ओर  उपकरण  दोनों  प्रकार  के  इलेक्ट्रोनिकी  सामान  के  आयात  पर  प्रति  वर्ष
 अनुमानित  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  जा  रही  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोश्योगिको  सं  ज्ालय  सें  राज्य  मंत्रों  तथा  महासागर  परमाण  ऊर्जा
 निको  झोर  अंतरिक्ष  विभाग  के  राज्य  मन््त्री  के०  आर०  :  भारत  में  सभी
 निक  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  का  कोई  नहीं  विचार  नहीं  है  ।  लक्ष्य  यह  होगा  कि  स्वदेशी  जरूरतों
 तथा  निर्यात  दोनों  ही  प्रकार  की  आवश्यकताओं  के  लिए  और  तकनीकी  एवं  आर्थिक  व्यवहायंता  की  दृष्टि
 से  यथासम्भव  अधिकतम  उत्पादन  किया  कुछ  इलैक्ट्रोनिकी  वस्तुओं  का  अश्यात  तो  हमेशा
 ही  करना  होगा  |  ;

 बषं  1987-88  के  दौरान  इलेक्ट्रोनिक  संघटक-पुजों  का  लागत-बीमा-भाड़ा  मूल्य  के
 आधार  पर  आयात  अनुमानतः  235  करोड़  रुपए  का  तथा  कच्ची-सामग्रियों  का  लागत
 भाड़ा  मुल्य  के  आघार  पर  आयात  खगभग  175  करोड़  रु०  का

 झतम  में  ख़जनसिरो  पर  बांध

 3825.  श्री  सामाजो  राव  ककाड़े  :  क्या  अल  संसाधन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  असम  में  दिहांग  सुबनसिरी  पर  बांध  के  निर्माण  हेतु  मंजूरी  दी

 क्या  निर्माण  कार्य  आरम्भ  हो  गया  हैं  और  निर्माण  के  प्रथम  चरण  के  लिए  कितनी  घन
 राहि  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  मन््जूर॑  की  और

 परियोजना  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?
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 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  तथा  जल  संसाधन  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  रामनिवास  ः
 से  ब्रह्मपुत्र  बोर्ड  विभिन्न  केन्द्रीय  मुल्याकन  अभिकरणों  के  प्रेक्षणों  पर  कार्यवाही  कर  रहा

 बेसिन  राज्यों  द्वारा  तथा  लागत  एवं  लाभ  के  बंटवारे  से  संबंधित  अन्तर्राज्यीय  मामलों
 को  हल  किया  जाना  है  ।  इसके  वन  संरक्षण  1980  के  अन्तंगत  पर्यावणिक  दष्टि  से
 इन  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  अभी  प्राप्त  की  जानी

 हु

 राजधाट  अन्तर्राज्योय  परियोजना

 3826.  भी  अरविन्द  नेताम  :  क्या  अल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 राजथाट  अन्तर्राज्यीय  परियोजना  की  कुल  लागत  कितनी  हैं  ओर  इसमें  मध्य  प्रदेश  का
 अंश  कितना

 क्या  राजघाट  परियोजना  को  निर्धारण  कार्यक्रम  के  अनुसार  पूरा  किये  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  परियोजना  से  नहरों  के  नेटवर्क  द्वारा  मध्य  प्रदेश  के  कितने  क्षत्र  को  लाभ
 ओर

 (e)  नहरों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इनका  निर्माण  कायें  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  सन्त्री  रामनियास
 :  से  अन्तंराज्यीय  राजघाट  बांध  परियोजनाओं  की  अनुमोदित  लागत  लगभग  123

 करोड़  रुपए  इसको  मार्च  1992  तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य  मध्य  प्रदेश  को  लागत  का  50%
 हिस्सा  वहन  करना  है|

 और  अगली  योजना  में  उपलब्ध  संसाधनों  के  अध्यधीन  1.1  लाख  हेबटे०  से  अधिक
 क्षेत्र  को सिंचाई  लाभ

 फोर्ड  फाउण्डेशन  हारा  श्रीनगर  में  विचार  गोब्ठो  का  आयोजन

 3827.  झौमती  गोता  मुंखर्जो  :  क्या  बिदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फोड्ड  फाउण्डेशन  ने  हाल  ही  में  श्रीनगर  में  अमरीकी  संविधान  और  प्रजातांत्रिक

 प्रणाली  पर  एक  विचार  गोष्ठी  आयोजित  की

 यदि  तो  क्या  विचार-गोघ्ठी  में  भारत  के  मुख्य  न्यायधीश  ज॑ंसे  विख्यात  व्यक्तियों  ने
 भाग  लिया  और

 यदि  तो  एक  विदेशी  एजेन्सी  को  इस  प्रकार  की  विचार  गोष्ठियों  का आयोजन  करने
 के  लिए  अनुमति  देने  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  जिन  गोष्ठियों  का  ऐसी  स्वयं  सेवी  एजेंसियों  के

 कार्यों  क ेसाथ  कोई  संबंध  नहीं  जिनकी  वे  सहायता  कर  रही  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  केਂ  नटबर  :  से  फोर्ड  फाउण्डेशन  ने
 के  संविधान  और  लोकतांत्रिक  प्रणालीਂ  पर  हाल  ही  में  श्रीनगर  में  कोई  संगोष्ठी  नहों  की

 भारतीय  लोक  प्रशासन  संस्थान  की  जम्मू  और  काइमीर  की  क्षेत्रीय  शाखा  ने  संयुक्त ast
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 राज्य  अमरीका  सूचना  सेद्ा  के  श्रहयोग  से  26-29  1987  तक  भीबमर  का
 संविधान  :  के  गारण्टीदात्म  ”  पर  एक  संगोष्ठी  आयोजित  को  26  1987  को
 भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  ने  इश  संग्रोष्ठी  का  उद्घाटन  किया  था  ।

 तेलुगु-गंगा  परियोजना  को  स्वोक्ति

 3828.  भरी  सो०  माधव  रेडडो  :  क्या  जल  संसाधन  राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  तेलुगु-गंगा  परियोजना  को  स्वीकृति  देने  के  लिये  मांगी  गई  आवश्यक

 जानकारी  अब  राज्य  सरकार से  प्राप्त  हो  गई  और

 यदि  तो  तेलुगू-बंगा  परियोजना  के  लिये  कितनी  अवधि  में  स्वीकति  दे  दी  जायेगी  ?
 वस्त्र  मंत्रालय  के  राक्ष्य  मन््त्री  तथा  जल  संसाधन  सन्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  रामनियास

 जी

 प्रइत  ही  नहीं  उठता  ।

 श्लोलंका  हारा  भारतोय  प्रशासनिक  सेजा  के  अधिकारियों
 को  जाफना  भेजने  के  लिये  अनुरोध

 3829.  श्रोमती  गोता  मुखर्जी  :  क्या  विदेश  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  श्रीलंका  सरकार  द्वारा  प्रशासनिक  मामले  में  सहायता  के  लिए  भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  के  अधिकारियों  को  भेजे  जाने  का  कोई  अनुरोध  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  कितने  अधिकारियों  को  मेजा  गया  है  और  कितने  अधिकारियों
 को  भेजा  जाना  और

 ये  अधिकारी  वहां  कब  तक  रहेंगे  ?

 विदेदा  संत्रालय  में  राज्य  मनन््त्री  के०  नटवर  :  नहीं  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  ु

 और  राहत  पुनर्वास  आदि  जैसे  मामलों  में  भारतीय  शांति  सेना  को  सहायता
 करने  के  लिए  भारतीय  प्रदासनिक  सेषा  के  चार  अधिकारी  मेजे  गए  जक  तक  भारतीय  शांति  सेना
 को  उनकी  सहायता  की  जरू  रत  होगी  तब  तक  बे  वहीं  रहेंगे  ।

 विदेशों  से  धन  प्राप्त  करने  वाले  अमिक  यूनिवन
 तथा  स्वयंसेवी  कल्याण  संगठन

 3830.  थ्री  सो०  जंगा  रेड्डो  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 गत  तोन  वर्षो  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  विदेशों  से  धन  प्राप्त  करने  वाले  श्रमिक  यूनियनों

 तक्षा  प्रमुख  स्वयंसेवी  संगठनों  के  नाम  क्या  और

 उपयुक्त  वर्षो  में  प्रत्येक  वर्ष  प्रत्येक  मामले  में  प्राप्त  की गई  धन-राशि  देदा  का
 नाम  तथा  दान  का  प्रयोजन  संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 |

 ह  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राश्य  भसन्त्री
 पो०  :  तथा  ट्रेंड  यूनियनों  के  बारे  में  सूचना  देना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  ट्रेड

 यूनियन-वार  सूचना  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 हा
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 31-10-1987  को  11660  एशोसियेशन  विदेशी  अभिदाय  अधिनियम  1976  के
 अन्तग्ंत  दर्ज  वर्ष  1984  और  1986  के  दौरान  उनके  द्वारा  प्राप्त  राशि  नीचे  दी  गई  है  :--

 25398  करोड़  रुपए
 1986--434:10  करोड़  रुपए  (18-8-87

 स्वयं  सेवी  कल्याण  संगठनों  द्वारा  प्राप्त  विदेशी  अभिदाय  के  सम्बन्ध  में  सुचना

 प्रस्तुत  करना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  शब्द  को  परिभाषित  करना  आवश्यक

 नेषाल  के  साथ  आर्थिक  ओर  व्यापारिक  संबंधों  को  बढ़ाने  के  लिए  समझोता

 3831.  भरी  भव  इयर  तांती  :

 डा०  वी०  वेंकटेशा  :
 थी  बालासाहिब  बिसे  पाटिल  :  क्या  विदेश  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  भारत  ओर  नेपाल  ने  संयुक्त  उद्यमों  और  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  आथिक  और

 व्यापारिक  संबंध  बढ़ाने  क ेलिए  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 क्या  दोनीं  पक्ष  नेपाल  में  विभिन्न  क्षेत्रों  में  परियोजनाओं  में  मारत  की  अधिक  भागीदारी

 की  ग॒  जाइए  का  पता  लगंनि  पर  सहमत  हुए  हैं  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटयर  :  जी  हां  ।  भारत  नेपाल  संथुक्त
 आयोग  के  गठन  के  सम्बन्ध  में  20  1987  को  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।

 इसमें  पारस्परिक  सदभाव  और  सहयोग  को  मजबत  करने  और  इस  सहयोग  पर  निगाह
 रखने  के  लिए  एक  छत्र-निकाय  स्थापित  करने  का  प्राकधान

 हां  ।

 आविवासियों  के  उत्थान  के  लिए  व्यापक्र  कार्यक्रम

 3833.  श्री  परसरास  आरदाज  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  में  आदिवासियों  के  उत्थान  के  लिए  एक  व्यापक  कायंक्रम  प्रारम्भ  करने

 के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  गिरिघर  :  ओर  पांचवीं  पंचवर्षीय
 योजना  से  अपनाई  गई  आदिवासी  उपयोजना  नीति  के  अन्तगंत  कार्यक्रम  पूर्ण  रूप  से  व्यापक  है  और

 ग्रादिवासी  क्षेत्रों  और  आदिवासी  लोगों  के  विकास  के  लिए  उनका  कार्यान्वयन  जारी  रखा

 आदविवासो  क्षेत्रों  के  प्रशेशसन  का  दर्जा  बढ़ोने  हेतु  कार्यक्रम

 3834.  थी  के०  प्रधानो  :  कया  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  आदिवासी  क्षेत्रों  के  प्रशासन  का  दर्जा  बढ़ाने  हेतु  कोई  कार्यक्रम

 प्रशासन  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  कया  पद्धति  अपनाई  गई  और

 शक
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 इस  बारे  में  अब  तक  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 कल्याण  सम्त्रालय  में  उप  सन््त्री  गिरिधर  :  और  सरकार  ने

 1978  में  एक  दल  का  गठन  किया  गया  था  जिसकी  सिफारिशों  में  आदिवासी  क्षेत्रों  में  प्रशासनिक

 व्यवस्था  और  कामिक  नीतियों  के  लिए  आधार  त॑यार  किया  गया  है  ।  समिति  ने  अनेक  उपायों  की

 सिफारिश  की  है  जिनकी  आवश्यकता  इनके  लिए  होगी  सही  प्रकार  के  कामभिकों  की  प्राप्ति

 तथा  प्रयोजनास्तरीय  प्रशासन  को  सुद्ढ़  बनाने  के  लिए  इनमें  आदिवासी  क्षंत्रों  में  तैनात  कारमिको

 के  उपसंवर्ग  का  भौतिक  सुविधाओं  का  निर्माण  वित्तीय  और  प्रशासनिक  छाक्षितयों  का  प्रत्यायोजन

 वित्तीय  और  गैर-वित्तीय  इन  क्षंत्रों  भादि  में  तैनात  स्टाफ  को  प्रशिक्षण  देना  शामिल

 इनकी  क्रियान्विती  के  बारे  में  राज्यों  से  सिफारिश  की  गई  थी  और  उनके  साथ  आगे  विचार  विमशं

 किया  जा  रहा  है  ।

 आदिवासी  क्षेत्र  प्रशासन  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  वित्त  आयोग  भी  इन  क्षेत्रों  में  तैनात  काभिकों

 को  प्रतिपूर्ति  भत्ता  देने  तथा  अवसं  रचानात्मक  सुविधाओं  के  लिए  विशेष  धनराशि  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।

 1985-89  की  अवधि  के  लिए  88:70  करोड़  रुपये  आवंटित  किए  गए  हैं  ।

 लहास  में  प्रतिबम्बित  आन्तरिक  रेखा

 3835.  भरी  पो०  मामग्याल  :  क्या  यह  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेगे  कि  :

 क्या  चंगयांग  में  चंगला  दर्रा  के  उस  ऊषि  से  आगे  केरे-न्योंमा  की  ओर  का  क्षेत्र  और

 लहाख  की  समूची  घाटी  प्रतिबंधित  रेखाਂ  के  अन्तगंत  आती  है  तथा  इस  क्षंत्र  में  जब  तक
 सरकार  से  उपयुक्त  अनुमति  नहीं  लो  ज्ञाती  ठब  तक  लहाख  के  निवासियों  के  सिवाय  विदेशी  नागरिकों
 तथा  भारतीय  राष्ट्रिकों  के  लिये  प्रवेश  वर्जित

 कया  डिफेन्स  सप्लाई  मिशन  में  लगे  अनेक  गेर-सरकारी  ट्ूकों  के मालिक  तथा  चालक
 अपने  वाहनों  को  सक्षम  प्राधिकारी  की  किसी  उपयुक्त  अनुमति  के  बिना  लहाल  के  प्रतिबंधित  क्षंत्र  के

 अनुभाग  में  संचलित  करते  रहते

 क्या  बिना  जांच-पड़ताल  किये  इस  प्रकार  के  व्यक्तियों  का  संवेदनशील  सीमा  क्षंत्रों  में
 कार्य  करना  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  खतरे  के  रूप  में  नहीं  माना  और

 यदि  तो  सरकार  का  प्रतिबंधित  आन्तरिक  रेखा  के  अन्तगंत  अवांछित  तत्वों  के  प्रवेश
 को  रोकने  के  लिए  क्या  कृदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पौ०  :  और  :--

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही सभा  पटल  पर  रख  दी

 पारस्परिक  बरिष्ठता  का  निर्धारण

 3836.  क्री  एन०  डेनिस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  जनाधंन
 बनाम  केन्द्रीय  सरकार  के  मामले  में  26  1983  को  उच्चतम  न्यायालय  की  [  डेवीजन  बेंच  की
 टिप्पणियों  के  अनुसरण  में  कर्मचारियों  की  विभिन्न  श्रेणियों  की  पारस्परिक  वरि् रे  में

 8  ॥  ष्ठ्त
 करने  के  बारे  में  आदेश  जारी  करने  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 ग  का  निर्धारण

 56
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  बोरेन  सिह  :  अन्य  बातों
 के  साथ-साथ  उच्चतम  न्यायालय  के  संबंधित  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सीधी  भर्ती  तथा  विभागीय
 पदोन्नत  व्यक्तियों  के  बीच  परस्पर  वरिष्ठता  निर्धारित  करने  के  लिये  आवश्यक  संझोकित  आदेश  दिनांक

 7  1986  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  35014/2/80  स्थापना  के  अधीन  जारी  किए  गए
 थे  जिनकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5460/87]

 ]

 बिहार  को  अनुसचित  जातियें/भनुसचित  जनजातियों  के  कल्याण
 के  लिए  आबंटित  धनराशि

 3837.  प्रो०  कनद्र  भान  देधो  :  क्या  कल्याणमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  सरकार  को  वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  अनुसूचित  जनजातियों

 और  अनुसूचित  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  गई  ओर

 बिहार  सरकार  ने  छीषं-वार  कितनी  खर्च  की  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंक्री  नविरिथर  :  और  एक  विवरण  संलग्न
 है  ।

 विवरण

 रुपये  करोड़

 1985-86  1986-87
 आवंटन  व्यय  आवंटन /  ब्फ्प

 a,  प्रायोजित  योननाए

 1.  थिद्योष  कम्पोर्नेट  योजना  को  786.  16-11  1416
 केन्द्रीय  सहायता

 2.  आदिवासी  उपयोजना  को  विशेष  19-64  18-62  20-66  14.40
 केन्द्रीय  सहायता

 3.  अनुसचित  जाति  विकास  निगम  0.96  0:96  0:96  0:96

 4.  मंद्रिकोत्तर  कात्रवृत्ति  योजना  095  0995  0-94  0-94.

 5.  अनुसूचित  जातियों  की  लड़कियों  0-98  020.  008  0:16*

 के  लिये  होस्टल

 6.  मेडिकल  और  इंजोनिरिंग  काशिजों  0-03  0°10  0०03  0:06*
 में  अध्ययन  कर  रहे  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  के  लिये

 पुस्तक  घेक  योजना
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 7.  अस्वच्छ  व्यवसाय  में  लगे  0.03  0:05  003  0:06*
 के  बच्चों  को  मैट्रिकपूर्व  छात्रवृत्ति
 योजना

 8.  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  न
 च+  003  0

 जाति  के  लिये  कोचिंग  और  सहायक  कोई  योजनाएं

 योजना  राज्य  सरकार से  प्राप्त

 नहीं

 9,  अनुसूचित  जनजाति  की  लड़कियों
 के  लिये  होस्टल  न  प्रस्ताव  0°18

 प्राप्त  नहीं
 हुआ

 ]

 लेटिन  झसरीका  के  देशों  से  संबंध

 3838.  भ्री  दौलत  सिह  जी  जवेजा  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  दूतावासों  द्वारा  लैटिन  अमरीका के  देशों  से  बेहतर  संबंध  बनाने  के  लिये  कौन  से
 उपाय  किये  जा  रहे

 बेहतर  संबंध  बनाने  हेतु  इन  देशों  क ेसाथ  श्क्षिक  ओर  व्यापारिक  सम्बन्धों  को  सुधारने
 के  लिये  कौन  से  कदम  उठाये  गये  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  के०  नटवर  :  से  सरकार  की  यह  नीति

 है  कि  लातिनी  अमरीका  के  सभी  देशों  क ेसाथ  सधि  सभी  क्षेत्रों  में  निकट  सम्बन्ध  बनाए  जाए  जिनमें
 संस्कृति  और  व्यापार  भी  शामिल  हैं  ।  हमारे  मिशन  द्विपक्षीय  व्यापार  संबंध  बढ़ाने  के  लिये  व्यापार  और
 वाणिज्य  से  सम्बद्ध  आवध्यक  जिसमें  व्यापार  और  निविदा  संबंधी  पूछताछ  भी  शामिल

 भारत  आने  वाले  प्रतिनिधिमंडलों  को  उचित  सहायता  देकर  तथा  समय-समय  पर  संगत  विपणन

 सूचना  देकर  आवश्यक  उपाय  करते

 सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  करारों  में  द्विपक्षीय  शक्षिक  आदान-प्रदान  भी  शामिल  किये  जाते  हैं  ।
 पेद  और  वेनीजुएला  के  साथ

 इस  प्रकार  के  करा  ९  किये  गये  हैं  ।

 हमारे  मिशन  अपने  प्रत्यायन  के  देशों  की  वाणिज्य  तथा  व्यापारिक
 घरानों  आदि  ओर  शैक्षिक  संस्थाओं  एवं  शिक्षा  और  संस्क्ृति  से  संबद्ध  विभागों  के  साथ  निकट  सम्पर्क
 स्थापित  करके  इस  सम्बन्ध  में  सक्रिय  मूमिका  निभाते  हैं  ।

 कइसमें  राज्य  सरकारों  का  अशदान  भी  शामिल

 अं
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 भ्नसरचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  को  सूचो  में  संशोधन

 3839.  श्री  उत्तम  राठौर  :

 श्री  गंगाराम  :  कक्या-कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचो  में  कुछ  जातियों  को  शामिल
 करने  और  कुछ  को  हटाने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  अब  तक  इस  दिशा  में  कोई  कदम  न  उठाये  जाने  के  क्या  कारण  और

 प्रत्येक  मामले  में  जातियों  को  हटाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  सन्त्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारी  से  प्राप्त  हुए
 प्रस्तावों  पर  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  परामश  से  जांच  की  जा  रही  इसके  अतिरिक्त  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  वर्तमान  सूचियों  में  कोई  भी  संशोधन  संविधान  के  अनुच्छेद
 34  (2)  और  342  (2)  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केवल  संसद  के  अधिनियम  के  द्वारा  ही  किया  जा
 सकता  है  ।

 केंडी  में  भारतीय  उच्चायुकत  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  में  बम  विस्फोट

 3840.  श्री  बालासाहिब  विर्े  पाटिल  :

 श्री  बी०  तुलसीराम  :  क्या  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोलम्बो  में  केंडी  स्थित  भारतीय  उच्चायुक्त  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  भवन  में  25
 1987  को  एक  उच्च  शक्ति  का  बम  विस्फोट  हुआ

 यदि  तो  इस  दुघंटना  में  हुई  जान-माल  की  हानि  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इसकी  कोई  जांच  कराई  गई  और

 यदि  तो  जांच  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  नटवर  सिह  जी

 इसमें  किसी  की  जान  तो  नहीं  गई  लेकिन  सहायक  हाई  कमीशन  की  इमारत  को  भारी
 नुकसान  हुआ  ।

 और  श्रीलंका  की  सरकार  ने  इस  वारदात  की  जांच-पड़ताल  की  लेकिन  किसी
 अन्तिम  निर्णय  पर  नहीं  पहु  ची  है  ।

 कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  क ेलिए  आवंटन

 384].  श्री  अमल  बत्ता  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रमों  के  लिये  कितनी

 राष्षि  का  नियतन  किया  गया  है  तथा  कायंक्रमों  के  विभिन्न  भागों  के  लिये  सातवीं  योजना  अवधि  में
 आबंटित  घनराशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  कया  और

 =)  इन
 कार्यक्रमों  को  कब  से  शुरू  किया  गया  है  और  अब  तक  इन  प्राप्त  सफलता  का  राज्यवार

 ब्यौरा  क्या  है
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 वस्त्र  मन्त्रालय  के  रा्य  मंत्री  तथ्रा  जल  संसाधन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास
 :  और  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आबंटन  सम्पूर्ण  कार्यक्रम

 के  लिये  किये  जाते  हैं  .  इस  कार्यक्रम  के  लिये  सातवीं  योजना  में  परिकल्पिंत  आबंटन  विवरण  में  दिये
 गये  यह  कार्यक्रम  पांचवीं  योजनावधि  के  दोरान  शुरू  किया  गया  कार्यक्रम  के  मुख्य  घटक  के
 अन्तर्यत्त  हुई  प्रगति  के  राज्यवार  जांकड़े  में  दिये  गये

 सातवीं  योंजनावधि  के  लिए  कमान  क्षेत्र  विकास  कायेक्रम  पर  परिव्यय

 ऋम  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  रुपये
 सातवीं  योजना  परिव्यय

 1.  आस्भत्रदेश  110°50
 2.  असम  10°00
 3.  विहार  35-00
 4.  गुजरात  60:67
 5.  86-25
 6.  हिमाचल  प्रदेश  3.00
 है  जम्मू  व  कश्मीर  5:50
 8.  कर्नाटक  47-00
 9.  केरल  29:00

 10  मध्य  प्रदेश  161-96
 11.  महा  राष्ट्र  319°91
 12.  मणिपुर  3:00
 13.  उड़ीसा  19-00

 14.  पंजाब  16:00
 15.  राजस्थान  99-12
 16.  तमिलनाडु  40:00
 17.  उत्तर  प्रदेश  107:00
 18.  प्रश्चिम  बंगाल  9-00
 19.  दादरा  व  नागर  हवेली  2-15
 20.  दमन  व  दीव  6.65

 कुल  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1170°71

 केस्द्रीय  क्षेत्  500-00

 कुल  योग  1670.71
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 लिखित

 उप

 मार्च  1987  तक  फमान  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  मुख्य  घटकों  के  अन्तगंत  संचित  उपलब्धियां

 ऋम  सं०

 &

 ४9

 0९+४०७9४

 "४?

 की

 ५७

 ७९८

 मर्द

 आओ
 न

 2

 9७०३?

 फ़ऊ+

 ७०

 है  हैक्टे  यर

 सास  1987  सक  उपलब्धियाँ

 वाराबन्दी  का
 कार्यान्वयन

 1009°20
 17  83

 62:35

 373-3

 105-09

 115
 19-00

 113°04

 6°54

 180°65

 16880

 6:60

 5099

 167°40
 1468  68

 932'29

 0-23

 राज्य/संघ  शासित  खेत  भूमि
 क्षेत्र  का  नाम  का  निर्माण  रूप  देना

 आन्ध्र  प्रदेश  69765  309  40

 अशम
 --

 बिहार

 गुजरात

 हरियाणा  24.50

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कक््मीर  20:49

 कर्नाटक  54!

 केरल  न

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र  68409  55562

 मणिपुर

 उड़ीसा
 राजस्थान  464-62

 तमिलनाडु  203:95  ना

 उत्तर  प्रदेश  3722-46  8-80
 पद्म  बंगाल  27:65  2597

 गोवा  0.04

 दादरा  व  नागर  4-80  --

 हवेली

 कुल  9444-97  32292
 न  जन  टि७त७त  2  गिनकानके  अमन  नाना  वैन  नमन  वन  नमन  नगनाथन

 सरकारो  क्षेत्र  के  उफकों  सें  खेपरम॑न  और  प्रवन्धक  निवेशक
 के  व्दों  का  भरा  जाता

 3842,  थी  झ्ररुण  कुमार  नेहरू  :  क्या  श्रधान  मंत्री  चंयरमेन  के  पद  रहित  सरकारी  क्षंत्र  के
 बारे  में  11  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  74]  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 6]
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 eee  ee  a किनिवशशविनिदल

 कृपा  करेंगे  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  20  कम्पनियों  में  कितनी  अवधि  से  चेयरमेन  और  प्रबन्धक  निदेशक

 नहीं  हैं  और  प्रत्येक  कम्पनी  में  समय  पर  इन  पदों  को  भरे  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन््त्रो
 पो०  :  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 सावेजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  मुख्य  का्यंकारी  अधिकारियों  की  रिक्तियां  :

 क्रम  पद/उद्यम  का  नाम  रिक्त  की  तारीख  से
 सं०  एकत्रित  की  गई  सूचना  के

 1.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  भारत  लेदर  कारपोरेशन  01-1
 2.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  लि०  01-08-86
 3.  प्रबन्धक  भारत  पम्प्स  एण्ड  कम्प्रे सर्स  लि०  19-06-87
 4...  प्रबन्ध  स्कूट्स  इंडिया  लि०  26-12-86
 5.  प्रबन्ध  भारत  बंगन  एण्ड  इन्जीनियरिंग  कम्पनी  लि०  01-08-86
 6.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  इंडियन  टेलीफोन

 इडस्ट्रीज  लि०  01-01-87
 7.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  एन०  टी०  सी०  लि०  28-11-85
 8  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्धक  निदेशक  एन०  टी०  सी०

 लि०  24-11-86
 9.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  एन०  टी०  सी०

 एन०  )  लि०  28-0  2-86
 10.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  हास्पिटल  सविसिज  कंसलटशन

 कार्पोरेशन  ।  नया  पद
 11.  प्रबन्ध  नागालेंड  पल्प  एण्ड  पेपर  मिल्स  लि०  21-04-87
 12.  प्रबन्ध  भारतीय  पयंटन  विकास  निगम  18-03-87
 13.  प्रबन्ध  कर्नाटक  एण्टीबायटिक्स  लि०  08-09-87
 14.  मिनरल््स  एण्ड  मेटलज  ट्रेंडिंग  कार्पोरेशन  18-09-87
 15.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्रस

 लि०  25-09-87
 16.  अध्यक्ष  एवं  प्रदनन््ध  काटन  कार्पोरेशन  आफ

 इंडिया  लि०  24-09-87
 17,  स्टेट  ट्रैं डिम  कार्पोरेशन  08-10-87
 18...  प्रबन्ध  माडने  फूड  इण्डस्ट्रीज  लि०  29-09-87
 19.  प्रबन्ध  मारत  ब्र  कस  एण्ड  वलवज  लि०  16-04-87
 20.  प्रबन्ध  भारत  प्रोसेस  एण्ड  मंकेनिकल

 इजीनिर्यारिंग  लि०  31-1-85
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 11  1909  लिखित  उत्तर

 सरकारी  क्षेत्र  की  यूनिटों  में  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशकों  की  नियुक्ति  करने  में  विलम्ब  के
 कारण  ये  हैं  कि  सावंजनिक  उद्यम  चयन  बोडं  द्वारा  ऐसे  पदों  के  लिये  चयन  निर्धारित  प्रक्रिया  का
 पालन  करने  के  बाद  किया  जाना  होता  है  और  सार्वजनिक  उद्यमों  से  सम्बन्धित  प्रशासनिक
 विभागों  द्वारा  बोर्ड  की  सिफारिशों  पर  कारंव!ई  की  जानी  होती  है  और  नियुक्तियां  केवल
 मंत्रिमण्डल  की  नियुक्ति  समिति  के  अनुमोदन  से  ही  की  जाती  इसके  ऐसी  नियुक्तियां
 सम्बन्धित  अधिकारियों  की  नियुक्तियां  होने  से  उनके  मामले  में  सतकंता  सम्बन्धी  अनापत्ति
 प्रमाण  चरित्र  तथा  पूव॑वत्त  सत्यापन  तथा  अन्य  औपचारिकताए  पूरी  करने  के  बाद  ही  की  जा
 सकती  कुछेक  मामलों  में  विशिष्ट  कार्य-कुशल  व्यक्तियों  को  अखबारों  के  विज्ञापनों  के  माध्यम  से

 ढूढना  पड़ता  जिसमें  समय  लग  जाता  ऐसे  मामलों  में  भी  विलम्ब  हो  जाता  जहां  चने  गए
 व्यक्ति  कार्स  भार  देर  से  सम्भालते  हैं  अथवा  आते  ही  नहीं  ।

 विद्यमान  रिक्तियों  के  मम्बन्ध  में  स्थानापन्न  व्यवस्थाएं  पहले  ही  कर  दी  गई  हैं  ताकि  इन
 उद्यमों  के  काम-काज  में  बाघा  न  पड़  और  इन  रिक्तियों  को  भरे  जाने  संबंधी  प्रक्रिया  भी  पुरे  जोरों
 पर

 ,

 दिल्ली  पुलिस  के  महिला  संल  द्वारा  मामलों  का  दर्ज  किया  जाना

 3843.  श्रीमती  प्रभावती  गुप्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  के  महिला  सैल  द्वारा  प्रारम्भ  से  1987  तक  दहेज  के  बारे  में  कितनी
 शिकायतें  दर्ज  की  गई

 दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 सेल  के  कार्यंकरण  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  रास्य  मत्रो
 पो०  :  1883  महिला  सैल  के  गठन  के  बाद  30  1987  तक  इस

 सैल  को  9392  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 लगभग  2074  मामलों  में  राजीनामा  कराया  गया  और  3788  शिकायतें  पर्याप्त
 साक्ष्य  न  होने  क ेकारण  फाइल  कर  दी  824  मामलों  में  भा०  ढ०  सं०  की  धारा
 और  दहेज  निषेघ  अधिनियम  के  अधीन  मुकदमा  चलाने  की  सिफारिश  की  गई  थी  ।

 पुलिस  मुख्यालय  में  महिला  सैल  के  अतिरिक्त  जिला  स्तर  पर  भी  इसी  प्रकार  के  सैलों
 का  गठन  किया  गया  है  ।  सेल  महिलाओं  के  प्रति  अहराध  के  मामलों  की  जांच/मुकदमों  की  प्रगति  का
 प्रबोधन  करता  है  ।

 ]
 मिश्र  श्रायोग  को  रिपोर्ट  के  अनुसरण  में  समिति  की  नियुक्ति

 3844.  डा०  चिन्ता  सोहन  :
 थी  बलवन्त  सिह  रामुबालिया  ८  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मिश्र  आयोग  की  सिफारिश्नों  के  अनुसरण  में  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  अपनी
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गह  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  चिन्तामणि  :  और  :--

 न्यायमूर्ति  रंगनाथ  मिश्र  जांच  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  दिल्ली  प्रशासन  के

 पूर्व  गृह  सचिव  की  अध्यक्षता  में  गठित  3  में  से  एक  समिति  ने  पहले  ही  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी
 है  ;  समिति  के  निष्कर्ष  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 429  विधवाओं  को  आयु  और  शौश्लिक  अहर्ताबों  में  छूट  देकर  दिल्ली  के  विभिन्न
 अधे  सरकारी  संगठनों  में  नियुक्ति  के  लिए  पत्र  भेजे  गए  हैं  ।

 दंगा  पीड़ित  ऐसी  विधवाओं  को  जिनको  कोई  रोजगार  उपलब्ध  नहीं  कराया  जा  सका  अथवा  जो
 कोई  कार्य  करने  में  असमर्थ  है  और  60  वर्ष  से  अधिक  आयु  के  ऐसे  दंगा  प्रभावित  व्यक्ति  जिनकी
 आजीविका  के  साघन/आजीविका  कमाने  वाले  भावी  सदस्य  की  क्षति  हुई  है  को  प्रद्चिमाह
 की  दर  से  तदर्थ  राहत  देने  का  हाल  ही  में  निर्णय  किया  गया  है  ।  कुल  490  आवेदन  प्राप्त  हुए  जिनमें
 से  19  मामलों  में  तदर्थ  राहत  पहले  स्वीकृत  की  जा  चुकी

 विवरण

 समित्ति  के  निष्कर्ष  निग्नलिखित  हैं  :--

 1.  1984  के  दंगों  में  मृतकों  की  संख्या  2733

 2.  अन्य  लाओं  के  अतिरिक्त  पात्र  विधवाओं  को  यह  प्रत्येक  परिवार  के  एक  सदस्य  को  उ|  ।
 सरकारी  रोजगार  दिग्रा  जाए  तथा  श्षेक्षिक  अहंताए  बोर  कार्य-अनु भव  सम्बन्धित
 नियमों  में  छट  दी

 3.  ऐसे  मामलों  में  जहां  विधवा  की  आयू  55  वर्ध  अधिक  हो  चुकी  है  और  विधवा  कछके
 किसी  एक  पुत्र  को  कोई  रोजगार  नहीं  दिया  गया  प्रत्येक  विधका  को  500  रुपये
 वस्था  पेंशन  दी  जाए  ।

 4.  दंगों  में  मारे  गये  व्यक्तियों  के  स्कूछ  और  कालेज  में  पढ़  रहे  प्रत्ये  बच्चे  को  50  रुपये  छा
 वृत्ति  दी  जाए  ।

 5.  राष्ट्रत  आयुक्त  का  जारी  रखा

 लघु  सिचाई  निर्माण  कार्यो  को  गणना

 3845.  श्रीमती  डो०  के०  भंडारी  :  क्या  जल  संसाधान  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  मे  पहली  बार  लघु  सिंचाई  निर्माण  कार्यों  की  पूरी  गणना  शुरू  की  गई
 यदि  तो  निर्माण  कार्यो  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  गणना  के  लक्ष्य  क्या
 इस  योजना  अनुमानित  क्गत  क्या  और
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 यह  गणना  कब  पूरी  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मत्ती  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रासनिबास

 :  हां  ।

 समर्थ  आंकड़ा  आधार  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  स्कीम  में  लघु  सिंचाई  के  स्रोतों  की  व्यापक

 गणना  तथा  सिचित  क्षंत्रों  के  मूल्यांकन  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 3:5  करोड़  रुपये  ।

 जनगणना  1988  में  पूरी  की  जानी

 प्रयोक्ता  राज्यों  क ेबोच  जल  का  तकंसंगत  वितरण

 3846.  शी  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  भागों  में  बार-बार  सूखे  को  स्थिति  क ेकारण  जल

 व्यवस्था  नौति  तंयार  की
 यदि  तो  तत्सम्बुन्धी  ब्यौरा  क्यू  और

 प्रयोक्ता  राज्यों  क ेबीच  जल  के  तकंसंगत  वितरण  और  वाष्प्रीकरण  से  होने  वाली  क्षति
 को  रोकने  तथा  पानी  की  पूर्ति  को  बढ़ाने  के  लिए  जल  छांढों  संदूंध्री  विकास  का  ब्योरा  क्या  हैं  ?

 वस्त्र  सन््ञ्ालय  के  राज्य  सन्त्री  तत्रा  जल  सं  साधन  ससत्रारय  के  रा््य  मरत्रो  रामभिदास
 ओर  सुध्षिधाओं  की  व्यवस्था  सूद्धा-सह्ाकरण  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण

 उपाय  फ़ाया  गया  है  ओर  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  में सिचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  उहे  श्य  से

 कुछ  अम्निज्ञात  परियोजनाओं  को  पूस  करने  लिए  योजना  में  अतिरिक्त  सूखा  राहुत  प्रद्धन
 की  गई  है  ।

 प्रयोक्तता  राज्यों  के  बीच  क्षुन्त््राज्ट्ीयु  क्यू  वितरण  पुंद्रूटों  और  अन्तर्राज्यीय  करारों
 तथा  सममौतों  द्वारा  शासित  किया  जाता  देश  में  मृदा  संरक्षण  और  वनरोपण  कायंक्रम  शुरू  किए
 गए  हैं  और  पुनर्मरण  क्षमताओं  में  वृद्धि  की  संभावना  छोटे  जलाशयों  से  वाष्पीकरण  हानियां  कम
 करने  के  लिए  कुछ  स्थानों  पर  रसायनिक  विलम्बनों  के  प्रयोग  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 बृढ्ध  नागरिकों  के  लिए  यात्रा  संबंधी  सुविधायें

 ह

 3847,  आऔमती  ऊथा  चौधरी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 कया  कुछ  विकसित  और  विकासशील  देझ्ों  में  और  भारत  में  भी  कुछ  स्थानों  पर  वद्ध

 नागरिकों  को  रेलगाड़ियों  और  बसीं  में  रियायती  दरों  पर  यात्रा  करने  की  सुविधा  प्रदान  की  जाती
 क्या  सरकार  का  दे  में  वृद्धजनों  को  कही  रियायूतें  देने  का  विचार  और
 यदि  तो  कब  ओर  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  के  उप  मंत्रो  गिरिघर  :  यद्यपि  इस  विषय  पर  कोई
 सम्पूर्ण  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  कुछ  विकसित  देशों  में  स्थानीय  प्राधिकारियों  द्वारा  कुछ
 प्रकार  की  यात्रा  संबंधी  रियायतें  दी  जाती

 केन्द्रीय  सरकार  के  विधाराधीन  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 उड़ोसा  में  नहरों  के  निर्माण  के  लिए  सहायता

 3848.  श्री  श्रीवल्लभ  पाणिप्रहो  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  में  नहरों  के  निर्माण  के  लिए  कितनी  राशि  की  केन्द्रीय
 सहायता  दी

 उड़ीसा  में  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  नहरों  का  निर्माण  किया  गया  और  उनसे  कितमे
 एकड्ठ  भूमि  की  सिंचाई  हो  रही

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  उड़ीसा  सरकार  को  और  नहरों  का  निर्माण  करने  के
 लिए  निर्देश  दिए  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  सनन््त्री  तणा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  रामनिवास
 :  सिंचाई  स्कीमों  की  वित्त  पोषण  तथा  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता

 है  और  केंद्रीय  सहायता  ब्जाक  अनुदानों  तथा  ऋणों  के  रूप  में  दी  जातो  है  और  यह  किसी  स्कीम  अथवा
 सेक्टर  से  जुड़ी  नहीं  होती  है  ।

 निर्माणाधीन  वृहद  तथा  मध्यम  सिंचाई  जो  आंशिक  रूप  से  पूरी  हो  गई

 ने  बंध  1985-87  के  दौरान  29,000  हेक्टेयर  अतिरिक्त  सिंचाई  क्षमता  सूजित  की  है
 ओर  वर्ष  1987-88  के  लिए  34,000  हेक्टेयर  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  हे  ।

 और  योजना  के  दौरान  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  कुछ  निर्माणाधीन  सिंचाई  कार्यों
 को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  सूखा  सहायता  के  अन्तगंत  22  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  परिव्यय  की
 व्यवस्था  की  गई

 ह

 फलों  झ्ावि  की  प्रति  व्यक्ति  खपत

 3849.  डी०  के०  तारा  देवी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मोटे  |  रेड,मीट  और  ह्वाइट  मीट  की  प्रति
 व्यक्ति  खपत  कितनी  और

 इन  खाद्य  पदार्थों  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  बढ़ाने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 योजना  मन््त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख
 :  राष्ट्रीय  पोषाहार  संस्थान  सी०  एम०  हैदराबाद  द्वारा  प्रकाशित

 एटलस  इण्डियाਂ  (1971)  के  अखिल  भारत  स्तर  पर  मोटे  फल
 मछली  आदि  का  प्रति  व्यक्ति  प्रति  दिन  उपभोग  का  अनुमान  इस  प्रकार  लगाया  गया  है  :  --

 बाजरा  और  अन्य  अनाज  109  ग्राम

 और  गेहूँ  को
 पत्तेदार  हरी  सब्जियां  21  ग्राम

 अन्य  सब्जियां  11  ग्राम

 फल  10  ग्राम
 मछली  और  अंडे  14  ग्राम
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 छठी  ओर  सातवीं  योजना  अवधियों  में  मोटे  रेड  मीट
 और  द्वाइट  मीट  के  उपभोग  में  सुधार  लाने  के  लिए  अनेक  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  कृषि  क्षेत्र  में
 योजना  कार्यक्रम  फसल  उत्पादन  के  गुणात्मक  और  परमाणात्मक  पहलुओं  में  सुधार  लाने  पर  विचार
 सकेंद्रित  किये  जा  रहे  हैं  बाजरा  और  अन्य  मोटे  अनाजों  ऊ  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  शुष्क/वर्षा  सिचित
 खेती  पर  बल  दिया  जा  रहा  है  ।  रबी  के  मौसम  में  मक्का  और  सोरगम  उगाने  के  लिए  उपयुक्त  किसमें
 और  उचित  प्रबंध  कार्य  शुरू  किए  जा  रहे  फल  और  सब्जियों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  देश  के

 शुष्क  मूमि  और  अन्य  कृषि  जलवायु  संबंधी  क्षेत्रों  और  पहाड़ी  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  में  कृषि  के साथ
 बागवानी  एकीकरण  का  एक  कायेक्रम  छुरू  किया  गया  नींबू-वंश  सब्जियां
 आदि  से  संबंधित  पुरानी  बीमारियों  पर  नियंत्रण  से  संबंधित  कार्य  मिशन  उन्मुख  आधार  पर  शुरू  करने
 का  प्रस्ताव  अंडे  और  मीट  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  मुर्गीपालन  कार्यक्रम  पर  मुख्य  बल  दिया  जा

 रहा  किसानों  को  कुकुट  की  पूर्ति  और  अधिकतम  उत्पादन  करने  के  लिए  अंडे  में  अधिक  तापमान

 द्वारा  वैज्ञानिक  तरीके  से  प्रजनन  करने  के  लिए  संरकारी  और  निजी  क्षेत्रकों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  राज्य

 मुर्गी  पालन  केन्द्रों  को  सुदृढ़  करने  का  भी  प्रस्ताव  पशु-पालन  और  भेड़  पालन  के  विकास  पर  पर्याप्त
 ध्यान  दिया  जा  रहा  चुने  हुए  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  जहां  सुअर  के  मीट  का  अधिक  उपभोग  होता  है
 सअर  उत्पादन  स्कीमों  को  गहन  तरीके  से  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  स्वास्थ्यवर्घंक  मीट  के  उत्पादन  के
 के  लिए  महानगरीय  और  अन्य  शहरों  में  बूचड़खाने  आधुनिक  और  उन्नत  किस्म  के  बनाये  जा  रहे
 प्रभावी  पशु  स्वास्थ्य  को  सुनिश्चित  करने  के  बीमारी  की  रोग  विषयक  जांच  सुविधाएं
 और  प्रबोधन  कार्य  को  उन्नत  किया  जा  रहा

 इसके  नुकसान  को  कम  करने  ओर  उपभोक्ताओं  को  उचित  और  ताजा  पूति  को

 सुनिद्दिचत  करने  के  लिए  प्रक्रमण  और  विपणन  में  पोस्ट  हारवेस्ट  टेक्नालाजी  की  ओर  पर्याप्त
 ध्यान  दिया  जा  रहा  कमजोर  वर्गों  को  सामान्य  रूप  से  अनाज  और  अन्य  खाद्य  वस्तुएं  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  लोक  वितरण  व्यवस्था  का  त्वरित  विस्तार  किया  जा  रहा  साथ  ही  ग्रामीण
 विकास  और  अन्य  क्षेत्रकों  के  अंतर्गत  विभिन्न  रोजगार  और  आय  सूजद  कार्यक्रमों  द्वारा  क्रय  शक्ति  में

 सूधार  लाने  के  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 पेरिस  ओर  म्युनिश्  में  हुई-इलेक्ट्रानिक  सामान  की  प्रवशंमी

 3850.  श्री  प्रतापराव  यी०  भोंसले  :  क्या  प्रधानसन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  की  कुछ  इलेक्ट्रोनिकी  उपकरण  निर्माता  कम्पनियों  ने  पेरिस  और  म्युनिख
 में  आयोजित  की  गई  इलेक्ट्रा  सामान  की  अंतर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनी  में  भाग  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  प्रदर्शनी  में  भाग  लेने  से  देश  में  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ाने  में  भौर
 उनके  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  में  किसी  प्रकोर  से  कोई  सहायता

 यदि  तो  तत्संबंधीं  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  और  प्रौद्योगिकी  अन्तर  को

 समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
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 इलैक्ट्रानिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  हों  ।

 1986  के  दौरान  म्यूनिख  में  आयोजित  86'  प्रदर्शनी  तथा

 1987  में  पेरिस  में  आयोजित  अस्तर्राष्ट्रीय  इलेक्ट्रानिक  संघटक-पुर्जा  प्रदर्शनी  में  भारत  के

 इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  ने  भाग  लिया  था  जिसका  समन््वय-कार्य  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  ने

 किया  था  ।

 इन  दो  प्रदशेनियों  में  निम्नलिखित  इलेक्ट्रानिक  कर्मपर्मियों/संगठनों  ने  भांग  लिया  :

 इलेक्ट्रोनिका  “86'  म्युनिल
 1.  सप्लाइड  इलेक्ट्रानिक्स  ठाणे

 2.  कांटिनेंटल  डिवाइस  इण्डिया  नई  दिल्ली  ।

 3.  विकास  आयुक्त  का  सीप्ज,बम्बई  ।

 4.  अप्ट्रान  दृष्डिया  नई  दिल्ली

 (a)  अन्तर्राष्ट्रीय  इलेक्ट्रानिक  संघटके-पुर्जो  पेरिस  ।

 1.  जागरण  माइक्रो  मोट्स  कांनपुर

 2.  सैमटेल  नई  दिल्ली

 3.  विकास  आयुक्त  का  बम्बई

 4.  पुनम्ठुमी  इण्डिया  जयपुर

 के  अभ्तर्थत  आने  वालो  कम्पनियां

 5,  एल््कौन  हलेक्ट्रानिक्स  प्रा०  नासिक

 6.  कांटिनेन्टल  डिवाइस  इंडिया  नई  दिल्ली

 7.  एलंकम्पी  इलैक्ट्रानिक  इण्डस्ट्रीज  मद्रास

 8.  हिन्दुस्तान  कण्डक्ट्स  प्रा०  बम्दई

 9.  ज्योति  सिफ्तेमक  हुं  डस्ट्रीज  भर०  ने  शिक

 10.  एम०  सी०  इंजीनियरिंग  कं०  प्रा०  नई  दिल्ली

 11.  मित्तल  नई  दिल्ली

 12.  पी०  एल०  ए०  काम्पोन  बम्बई

 13.  सुचित्रा  इलेक्ट्रानिक्स  प्रा०  हैदराबाद
 14.  वेस्टनं  इण्डिया  एन्टरप्राइज  लिमिटेड  पूना
 15.  विकास  हाई  ब्रिड  एण्ड  इलेक्ट्रानिक्स  नई  दिल्ली  ।

 तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  इलेक्ट्रानिक  प्रदक्षनियों  में  भाग  लेने  का  डहं श्य  यह  था  कि

 भारतीय  विनिर्माताओं  को  केवल  पश्चिम  जमंनी  और  फ्रांस  के  खरीदारों  तथा  विक्रेताओं
 को  ही  नहीं  अपितु  पद्िचम  योरुप  के  देशों  को  भी  अपने  उत्पादों  का  प्रदंशंन  करने  तथा  प्रचार-प्रसार  करने
 का  अवसर  प्राप्त  इसके  फलस्वरूप  इलेक्ट्रानिक  संघटंक-पुर्जों  तथा  उपस्करों  का  भी  उत्पादन

 बढ़े

 देदा से  निर्यात  की  मात्रा  में  वृद्धि  हौगी  ।
 का
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 उद्योग  को  आधुनिक  बनाने  तथा  प्रौद्योगिकी  की  दृष्टि  से  उन््नेत  बनाने  के  लिए
 निकी  से  संबंधित  नीतियों  को  उदार  बनाया  गया  है  ।  देश  की  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाने  के
 लिए  अनेक  उपाय  किए  गए  उनमें  से  कुछ  नीचे  दिए  अनुसार  हैं  :

 (0)  निर्यात  के  लिए  उपलब्ध  प्रोत्साहनों  की  निरन्तर  समीक्षा  ।

 (४)  एक  अलग  इलैक्ट्रानिको  एवं  कम्प्यूटर  सोफ्टवेयर  निर्यात  संवर्धन  परिषद  का  गठन

 (1)  वैतमान  स्थिति  की  ध्मीक्षा  तथा  इलेक्ट्रामिफी  के  निर्यात  के  धिकास  के  लिए
 उपाय  सुझाने  तथा  संभावित  निर्यातकंताओं  के  साथ  वातंचीत  करने  के  लिए  एक  उपलब्ध  कराने  के

 उद्द  ईय  से  एक  कायंदल  तथा  एक  स्थायी  समिति  का  गठन  ।

 सरकार  महत्वपूर्ण  उत्पादों  का  पता  लगाने  की  नीति  का  भी  अनुसरण  कर  रही  तथा  जिन
 कम्पनियों  की  निर्यात  की  संभावनाएं  अधिक  हैं  उन्हें  अपने  निर्यात  की  मात्रा  बढ़ाने  में  मदद  करने  के

 उद्देश्य  स ेउनके  साथ  निरन्तर  बातचीत  करती  रहती

 चम्बल  सिचाई  परियोजना  के  कारण  जल  का  एकंत्र  होना

 3851.  श्री  महेल्न  सिह  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  चम्बल  और  ताबा  की  विद्यमान  वृहत्  भूजल  सिंचाई  परियोजनाओं  के  कमान  के
 अन्तगंत  आने  वाले  बड़  क्षेत्रों  में  पानी  जमा  हो  गया  और

 यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  और  ऐसे  क्षंत्रों  को  सुधारने  के

 लिए  क्या  कार्यनीति  तेयार  की  गई  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  प्न्त्री  रामनिवास
 :  और  तथा  ताबा  परियोजनाओं  के  कमान  में  कुछ  क्षेत्रों  मे ंजल-जमाव

 होने  की  सूचना  प्राप्त  हुई  है  |  क्षेत्र  को  कृषि  योग्य  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  आवश्यक  उपाय
 प्रारम्भ  किए  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  से  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  मामले

 3852.  डा०  एूलरेणु  युहा  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  से  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  पेन्शन  सम्बन्धी  कितने  मामले  लम्बित  पड़
 ओऔर

 लंबित  मामलों  को  अविलम्ब  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  रा््य  मंत्री  चिन्त्रा्णण  *  पिछले  वर्ष  चलाए  गए  विशेष

 अभियान  और  तब  से  किए  गए  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  पदिचम  बंगाल  के  42  लंबित  मामलों  को

 छोड़कर  सभी  मामले  निपटाये  जा  चुके  हैं  ।

 राज्य  सरकार  को  उनकी  रिपोर्ट  को  मेजने  के लिए  समय-समय  पर-अनुस्मरण
 कराया  जा  रहा  इन  मामलों  पर  राज्य  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  निर्णय  लिया

 लोदी  कालोमी  में  छोरो के  सावले

 :3853.  डा०  गोरी  शंकर  राजहूस  :  क्या  गृह  मम्त्री  लोंदी  नई  दिल्ली  में  चोरी  के  मामलों
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 के  बारे  में  14  1987  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  2906  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 पुलिस  अधिकारियों  ने  चोरी  के  शेष  मामलों  में  अपराधियों  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  और

 यदि  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  सन््त्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्रो
 पो०  :  और  10  मामलों  में  से  3  मामलों  को  हल  कर  लिया  गया  है  उनमें

 से  2  मामले  न्यायालय  में  विचारण  के  लिए  लंबित  शेष  7  मामलों  को  लापता  के  रूप  में  दिखाया
 गया  क्योंकि  कोई  सुराग  नहीं  मिला  ।  जब  कभी  कोई  सुराग  ध्यान  में  आएगा  तो  इन  मामलों  को  दुबारा
 चालू  किया  जाएगा  ओर  कानूनी  कारंवाई  की  जायेगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  सिंचाई  परियोजनाओं  को  स्वीकृति

 3854.  श्री  सलीम  आई०  शेखानी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 उत्तर  प्रदेश  में  उन  मक्कोली  और  प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाओं  की  संख्या  और  नाम  क्या

 हैं  जिन्हें  छटी  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  स्वीकृति  प्रदान  की

 वह  सिंचाई  परियोजनायें  कौन  सी  हैं  जिन  पर  निर्माण  काये  आरम्भ  हो  गया  हैं  और  उन
 पर  अब  तक  कितनी  राशि  ख्च  की

 क्या  इन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामनिवास्त
 :  अनुमोदित  सिचाई  केवल  बृहद  निम्नवत्  हैं  :--

 1.  लचुरा  बांध  का  आधुनिकीकरण
 2.  भीमगौडा  परियोजना
 3.  सजनाम  बांध  परियोजना

 छठी  योजना  के  अन्त  तक  उत्तर  प्रदेश  में  सिंचाई  परियोजनाओं  पर  1500  करोड़  रुपये
 की  राषधि  खर्च  की  गई  थी  ।

 ॥

 और  चालू  योजना  में  39  से  अधिक  परियोजनाओं  के  पूरा  हो  ज पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना

 गोजा  के  राष्ट्रीय  महासागर  विज्ञान  संस्थान  हारा  अनुसंधान  के
 दोराम  को  गई  खोजें

 3855.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचनान  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन
 वर्षों  के  दौरान  गोवा  राष्ट्रीय  महासागर  विज्ञान  संस्थान  द्वारा  अनुसंधान  के  जरिए  की ए  की  गई ब्यौरा  क्या  है  ?  ई  खोजों  का

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  संज्ञालय  में  राज्य  भम्त्री  तथा  सहास।गर  परमाणु  ऊर्जा
 इलेक्ट्रानिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  के०  झा०  :  राष्ट्रीय  समुद्रविज्ञान
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 संस्थान  आइ०  गोवा  ने  समुद्र  से  मूर्वज्ञानिक  व

 मुद्र  समुद्री  महासागर  इंजीनियरी  तथा  ऊर्जाकेक्षेत्रों  में  कई  योगदान  दिये
 पिछले  3  वर्षों  की  महत्वपूर्ण  उपलब्धियां  इस  प्रकार  हैं  :

 1.  बहुधात्विक  प्रन्थिकायें

 मध्य  हिन्द  महासागर  बेसिन  में  बहुधात्विक  ग्रन्थिकाओं  हेतु  किये  गये  सर्वेक्षणों  के  परिणामों  ने
 भारत  को  एकमात्र  खनन  अधिकार  प्राप्त  करने  हेतु  उसकी  इन्वेस्टरਂ  पू  जी

 के  रूप  में  पंजीकृत  होने  वाले  प्रथम  देश  के  रूप  में  पहचान  स्थापित  की  ।

 2.  भारत  के  पश्चिमी  महाद्वीपीय  उपतट  *8],  *[7८,  व  *य  सहित  अवसाद
 के  वितरक  को  दर्शाने  वाले  म्रासायनिक  मानचित्र  तंयार  किये  गये  ।

 3.  रतनगिरि  की  13  खाड़ियों  में  टाइटेनियम  व  वेनेनियम  युक्त  इल्मेनाइट  प्लेसर  हेतु  किये
 गये  सर्वेक्षणों  से  12:5  मैट्रिक  टन  के  अनुमानित  निचय  का  पत  लगा  है  ।

 4.  फ्लोटिंग  रंफ्ट  पर  रज्ज  पर  हरे  शंब॒  में  संवर्धन  हेतु  एक  नई  तकनीक  का
 विकास  किया  गया  इससे  480  टन/हेक्टेयर/प्रतिवर्ष  के  हिसाब  से  फसल  प्राप्त  होती  है  और  पू'जी
 निवेश  पर  181%  के  लाभ  सहित  एक  वर्ष  में  3  फसलों  की  संभावना  होती  है  ।  इस  प्रौद्योगिकी  का
 बाणिज्यिक  उपयोग  हेतु  प्रदर्शन  किया  गया  है  ।

 5.  आर्टेमिया  जो  खाने  योग्य  एक  लवणजल  चिंगट  होता  के  वाणिज्यिक  उत्पादन  हेतु
 प्रौद्योगिक  किफायती  सुसंगत  विधि  का  विकास  किया  गया  परीक्षणों  से  पता  चला  है  कि  इससे
 निवेश  (61%)  पर  अत्याधिक  लाभ  की  प्राप्ति  होती  ह ैऔर  इसके  संचालन  में  कम  लागत  आती

 6.  कच्छ  की  खाड़ी  के  अध्ययनों  से  तेज  ज्वारीय  घाराओं  से  संवद्ध  डाइनेमिक  बंरियर  इफंक्ट

 फेनोमेना  रोधिका  प्रभाव  की  खोज  की  जो  ज्वारीय  विद्युत  के  विकास  हेतु
 पूर्ण  हो  सकती  है  ।

 7.  विकसित  किये  गये  समुद्री  औजार  यथा  तरंग  व  ज्वार  स्वचालित
 मौसम  महासागर  आंकड़ा  उत्प्लब  व  निमज्जन  तापलेखी  का  इस  संस्थान  व
 अन्य  अभिकरणों  द्वारा  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 8.  राष्ट्रीय  समुद्र  विज्ञान  संस्थान  के  कार्य  से  अनेक  संगठनों  को  लाभ  मिला  इनमें  तेल  तथा
 प्राकृतिक  गैस  पोर्ट  भारतीय  नौ  तट  के  किनारे  स्थित  बम्बई
 पालिका  निगम  तथा  केन्द्र  व  राज्य  सरकारों  के  विभाग  प्रमुख  हैं  ।  इस  अवधि  में  राष्ट्रीय  प्रमुद्रविज्ञान

 गोवा  को  प्रायोजित/परामझश  काये  से  2:6  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  हुई  ।

 +8]  एल्यूमिनियम
 छ८  आयर

 चुप  टाइटेनियम
 Mn  मैग्नीज
 Ni  निकिल

 बम्जई  का  माम  बदल  कर  सुम्यई  रखने  सम्बन्धो  प्रस्ताव

 3857.  थी  मुल्लाबल्लो  रामबसान  :  क्या  युह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्र्
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 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  बम्बई  का  बदल  कर  स्खने  के  लिए  मंजूरी
 मांग्री  गई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया

 गृह  सन््त्रो  बूटा  :  जी  श्रीमान  ।

 नीति  के  रूप  में  भारत  सरकार  शहरों  का  नाम  केवल  स्थानीय  देशभक्ति
 अथवा  भाषायी  कारणों  अथवा  स्थानीय  भावनाओं  को  संतुष्ट  करने  के  लिए  बदलने  के  प्रस्तावों  पर

 सहमत  नहीं  होती  रही  है  ।

 भारतोय  न्यायिक  सेवा

 3858.  श्री  सेयद  शाहब॒द्दीन  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मन््त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 भारतीय  न्यायिक  सेवा  की  स्थापना  के  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई

 सेवा  का  प्रस्तावित  स्वरूप  क्या

 सेवा के  प्रत्येक  ग्र  ड  में  कितने  पदों  संवर्ग  में  लिए  जाने  का  ब्विचार  और

 उक्त  सेवा  के  किस  तारीख  से  बन  जाने  को  संभावना  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन््त्री  एच०  झार०  :  से  अश्विल
 भारतीय  न्यायिक  सेवा  से  संबंधित  ठीक-ठीक  ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 कोई  निश्चित  तारीख  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 विदेशी  सहयोग  सम्बन्धी  समझोते

 3859.  श्री  संयद  शाहब॒दोन  :  क्या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :
 वे  कौन-कौन  से  देश  हैं  जिनके  साथ  हमने  विज्ञान  गौर  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  समभौते

 व्यि

 उदत्त  समभौतों  के  अन्तगंत  उन  देशों  को  कितने  भारतीय  तथा  प्रौद्योगिकी  कर्मचारी
 भेजे  गये  हैं  ओर  विदेशों  के  कितने  वेज्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिकी  कमंचारी  हमारे  देश  में  मेजे  गये

 उक्त  समभोौतों  के  अन्तगंत  कितने  मूल्य  के  वैज्ञानिक  उपकरण  उन  देशों  की  तथा  कितने
 मूल्य  के  वेज्ञानिक  उपकरण  विदेशों  से  हमारे  देश  को  सप्लाई  किये  गये  और

 उक्त  समभौतों  के  अन्तगगंत  प्रत्येक  देश  में  कितने  भारतीय  प्रशिक्षणार्थी  भेजे  गये  तथा
 कितने  प्रशिक्षणार्थी  उन  देशों  से  हमारे  देश  में  आये  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परआ्षाण  ऊर्जा
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन््त्रो  आर०  के०  नारायणन  ):  जिन  देशों

 के  साथ  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  में  सहयोग  के  करार  किए  गए  उनकी  सूची  में  दी  गई  हैं  ।
 पिछले  तीन  वर्षों  में  अंतरिक्ष  को  छोड़कर  अन्य  क्षेत्रों  में  विज्ञान  प्रौद्योगिकी  के

 1081  भारतीय  कारकों  को  विदेशों  में  मेजा  जब  कि  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  से  सम्बन्धित  12  19
 कामिक  विदेशों  से  भारत  आये  |  भ्रुन्तरिक्ष  के  क्षंत्र  में  किये  ग्रये  श्विभ्िन्द  कस़रों  क ेसमय  से  इस  क्षेत्र  में
 243  भारतीय  कार्मिक  विदेशों  को  मेजे  गये  और  63  विदेशी  कामिक  भूरत  ग्रे  |  इन  आंक  बा
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 और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  तथा  भारत  और  सोवियत  संघ  के  बीच  हर  वषं  होंगे  वालें  अपसो  दौरे
 शामिल  नहीं  हैं  ।

 भारतीय  संस्थाओं  ने  7  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  मूल्य  के  उपकरण  खरोंदे  भारत
 की  ओर  से  कोई  उपकरण  सप्लाई  नहीं  किया  गया  है  ।

 अंतरिक्ष  और  रक्षा  क्षत्रों  को छोड़  कर  अन्य  क्षत्रों  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  विभिन्न  देक्षों
 में  मेजे  गये  भारतीय  प्रशिक्षणाथियों  की  संख्या  विवरण  में  दी  गई  सूची  के  अनुसार  अंतरिक्ष
 के  क्षेत्र  उक्त  भाग  में  दिये  गये  आंकड़े  प्रशिक्ष  णार्थियों  के  ही  जिनका  विभिन्न
 देशों  क ेलिए  बिवरण  में  दिया  गया

 वेशों  को  जिनके  साथ  विशार  ओर  प्रोद्योगिकी  हे  क्षेत्र  में  सहयोग
 की  व्यवस्था  विश्वमान  है

 .  अजनटीना

 «  आस्ट्र  लिया
 बांग्लादेश

 ब्राजील

 .  बल्गारिया

 .  कनाडा
 -  क्यूबा

 .  चैकोललोवाकिया

 .  डेनमाक

 10.  कोरिया  समाजवादी  गणराज्य

 11.  यूरोपीय  आ्थिक  समुदाय
 12.  मिश्र

 13.  फ्रांस

 14.  जमंन  संघीय  गणराज्य

 15.  जमंन  जनवादी  गणराज्य

 16.  हेंगरी

 17.  इृण्डोनेशिया

 18.  इराक

 19.  इटली

 20.  जापान

 21.  जोडंन

 22.  मेक्सिको

 ७

 90०

 ०७

 ७

 +

 #
 ७

 ०5
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 74

 .  मंगोलिया

 «  नीदरलेंड्स
 .  न्यूजीलेंड  .

 «  नाइजीरिया
 .  नावें

 .  पाकिस्तान

 .  पेरू

 .  कोरिया  गणराज्य

 .  रोमानिया
 .  साक

 .  सऊदी  अरब

 .  श्रीलंका

 .  सूडान
 «  स्वीडन

 -  द्रिनीडाड  व  टोबगो

 .  थाईलेंड

 .  तुर्की
 न  यू०  के०

 «  संयुक्त  राज्य  अमरोका
 .  सोवियत  संघ

 .  वियतनाम

 .  यूगोस्लाविया
 .  जाम्बिया

 .  जिम्बाब्बे

 .  मारीशस

 (१)

 बिदेझ्ों  में  सेजे  गए  भारतीय  प्रशिक्षणाथिमों  की  संख्या
 कनाडा

 फ्रांस
 जमंन  संघोय  गणराज्य

 हंंगरी

 2  1987
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 नीदरलेंड
 16

 नावें  13

 यू०  के०  49

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  55

 सोवियत  संघ  2

 भारत  आये  विदेशी  प्रशिक्षणाथियों  को  संध्या

 सोवियत  संघ  4

 विदेक्षों  में  भेजे  गएं  भारतोय  प्रशिक्षणार्थियों  की  संल्या

 फ्रांस
 88

 जमंन  संघीय  गणराज्य  150

 यू०  के०  5

 भारत  आए  विदेज्ञो  प्रशिक्षणार्थियों  को  संख्या
 ह

 फ्रांस
 8

 जर्मन  संघीय  गणराज्य  50

 यू०  के०  5

 विदेशी  राजनयिक  भिद्ानों  में  स्थानीय  कर्मंचारो

 3860'  श्री  सैयव  शाहब॒द्दीन  :  क्या  विदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विदेशी  राजनयिक  मिछनों  में  स्थानीय  कर्मचारियों  की  संख्या  का  मिशनवार

 तथा  श्रणीवार  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  करमंचारियों  के  लिए  कोई  मानक  दा्तें  और  माडल  समभोता

 निर्धारित  किया

 क्या  ऐसे  समझौते  के  उल्लंघन  की  कोई  घटना  सरकार  की  जानकारी  में  आई

 कया  ऐसे  सममोते  के  बिना  किसी  नियुक्ति  का  मामला  सरकार  की  जानकारी  में  आया
 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  कौन  सी  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई  ?

 विदेधा  सन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  केਂ  नठवर  :  नई  दिल्ली  स्थित  विदेशी
 राजनयिक  मिशनों  में  काम  करने  वाले  स्थानीय  कमंचारियों  की  कुल  संख्या  3,  258  हैं  #  मिशनवार
 और  वर्गंवार  इन  स्थानीय  कमंचारियों  का  ब्यौरा  सभा  पटल  पर  रश्ें  गये  विवरण  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  |  देखिए  संश्या  एल०  टी०  5461/87]

 जहां  तक  दिल्ली  के  बाहर  स्थित  विदेशी  राजनयिक  मिशनों  में  काम  करने  वाले  स्थानीय
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 कर्मचारियों  का  सवाल  है  इनके  बारे  में  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उपलब्ध  होते  ही  सदन  की
 मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सरकार  ने  1975  में  ही  कुछ  मार्ग-निर्देश  तंयार  किये  थे  और  उन्हें  भारत  स्थित
 नयिक  मिशरनों  को  भेजा  इसका  ब्यौरा  सभा  पटल  पर  रखें  गए  विवरण  में  दिया  गया

 में  रखा  गया  ।  संख्या  एल०  टो०  5461/87]

 ऐसे  कोई  करार  सम्पन्न  नहीं  हुए  इनके  उल्लंघन  का  सवाल  नहीं  उठता  ।

 प्रइन  नहीं  उछ्ला  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शाह  नहर  परियोजना  से  पानो

 3861.  प्रो०  नारायण  चन्द  परादार  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  सिंचाई  के  लिए  शाह  नहर  परियोजना  के  निर्माण  हेतु  पंजाब  और  हिमाचल
 प्रदेश  राज्यों  के  बीच  समभौते  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  ताकि  शाह  नहर
 के  निर्माण  के  कारण  प्रतिकूल  रूप  से  प्रभ/वित  कांगरा  जिले  के  इन  क्षंत्रों  को  228  क्यूसेक  पानी  प्राप्त

 हो  और

 यदि  तो  इस  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  होगी  तथा  नहरों/वितरधथ  मार्गों  का
 कब  तक  निर्साण  किया  जायेगा  और  परियोजना  को  कब  तक  मंजूरी  दी  जायेमी  कथा  इसका  निर्माण
 कार्य  कब  शुरू  किया  जायेगा  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  राम  निवास
 :  ओर  हिभाचल  प्रदेश  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  क्षेत्रों  की  सिंचाई  के  लिए

 शाह  नहर  परियोजना  से  228  क्यूसेक  जल  के  उपमोग  के  लिए  49-3  करोड़  रुफ्ये  की  परियोजना  रिपोर्ड
 भेजी  यह  अ्तुमान  पंजाब  सरकार  के  प्ररामझ्ं  से  तेयार  नहीं  किए  गए  हैं  ज॑ंसा  कि
 4-8-1983  के  अन्तर्राज्यीय  समभौते  में  अपेक्षित  परियोजना  प्रस्तावों  को  अन्लिम  रूप  देने  से  पहले
 पंजाब  सरकार  की  टिप्पणियां  अपेक्षित  भारत  सरकार  ने  हाल  ही  में  पंजाब  सरकार  को  अधिशेष
 रावी-ब्यास  जल  में  पंजाब  के  हिस्से  में  से  228  क्यूसेक  हिमाचल  प्रदेश  में  उपयोग  के  लिए  अलग  रखने
 की  अत्यन्त  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  लिखा  है  ।

 स्वतन्त्रता  सेनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  को  उदार  बनाना

 3862.  प्रो०  नाशयण  चम्द  पराशर  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वतन्त्रता  सेनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  को  इसके  आरम्भ  से  लेकर  अब  तक  कई  बार
 उदार  बनाया  गया

 यदि  दो  प्रत्यक  बार  इसको  कित्तना  उदार  बनाया  गया  और  प्रत्येक  बार  उदारीकरण
 किय  जाते  की  तिथि  क््य  थी  तथा  उसको  कितना  उदार  बनाया

 क्या  उन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  भी  जो  संघर्ष  के  दौरान  भूमिगत  हो  गये  थे  और  उन्हें
 किसी  जेल  में  नजरबन्द  नहीं  रखा  गया  था  इस  प्रकार  के  किसी  एक  उदारीकरण  द्वारा  पेंशन  पाने  का
 पात्र  माना  गया  था  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  तिथि  क्या

 46  ry
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 इस्र  प्रकार  के  किवने  भूमिगत्त  स्वतेत्रता  सेनावियों  को  पेंशन  दी  गई  है  और  उबके  द्वारा
 किस  प्रकार  के  प्रमाण  प्रेदा  किये  और

 हिमाचल  केक  स्रे  जिलाकार  ऐसे  स्वतन्त्ता  सेनानियों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके
 मामलों  में  राज्य  सरकार  द्वारा  सिफारिश  की  गई  है  लेकिन  वे  अभी  तक  केन्द्रीय  सरकार  फी  मंजरी
 के  लिये  विचाराधीन  पड़  हैं  भौर  उन  मामलों  के  कब  तक  निपटाये  जाने  कौ  संभावना  है  ?

 ह

 मंत्रालय  में  राज्य  मनन््त्रो  चिन्तामणि  :  से  स्वतन्त्रता  सेनानी
 पेंशन  योजना  1972  में  स्वतन्त्रता  की  रजत  जंयती  के  अवसर  पर  छयुरू  की  गयी  योजना  को  1980
 में  उदार  बनाया  गया  और  इसका  नाम  बदलकर  स्वतन्त्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  रखा
 समय-समय  पर  किए  गये  कुछ  मुख्य  उदारीकरण  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 ())  केन्द्रीय  पेंशन  में  से  राज्य  पेंशन  की  राशि  की  कट:ती  से  स्थगित  कर  दी  गयी  ।

 समय-समय  पेंशन  की  पवित्रा  के  लिये  5000  रुपये  की  प्रतिवर्ष  की  अधिकतम  आय  सीमा  दी गयी  से

 हटा  दी  गयी  थी  ।

 (7)  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  और  महिला  स्वतस्त्रता  सेनानियों  के  मासलों  में

 पेंशत  की  पावता  के  लिए  कारावास  की  अवधि  को  और  से  6  महीने  से  घटाकर  3  स्राह  कर  दिया
 गया  ।  कर

 (४)  जित  माखलों  में  सरक।री  दस्शावेज  उपलब्ध  नहीं  हैं  उन  मासजों  में  सह-कंदी  प्रमाण  पत्र

 यातना/नजन्जन्दी/निष्काझन  के  मामले  में  )  द्वारा  गोण  साक्ष्य  श्रस्तुत  करने  की  शत  को  सरल

 अनयया  प्रया  है  ।

 (९)  बेंत  की  मार/कोड़ों  की  मार  की  सजा  गोण  पेंशन  के  उद्दं श्य  से  पात्र  यातना
 मानी  गयी  ।

 से  पेंशन  की  राशि  को  200  रुपये  से  बढ़ाकर  300  धपये  कर  दिया  गया  था

 और  से  इसे  और  बढ़ाकर  500  रुपये  प्रतिमाह  किया  यह  निणेय  किया  गया  कि

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  विधवाए  ]-6-85  से  500  रुपये  की  उसी  दर से  प्रतिमाह  पेंडन  प्राप्त  करंगी  ।

 सेनानियों की  से  सरकार  के  अस्पतालों  में  और  उसी दर से  से  सार्वजनिक  उपक्रमों  के

 अस्पतालों  में  स्वतन्त्रता  सनानियों  को  भारत  सरकार  के  ग्रुप--क  अधिकारियों  के  समकक्ष  मुफ्त
 चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई  ।

 से  स्वतन्त्रता  सैनानी  और  उसके  एक  सहयोगी  को
 रैलवे  द्वारा  मुफ्त  यात्रा

 सुविधा  रम्भ  में  किन््हीं  दो  स्टेशनों  के  मध्य  खात्रा  के  लिए  वेक-पास  जारी  किए  गये  तथापि

 सुविधा/प्रा रम्भ  से  किल््हीं दो  घति-पत्मी/एक  सहयोगी  सहित  स्वतन्वता  सेनानी  के  लिए  पास

 जारी  होने  की  तारीख  से  एक  साल  की  अवधि  के  लिए  प्रथम  श्र  णी  से  यात्रा  करने  के  लिए  कम्पलिमेंटरी

 कार्ड  पास  जारी  किए  गए

 हाल  ही  में  मह  जिशांय  किया  गया  है  कि  अपनी  पत्सि/पत्ति/एक  सहयोगी  सहित  स्वतंत्रता

 सैनानी  को  समुद्र  द्वारा  अण्डभाल  को  बाज्ा  करने  को  सुविधा  दी

 और  श्रे  णीवार  और  जिला-वार  रिकार्ड  नहीं  रखा  जा  रहा  है  ।  पिछले  वर्ष  चलाए
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 गए  विशेष  अभियान  के  परिणामस्वरूप  हिमाचल  प्रदेश  के  सभी  लम्बित  मामलों  को  निपटा  दिया
 गया  कुछ  मामलों  में  जिन्हें  रह  कर  दिया  गया  पुनरीक्षा  याचिका  दायर  की  गयी

 आणुविक  ऊर्जा  का  शान्तिपूर्ण  कार्यों  क ेलिए  उपयोग

 3863.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :

 श्री  मानिक  रेडडो  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  परमाणु/आणुविक  ऊर्जा  का  शान्तिपूर्ण  उपयोग  करने  की  नीति  अपना
 ली

 ।  यदि  तो  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  की  स्थापना  किये  जाने  से  अब  तक  इस  ऊर्जा
 का  किस-किस  प्रकार  शान्तिपूर्ण  कार्यों  के  लिए  उपयोग  किया  गया

 छठों  और  सातवीं  योजना  के  दौरान  गेस  खनिज  आदि  की  खोज के  क्षेत्र  मे

 परमाणु/आणविक  ऊर्जा  की  क्या  भूमिका  रही
 क्या  सातवीं  योजना  के  शेष  वर्षों  क ेलिए  इस  प्रयोजन  हेतु  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया

 गया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  क्या  भारत  में  समृद्ध  यूरेनियम  का  उत्पादन  करने  की  सुविधाएਂ  उपलब्ध  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोधोगिको  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागरपर  माणु  के
 अंतरिक्ष  विभागों  में  इलेक्ट्रानिकी  तथा  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  :

 परमाणु  ऊर्जा  के  शान्तिपूर्ण  उपयोग  न्यूक्लियर  ऊर्जा  की  सहायता  से  बिजली  पैदा  करने
 ओर  चिकित्सा  तथा  उद्योगों  में  रेडियो-ऐक्टिव  आइसोटोपों  और  कभ्रायतकारी  विकिरण  के  बहुत
 तरह  के  अनुप्रयोगों  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  ।

 तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  परमाणु  खनिज  प्रभाग  ने  ऐसे  खनिजों  के  दोहन  तथा
 उनके  नए  भण्डारों  का  पता  लगाने  का  एक  व्यापक  कायंक्रम  हाथ  में  लिया  हुआ  है  जो  न्यूक्लियर  ऊर्जा
 की  दृष्टि  से  महत्व  रखते  हैं  ।

 (=)  यूरेनियम  के  समृद्धि  करण  की  विधियों  से  स्वयं  को  अवगत  रखने  के  लिए  भाभा  परमाणु
 अनुसंधान  केन्द्र  में  प्रयोगशाला  स्तर  की  सुविधा  उपलब्ध

 लघु  ओद्योगिक  एककों  को  तकनोकी  जानकारी  उपलब्ध  कराना
 3864.  थ्रो  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  केन्द्रीय  अधिसूचित  पिछड़े  जिलों  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  लघ
 ओद्योगिक  एककों  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  द्वारा  विकसित  तकनीकी  जानकारी  को  सुरक्षित रखने  का  विचा र  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 विज्ञान  और  प्रोश्योगिकोी  भम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  सहासागर  धन्तरिक्ष  विभागों

 में  राज्य  सन््त्री  परमाणु  इलेक्ट्रानिको  और  के  ०  हार०  मारायण्  :  नहीं  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ह
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 राज्य  ध्रादिवासी  सलाहकार  परिषदों  का  कार्यकरण

 3865.  श्रीसतो  सुमति  उर्राब  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संविधान  की  पांचवीं  अनुसूची  के  अन्तगंत  बनाई  गई  राज्य  आदिवासी  सलाहकार
 परिषदें  कारगर  ढंग  से  कार्य  कर  रही

 क्या  संबंधित  आदिवासी  सलाहकार  परिषदों  द्वारा  पारित  सभी  संकलपों  को  प्रभावी  ढंग

 से  लागू  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 कल्याण  सन््त्रालय  में  उप  मन््त्रो  गिरिधर  :  भौर  पांचवीं  अनुसूची  में

 निहित  उपबन्धों  के  राज्य  में  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  तथा  उत्थान  से  सम्बन्धित  ऐसे
 मामलों  पर  सलाह  देने  क ेलिए  आदिवासी  सलाहकार  परिषदों  का  काये  होगा  जो  उन्हें  राज्यपाल  द्वारा
 भेजे  जाते  राज्यपाल  द्वारा  अनुसूचित  क्षेत्र  में  शान्ति  और  अच्छी  सरकार  के  लिए  विनिमयन  बनाने

 से  पहिले  परिषदों  से  भी  सलाह  ली  जाती  है  ।  आदिवासी  विकास  के  लिए  नीति  निर्धारण

 क्रम  बनाने  और  इनके  क्रियान्वयन  हेतु  परिषदों  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  राज्य

 सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  आदिवासी  सलाहकार  परिषद  को  और  अधिक  प्रभावी  और  लाभ

 दायक  बनाने  के  लिए  इनकी  नियमित  बेठकों  का  आयोजन  करें  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  के  विरद्ध  अस्थिरता  को  गतिविधियों  में  सो०  आई०  ए०  के  शामिल
 न  होने  के  बारे  में  संयुक्त  राज्य  भ्रमरिका  का  आइवासन  ।

 3866.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :

 श्री  क०  पो०  उन्नोकृष्णन  :  क्या  विवश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मन््त्रो
 ने  हाल  ही  में  अपने  वाशिंगटन  के  दोरे  के  समय  भारत  के  विरुद्ध

 अस्थिरता  संबन्धों  गतिविधियों  में  सी०  आई०  ए०  के  शामिल  न  होने  के  बारे  में  किसी  विशिष्ट

 आएवासन  की  मांग  की  और  8

 यदि  तो  अमेरिका  के  उप-राष्ट्रपति  ने  अपनी  ओर  से  इस  प्रकार  का  आइवासन  किन

 कारणों  से  दिया  ?

 विदेश  सन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  क॑ं०  नटबर  :  नहीं  ।

 अमरीका  के  उप-राष्ट्रपति  सी०  आई०  ए०  के  क्रियाकलापों  के  बारे  में  भारत  में
 प्रकाशित  समाचार  रिपोर्टों  के  संबंध  में  इस  विषय  पर  बोले  थे  ।

 भुवनेश्वर  में  प्लेनेटेरियम

 ।
 3867.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कप  क्या  भुवनेश्वर  में  एक  प्लेनेटेरियम  की  स्थापना  की  योजना  को  मन््जूरी  दे  दी  गई
 न  यदि  हां  तो  इस  पर  कितनी  लागत  आएगी  और  इसका  निर्माण  कब  तक  छुरू  होगा  और r

 पूरा  होने  में  कितना  समय  और
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 नस स  क्न

 देश  में  स्थापित  किये  जा  चुके  प्लेनेटेरियमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञात  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  महासागर  विकास

 इलेक्ट्रानिकी  ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  के»  आर०  :  भारत  सरकार

 को  इस  प्रकार  की  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  प्रस्ताव  प्राप्त  नह  हुआ  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  !

 मौजूदा  तारामंडल  नई  विजयवाड़ा  ,
 बंगलौर  भौर  लुधियाना  में

 स्थित  हैं  ।  -

 भारतोयों  द्वारा  बेंकबर  में  हुए  सम्मेलन  को  सम्बोधित  करना

 3868.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्या  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रमण्डल  देशों  के  सम्मेलन  के  दोरान  कनाड़ा  में  एक  समार्नातर  सम्मेलन  हुआ
 था  जिसमें  कुछ  भारतीयों  द्वारा  भारत  सरकार  के  विरुद्ध  अपमानजनक  भाषण  किए  गए

 यदि  तो  क्या  किसी  संसद  सदस्य  अथवा  किसी  भारतीय  पारपत्र  धारक ने  संम्मेलन  में

 भाग  लिया  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  क्या  इन  लोगों  के  विरुद्ध  कोई  कारंवाई  करने

 का  विचार  है  ?

 विदेदा  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  तटबर  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  अंशवान  प्राथ्त  करने  वालें  संगठन

 3869.  भरी  बीं०  शोमानाव्रीदवर  राव  :  कंया  शुंह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-1984  और  1985  के  दोड़ान  (1)  महर्षि  ध्यान  विद्यापीठ  (2)  घमं  प्रतिष्ठान
 और  (3)  न्यू  फ्रेंड्स  कालोनी  नई  दिल्ली  स्थिति  महषि  इ  स्टीट्यूट  आफ  क्रिएटिव  इन्टेलीजेंस
 नामक  स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा  प्राप्त  विदेशी  अंशदान  कीं  राशिं  का  ब्यौरा  क्या

 यह  अंशदान  किन  क्रियाकलापों  के  लिए  प्राप्त  हुए
 क्या  सरकार  ने  यह  सत्यापित  किया  है  कि  घन  का  उचित  उपयोग  किया  गया

 यदि  तों  क्या  धन  के  किसी  प्रकार  के  दुरुपयोग  का  पता  लगा  भोर

 यदि  तो  इस  मामले  मे  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंथो
 पी०  :  और  (@)  सूचना  विवरण  के  रूप  में  संलरन

 उसमें
 से  इन  संगठनों  ढ्वारा  प्रस्तुत  लेखों  की  जांच  कीं  और  अधिनियम  के  अन्तगंत

 उनमें  कुछ  खामियां  पाई  गई  जिसके  लिए  संगठनों  को  नोटिस  जारी  किए  आर्ग  कांरैवाई  यदि
 कोई  विदेशी  अभिदान  1976  के  उपबन्धीं  के  अनुसार  की  जाएगी  ।
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 विवरण

 1983,  3,  1984  और  1985  के  दौरान  कुछ  संगठनों  द्वारा  प्राप्त  विदेशी
 अभिदान  की  रांशिं  और  नामों  की  सूची

 क्रम  सं०  संगठन  का  नाम  राशि  लाखों  में  प्रयोजन

 1983  1984  1985

 1.  महर्षि  ध्यान  विद्यापीठ  89-02  171°43  228-40)  आश्रम  के  अनुरक्षण  खर्च
 2.  धर्म  प्रतिष्ठान  75-56  174.36  914°69  |  के  वहन  के  लिए
 3-  महर्षि  क्रियेटिव  11164 10517  86:39  9  तीत  मनन  और  सिद्धि

 जेंस  संस्थान  |  पाठ्यक्रम
 |  यटी  के  निकाय  के  संरचना

 3  और  मरम्मत

 केरल  में  प्रसाधन  सामग्रो  सम्बन्धी  औद्योगिक  एकक

 3870.  भ्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  की  राज्य  सरकार  से  खाड़ी  के  देशों  में  कार्यरत  उन
 केरलवासियों  जो  खाड़ी  के  देशों  से वापस  आ  जाते  हैं  के  धन  का  उपयोग  कर  परियोजनाओं  को  स्थापित
 करने  में  सहायता  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या

 केरल  राज्य  में  प्रसाधन  सामग्री  की  अधिक  खपत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार
 को  केरल  राज्य  में  प्रसाघन  सामग्री  के  उत्पादन  से  स॑  घित  उद्योगों  की  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव
 और

 यच्  तो  प्रस्तावित  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यान््यदन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सुल
 :  और  हां  |  सरकार  प्राइमरी  और  सेकेण्डरी  वाजारों  में  निवेश  करने  के

 लिए  अनावासी  भारतीयों  से  घनराशि  जुटाने  क ेलिए  एक  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी  स्थापित  करने  के

 लिए  केरल  सरकार  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  भारतीय  रिजवं  बंक  के  परामशं  से  वित्त  मन्त्रालय

 द्वारा  इसकी  जांच  की  गई  और  औद्योगिक  जोखिम  में  74  प्रतिशत  तक  बेक  जमा  धनरश्षि  से  प्रत्यक्ष
 इक्विटी  सहभागिता  तक  अनावासी  भारतीयों  को  दिए  गए  प्रोत्साहन/सुविधाओं  के  विद्यमान  पैकेज  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  इसे  व्यवहायं  नहीं  पाया  गया  ।

 योजना  आयोग  केरल  में  सातवीं  योजना  में  केन्द्रीय  या  राज्य  क्षेत्रक  में  प्रसाधन
 सामग्री  के  उत्पादन  के  लिए  उद्योगों  को  स्थापित  करने  के  क़िसी  प्रस्ताव  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 जाली  डिग्री  जारो  करने  के  सम्बन्ध  में  गिरफ्तारियां

 3871  .  श्रीमती  बसव  राजेश्वरी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  हाल  ही  में  एक  जाली  डिग्री  जारी  करने  वाले  गिरोह  का  पता

 लगाया

 यदि  तो  उस  बारे  में  कितने  लोग  गिरफ्तार  किए

 इस  गिरोह  द्वारा  कितनी  जाली  डिग्रियां  जारी  की  और

 उन  लोगों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  जिन्होंने  इन  जाली  डिग्रियों  का

 नौकरी  या  उच्च  तकनीकी  शिक्षा  पाने  में  प्रयोग  किया  ?

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  चिन्तामणि  :  जी

 6.

 अभियुकत  के  कब्जे  से  400  जाली  डिग्रियां  तथा  6000  खाली  डिग्रियां/प्रमाण-पत्र  बरामद

 किए  गए  उन्होंने  उन  व्यक्तियों  का  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा
 है  जिन्हें  जाली  डिग्रियां  जारी  की  गई

 जिन  व्यक्तियों  को  जाली  डिग्रियां  जारी  की  गई  थीं  उनके  नामों  तथा  पतों  को  मालूम
 करना  संभव  नहीं  है  ।

 प्जी  उत्पादन  भनुपात

 3872.  थी  पो०  पेंचालेया  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूजी  उत्पादन  के  बढ़ते  हुए  अनुपात  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 देश  की  अर्थव्यवस्था  पर  इसका  क्या  प्रतिकूल  प्रभाव  होगा  ?

 योजना  मम्त्रालय  सें  राज्य  सन्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सुख
 :  और  योजनावधि  पर  कुल  निवेश  के  बाजार  मूल्यों  पर  सकल  विकास  उत्पादन  में

 वृद्धि  से  संबंधित  वृद्धिकारक  पू  जी  उत्पादन  अनुपात  सी०  ओ०  सातवीं  योजना  में
 लगभग  5  हो  जाने  की  प्रत्याशा  यह  छठी  योजना  में  वास्तविक  आई०  सी०  ओ०  आर०  की  अपेक्षा
 थोड़ा  सा  अधिक  है  परन्तु  5.5  के  प्रवाह  मूल्य  की  अपेक्षा  थोड़ा  सा  कम  कार्यकुशलता
 जो  सातवीं  योजना  की  कार्यनीति  का  एक  निर्णायक  भाग  है  पर  बल  देने  के  कारण  कम  मूल्य  रिलीज  होने
 की  प्रत्याशा  है  ।

 अर्थव्यवस्था  में  कम  उत्पादकता  उच्चतर  आई०  सौ०  ओ०  आर०  का  परिणाम  इसको
 रोकने  और  पूजी  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  सातवीं  योजना  में  इन  तथ्यों  पर  बल  दिया
 गया

 (1)  पूजी  परिसम्पत्तियों  का  कुशल  प्रयोग  और  उच्चतर  क्षमता  उपयोग  ।

 (2)  पुरानी  परिसम्पत्तियों  का  परिवर्तत  तथा  उचित

 (3)  ऊर्जा  और  कच्ची  सामग्री  का  अधिक  कुशलपूर्वंक  और  किफायती  रूप  से  उपयोग  ।

 (4)  अधिक  लागत  से  वचने  के  वास्ते  परियोजनाओं  का  त्वरित  कार्यान्वयन  ।

 (5)  घरेलू  प्रौद्योगिकी  क्षमता  विशेषकर  परिवहन  और  कृषि  जैसे
 नीतिकारक  क्षेत्रकों  में  विकास  ।
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 लत

 बिहार  को  आवदिवासो  क्षेत्रों  क ेलिए  धनराशि

 3873.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  बिह।र  के  आदिवासी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  कोई  घनराशि
 निर्धारित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  निधि  के  आबंटन
 सम्बन्धी  मानदंड  क्या  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  भन्त्रो  गिरिधर  :  और  हां  ।  आदिवासी
 उपयोजना  के  अन्तगंत  धनराशि  के  अतिरिक्त  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  बिहार  में  आदिवासी  क्षेत्रों  के

 लिए  20:78  करोड़  रु०  की  विष्ष  केन्द्रीय  सहायता  निर्धारित  की  गई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के
 आबंटन  के  लिए  आदिवासी  जनसंख्या  भौगोलिक  क्षंत्र  ओर  प्रति  व्यक्ति  शुद्ध  राज्य  घरेलू
 उत्पाद

 तमिलनाडु  सें  परमाणु  बिललो  संयंत्र  को  स्थापना

 3874.  श्री  एन०  डेनिस  :  कया  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  दक्षिण  तमिलनाडु  में  परमाणु  बिजली  संयंत्र  स्थापित  करने

 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  तथा  सहासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  तथा  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  क०  श्रार०  :  तथा
 दक्षिणी  क्ष  तमिलनाडु  जिसका  एक  भाग  के  बारे  में  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  स्थल  चयन  समिति
 की  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 राजधानी  में  मतवाताझों  की  संख्या  में  वृद्ध

 3875.  श्री  एच०  ए०  डोरा  -:  क्या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजधानी  में  मतदाताओं  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  मौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विधि  और  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  एज०  आर०  :

 निर्वाचन  आयोग  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्ली  की  निर्वाचक  तारीख

 1-1-1987  को  अहंक  मानते  गहन  पुनरीक्षण  के  पश्चात्  अभी  अंतिम  रूप  से  प्रकाशित  की  जानी

 तथापि  1986  में  39,52446  के  अन्तिम  आंकड़ों  की  तुलना  तारीख  ]  2-10-1987  को  प्रारूप

 नामावलियों  के  प्रकाशन  के  समय  40,92,258  निर्वाचक  थे  ।

 पूर्वी  झौर  पश्चिमों  पाकिस्तान  से  आए  शरणाथियों  का  पुनर्वास

 3876.  श्री  अनाविचरण  दास  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभाजन  के  समय  पूर्वी  और  पश्चिमी  पाकिस्तान  दोनों  में  पृथक-पृथक  अनुमानतः
 कितने  हिन्दू  वहां  पर  गये
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 अब  तक  उनमें  से-कितने  लोग  स्थायी  पर  भारत्त  में  रहने  के  लिए  आ  चुके

 केन्द्रीय  सरकार  ने  पूव॑वर्ती  पश्चिमी  और  पूर्वी  पाकिस्तप्न  से  विस्थाफ्ति  हुए  ऐसे  व्यक्तियों

 को  पृथक्-पृथक्  अब  तक  कुल  कितनी  पुनर्वास  सहायता  प्रदान  की

 पूव॑ंवर्ती  पश्चिमी  और  पूर्वी  ण्शकिस्तान  से  आए  ऐसे  व्यक्तियों  को  दिये  ग्रये  शरणार्थी  ऋण

 पृथक्-यूथक  कुल  कितनी  राशि  माफ  कर  दी  गई  ओर

 ऐसे  विस्थापित  व्यक्तियों  को  पूव॑वर्ती  पूर्वी  और  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  शञ्र्  सम्पल्ति  पूल
 से  पृथकू-पृथक्  कितनी  राशि  का  मुआवजा  गया  है  ?

 गृह  सम्त्रालय  में  शब्य  मंत्री  चिन्तामणि  :  ये  आंकड़  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 देश  के  घिभाजन  के  बाद  भूतपूर्व  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  लगभग  47-40  लाख  विस्थापित

 व्यक्ति  स्थायी  रूप  से  बसमे  के लिए  और  25-3-71  तक  मूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  से  लगभग  52°31
 लाख  व्यक्ति  भारत  आए  ।

 मूतपुर्व  पश्चिमी  प्रकिक्तान  और  पूर्वी  पाकिस्तान  से  जिस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास
 के  लिए  31-3-1987  तक  40650  करोड़  रुपये  और  730:26  करोड़  रुपये  की  राशि  खच  की

 गई

 भारत  सरंकार  द्वारा  विस्थापित  व्यक्तियों/वापस  आए  व्यक्तियों  की  भिन्न-भिन्न
 श्रेणियों  क ेबीच  कोई  अन्तर  किए  बिना  31-3-1984  तक  दिए  गए  ऋण  और  1-4-1985  तक  अदत्त

 व्टूण  को  बहू  खाते  में  डाल  दिया

 (3)  .  वाशिज्य  मन्त्रालय  द्वारा  संदालित  अनुग्रह  योजना  के  अधीन  भारतीय  राष्द्रिकों  कंपनियों
 जिनकी  सम्पत्तियों  को  भारत-प्राकिस्तान  1965  के  दौरान  और  बाद  में  हानि  हो  गयी  को
 भारत  की  समेकित  निधि  में  से  31-10-87  तक  60:98  करोड़  रुपये  की  राशि  दी  गई

 खोवां  आारत.क्षतरोका  उप-श्लायोग

 3877..  की  एस०  बो०  सिदनाल
 श्री  जो  ०.  एस  ०  बसबराजू

 श्री  एस०  एम०  ग्रडडी  :

 हा०  बो०  एल०  शेजलेश  :  प्रफानमप्रन्यो  यह  बत्यने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाज्ञ  ही  में  आयोजित  विज्ञान  ओर  श्रौद्येशिकी  संबंधी  भारत-अम्वरीका  उप-आयोग
 की  बैठक  अमरीकी  छ़िष्टमण्डल  ने  दोत़ों  देशों  के  बीच  सहयोग  के  नये  क्षेत्रों  का-प्रस्ताव  किया

 कद  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्या-है;-और

 इस  संबंध  में  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा
 इलेक्ट्रानिको  तथा  अंतरिक्ष  बिज्ागों  में  राज्य  मंत्रों  के०  आर०  :  और
 उपयोग  की-पहले  हुईं  बैठकों  में  जिन  क्षंत्रों  के  बारे  में  विचार-विमर्श  किया  गया  ,  उनमें  कोई
 भी  नया  क्षेत्र  शामिल  नहीं  किया.गया  दोनों  प्रतिनिधिमंडलों  के  बीच  विचार-विमशं  के
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 दौरान  भारतीय  पक्ष  द्वारा  स्खे  गये  कुछ  नये-विधारों  के  अलावा  अमरीकी  प्रतिनिधिमंडल  ने  भी
 क्तिपय  नग्रे,क्षेत्रों  में  सम्भावित  सहयोग  का  प्रस्ताव  रखा  क्षेत्र  हैं  :---

 --  उत्कृष्ट  अवसाद  परिवहन  माडल

 अध्ययन

 --  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  के  गेर-अंग्र ंजी  साहित्य  का  अनुवाद
 भारत  अमरीकी  उपयोग  की  म्रें  की  गयी  सिफारिशों  पर  दोनों  पक्षों  द्वारा

 कार्यावयन  के  लिए  विचार  किया

 प्रनत्नरिक्ष  की  खोज  कार्यक्रम

 3878.  प्रो०  नारायण  चंद  पराशर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतःने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  योजना  के  उत्तराध॑  में  अल्तरिक्ष  की  ब्योज  के  कम  को  इस-बीच  अन्तिम
 रूप  दिया  गया  है  e

 यदि  तो  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  तत्सस्वन्धी  वर्षवार  ब्यौरा

 भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसन्धान  कार्यक्रम  की  अन्य  देशों  के  कार्यक्रमों  की  तुलना  में  क्या
 स्थिति  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाण  ऊर्जा

 इलक्ट्रानिको  तथा  ध्रन्तरिक्ष  विभागों  में  रफरुक  सभी  आर०  :  और  जी

 योजता  के  शेष  वर्षो  के  लिए  मुझ्य  इृवीकृत  अनुसंघान  कार्यक्रम  निम्न
 प्रकार  हैं  :

 वैज्ञानिक  नीतभार  सहित  उपग्रह  के  प्रमोचन  के  लिए  संवर्धित  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट

 (Go  एस०  एल०  की  द्वितीय  +विकासात्मक्र  ्रूवीय  सु  तुल्यकालिक  कक्षाओं  में  900
 कि०  ग्रा०  भार  की  श्रेणी  के  सुदूर  संवेदन  उपग्रहों  के  प्रमोचन  के  लिए  क्र्वीय  उम्रग्नह  प्रमोक्रक
 का  अन्तरिक्ष  विज्ञान  सम्बन्धी  मिशनों  के  लिए  और  4  उपग्रहों  के  प्रमोचनों  के  लिए
 ए०  एस०  एल०  वी०  की  उड़ानों  को  जारी  निम्नतापी  परियोजना  से  सम्बद्ध  अग्निम
 1990  दशाब्द  के  दौरान  प्रचजलनात्मक  द्वितीय  पीढ़ी  के  अंतरिक्ष  यानों  का  मार्ग  प्रशस्त  करने
 वाले  जांच  अन्तरिक्ष  यान  ।  एवं  2;  भारतीय  सुदूर  सवेदन  उपग्रह  आर०  एस०
 ए०  और  ०);  आई०  क्षार०  एस०  उपयोग  कार्य  तश्या:हाष्ट्रीय  प्रकृतिक  संसाधन  प्रबन्ध
 प्रगाली  ।

 सातवीं  योजना  के  दोरान  स्वीकृत  किये  जाने  वाली  नयी  परियोजनाएं/कार्यक्रम  इस  प्रकार  हैं  :
 निम्नतापी  इंजन  ओर  खण्ड  तथा  मू-तुल्यकालिक  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  का  तथा  माइक्रोवेव

 सुदूर  शंवेदन  परियोजना  ।

 भारतीय  अन्तरिक्ष  कार्यत्रम  शांतिपूर्ण  उहं  श्यों  के  लिए  डिजाइन  किया  गया  है  तथा  यह
 रेडियो  एवं  दूरदर्शन  सहित  संचार  के  क्षंत्रों  मौसम  सुद्र  अन्तरिक्ष  विज्ञान  संबंधी

 85



 लिखित  उत्तर  2  1987
 बनी +

 अनुसंघान  और  भारत  के  संबद्ध  अन्य  उपयोग  क्षत्रों  में  राष्ट्रीय  जरूरतों  को  पूरा  करने  की  दिशा  में

 पूर्णतया  अभिविन्यस्न  है  ।  इसकी  अन्य  देशों  के  अन्तरिक्ष  कार्यक्रमों  के  साथ  सही  तुलना  नहीं  की

 जा  सकती  ।  फिर  सुगठित  तथा  अत्यन्त  लागत  प्रभावी  भारतीय  अन््तरिक्ष  कार्यक्रम  द्वारा  की  गई
 उल्लेखनीय  प्रगति  तथा  भारतीय  अन्तरिक्ष  कार्यक्रम  द्वारा  बहुत  बड़ी  संख्या  में  संबंधित  उपयोग  क्षेत्रों
 में  किए  जा  रहे  महत्वपूर्ण  योगदानों  की  व्यापक  मान्यता  है  और  इसकी  विध्व  में  सर्वत्र  प्रशंसा  की
 गयी

 असम  सें  जनगणना

 3879.  थ्री  सुदर्शन  दास  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  असम  में  जनगणना  कराने  के  बारे  में  अभी  तक  निर्णय  नहीं  किया

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  मंत्रो  तथा  असम  में  उस  समय  व्याप्त  विक्षब्ध
 तियों  के  कारण  वहां  अन्य  राज्यों  क ेसाथ  1981  की  जनगणना  नहीं  की  जा  सकी  ।  उसके  बाद  असम  में
 जनगणना  करने  के  प्रइन  पर  असम  सरकार  के  परामझों  से  विचार  किया  गया  वह  सरकार  इस
 समय  समझोते  को  कार्यान्वित  करने  में  व्यस्त  है  और  जनगणना  करने  के  लिए  गणना  करने  वाली
 एजेंसी  की  व्यवस्था  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  इस  स्थिति  में  असम  में  जनगणना  करवाना
 संभव  नहीं  है  ।

 गंगा  बेसिन  में

 3880.  श्रो  प्रकाप्ष  बो०  पाटिल  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :
 क्या  गंगा  बेसिन  में  एक  बहुत  बड़ा  एक्यूफ़रਂ  स्थित  है  जिससे  उत्तर

 बिहार  और  पह्चम  बंगाल  को  पानी  सप्लाई  किया  जा  सकता  है  ओर  जिसे  भू-जल  से  आसानी  से  जोड़ा
 जा  सकता

 ह

 कया  इसी  प्रकार  जंसलमेर  के  निकट  एक  बिशाल  जल  श्रोत  उपलब्ध  है  जो  कुछ  रेगिस्तानी
 क्षेत्रों  की आवश्यकता  पूरी  कर  सकता

 यदि  तो  इन  दो  स्थानों  में  उपलब्ध  जल-मंडार  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  स्रोतों  का उपयोग  करने  के  लिए  यदि  कोई  योजनाएं  बनाई  गयी  है  तो  उनका  ब्यौरा
 क्या  है  और  उनसे  क्या  लाभ  होंगे  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास
 :  उत्तर  बिहार  और  पदिचम  बंगाल  के  कुछ  क्षेत्रों  में  लगभग  300  मीटर  गहरे

 आटिसन  जलमूतों  का  विद्यमान  होना  पाया  गया  गहरे  जलभूतों  की  विद्यमानता  की  पुष्टि  को
 जानी

 पेयजल  तथा  सीमित  कृषि  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  सक्षम  उत्पादक  जलभत
 जेसलमेर  जिला  में  स्थित

 '

 गंगा  बेसित  में  आटिसन  जलमृतों  में  नलकूपों  से  प्रति  घंटा  75  से  225  क्यूबिक  मीटर
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 प्राप्त  होता  जेसलमेर  जिला  में  60  मी०  से  300  मीटर  तक  की  गहराई  में  लाठी  निर्माण  में

 कपों  से  60  से  125  क्यूबिक  मीटर  प्रति  घंटा  प्राप्त  होता

 सातवीं  योजना  के  दोरान  उत्तर  बिहार  और  पदिचम  बंगाल  में  8330
 900  और  1200  सावंजनिक  नलकू्पों  का  निर्माण  किए  जाने  का  प्रस्ताव  इससे  0:63  मिलियन

 हेक्टेयर  कुल  क्षत्र  को  सिंचाई  सुविधायें  प्राप्त  हो  सकती  चालू  वर्ष  के  दौरान  जेसलमेर  जिला  में
 पेयजल  आपूर्ति  के लिए  49  नलकपों  का  निर्माण  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 आतकवाद  समाप्त  करने  संबंधों  दक्षेस  सम्मेलन

 3881,  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :

 थी  शरद  दिघे  :

 श्री  वद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  विदेक्ष  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आतंकवाद  समाप्त  करने  संबंधी  दक्षेस्त  सम्मेलन  में  लिए  गए  निर्णयों  को  लागू  करने
 से  अनेक  कानूनी  समस्यायें  सामने

 यदि  तो  तत्सबन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  इन  निर्णयों  में  संशोधन  करने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मस्त्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  नटवर  :  अपने  कानून  में  कुछ  संशोधन
 जरूरी  हो  सकता

 सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  है  कि  अगर  जरूरी  हो  तो  क्या  परिवर्तन  करने
 पड़  सकते  हैं  ।

 इसका  निर्णय  तभी  किया  जा  सकता  है  जब  यह  विचार  पूरा  हो  जाए  ।

 अतिविशिष्ट  व्यक्तियों  को  सुरक्षा  के  लिए  सरक्षा  अल

 3882.  श्री  पी०  क्या  गृहमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  अतिविद्िष्ट  व्यक्तियों  के  आतंकवादी  गनिविधियों  से  ग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा
 करते  समय  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  एक  पृथक  सुरक्षा  बल  बना  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेन्द्ान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  सम्त्रालय  में  राश्य  मंत्रों
 पो०  :  नहीं

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  में  आदिवासियों  को  सुरक्षा  प्रदान  करना

 3883.  थी  पंचालेया  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान  के  आदिवासियों  पर  विभिन्न  वर्गों  के  लोगों  द्वारा
 किये  जा  रहे  अत्याचार  के  विरुद्ध  उन्हें  सुरक्षा  प्रदान  करने  हेतु  कोई  प्रभावों  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योर  क्या  है

 ?
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 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  और  अनुसूचित  जनजाति

 जनसंख्या  वाले  सभी  राज्य  सरकारों  से  अपेक्षित्त  है  कि  वे  अनुसूचित  जनजातियों  पर  हुए  अत्याचारों  के

 मामलों  को  दर्शाने  वाली  मासिक  तथा  छमाही  रिपोर्ट  प्रस्तुत  इन  रिपोर्टों का  विश्लेषण

 किया  जाता  है  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विरुद्ध  अपराधों  की  प्रवृत्ति  से  संबंधित  केन्द्रीय  सरकार

 के  मूल्यांकन  की  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  मेजा  जाता  है  |  अनुसूचित  जनजातियों  पर  के
 सम्बन्ध  में  निवारक  दंडात्मक  और  पुनर्वासात्मक  उपायों  का  सुकाव  देते  हुए  राजस्थान  राज्य
 सरकार  राज्य  सरकारों  को  समय-समय  पर  दिशा  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  गठित  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  राष्ट्रीय
 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  भी  अपने  क्षेत्रीय  कार्यालयों  कें  माध्यम  से  तथा  इनकी

 पुनरावृति  को  रोकने  हेतु  उपचारी  उपाय  करने  का  सुभाव  देते  हुए  अनुसूचित  जनजातियों  के  विरूद्ध हो
 रहे  अत्याचारों  से  संबंधित  मामलों  की  जांच  करता  आयोग  की  सिफारिश  पर  भारत  सरकार  ने
 राजस्थान  सरकार  सहित  राज्य  सरकारों  अत्याचारों  से  पीड़ित  लोगों  को  समान  आधार  पर
 वित्तीय  और  अन्य  राहत  सहायता  प्रदान  करने  की  सलाह  दी  राजस्थान  सरकार  ने  अत्याचारों  से
 पीड़ित  अनुसूचित  जनजातियों  को  राहत  प्रदान  करने  की  योजना  को  स्वीकार  कर  लिया

 नये  का  विकास

 3884.  श्री  पी०  पंचालंया  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्या  नये  का  विकास  करने  के  लिए  भारत  में  कोई  प्रयोग  किये  गये

 क्या  सरकार  सोधियत  संघ  में  उक्रेनियन  अकादमी  के  भौतिक  रसायनें  स॑स्थोम  के  साथ
 कोई  सहयोग  करना  चाहती  और

 यदि  तौ  तत्सम्बैन्धी  ब्यौरा  क्या

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योचिकी  मस्त्रोखय  में  शाज्य  मंत्रों  तंथों  महांसिंगेरें  परमाण  ऊर्जा
 इलक्ट्रानिको  भ्रोर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  के०  आर०  :  जी  हां  ।
 राष्ट्रीय  रसायन  पुणे  में  नामक  एक  सुपर  अवचूषक  का  विकास  किया  गया
 है  ।  इस  पदार्थ  की  प्रति  ग्राम  500  ग्राम  तक  जल  अवशोषण  की  क्षमता  यह  पदार्थ  वानिकी

 चिकित्सा  और  वंयक्तिक  वस्त्र  उद्योग  आदि  के  लिए  उपयोगी  है  और  इंडियन
 आर्गेनिक  कैमिकल्स  लिमिटेड  ओ०  सी०  महाराष्ट्र  द्वारा  अद्धं-वाणिज्यिक
 आधार  पर  इसका  उत्पादन  किया  जा  रहा

 नहीं  ।

 लाग्  ही  नहीं  होता  ।

 अनुसू चित  जातियों/अनुसूचित  जनजॉतियों  की  महिलाओं  को  शिक्षित  करने  के  लिए
 केन्द्रीय  सहायता

 3885.  श्री  मोहनलॉस  शिकरीम  :
 थी  अरविन्द  नेताम  :  कया  कल्याण  म॑न््त्री  वह  बंतानें  कीं  केंपा  करेंगे  कि  :'
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 क्या  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  महिलाओं  में  पुरुषों  की  ठुलना
 में  साक्षरता  प्रतिशत  बहुत  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  जातिण्गें  ओर  अनुसुचित  जनजातियों
 की  महिलाओं  के  लिये  और  अधिक  विद्यालयों  ओर  छात्रावासों  की  स्थ्ापना-करने  हेतु  केन्द्र  द्वारा
 प्रायोजित  योजना  को  मंजूरी  देने  का  है  ?

 कल्याण  सम्त्रालय  में  उप  मन्त्र  शिस्घिर  :

 मिडिल  हाई  हायर  सेकेडरी  कालेजः  तथा  विश्वविश्वालयों  की  शिक्षा  के
 स्तरों  पर  अध्ययन  करने  वाली  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  की  छात्राओं  के  लिए  होस्टेलों  के
 निर्माण  हेतु  कल्याण  मन्त्रालय  पहले  ही  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  चला  रहां  इस  मंन्त्राशय  के

 पास  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  की  छात्राओं  के  लिए  स्कूल  स्थाफ्ति  हेतु  केन्द्रीय
 प्रायोजित  योजना  स्वीकत  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  राज्य  आश्रम  स्कूल  भी  चलाते  हैं  तथ्
 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  भी  अनुसूचित  जाति|अनुसूचित  जनजाति  की  महिलाओं  की  शिक्षा  पर
 महत्व  दिया  गया  है  ।

 अनुसचित  जातियों/अमसृचित  जनजातियों  के  छात्रों  को  क्जोफ  देने  के  मापदंड

 3886.  श्री  मोहनलाल  झिकराम  :

 श्री  अरविन्द  नेताम  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  को  मेट्रिकोत्तर  वजीफा  देने  के
 क्या  मापदंड

 क्या  सरकार  का  मेंट्रिकोत्तर  वजीफा  देने  के  मामले  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जनजातियों  के  छात्रों  कें  माता-पिता  कीਂ  आय  सीमा  फोਂ  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  और

 ध

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मनन््त्रालय  सें  उप  मन््त्रो  गिरिंघर  :  मान्यता  प्राप्त  संस्थानों  में
 मैंट्रिकोत्तर  स्तर  के  मान्यता  प्राप्त  कोस  करने  वाले  अनुसूचित  जाति/जनजाति  छात्रों  को  विवरण  में  दी
 गई  पात्रता-शर्तों  के  अनुसार  मंद्रिकोत्तर  छात्रवृत्ति  यां  दी  जाती  हैं  ।

 तथा  मंट्रिकोत्तर  छात्रवृत्ति  योजना  के  कायंकरण  की  समीक्षा३  के  लिए
 घिकारी  समिति  गठित  की  जिसने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अनुसूचित  जाति/जनभात्ति  छात्रों  के
 माता-पिताओं  की  आय  सीमाए  बढ़ाने  का  प्रइन  भी  शामिल  किया  समिति  ने  अब  अपनी  रिपोर्ट
 प्रस्तुत  कर  दी  जो  विचाराघीन

 विवरण

 अनूसचित  जाति/जनजाति  छात्रों  को  सेट्रिकोशर  छात्रवत्ति  देने को  पात्रता  झर्ते

 1.  छात्र|छात्रा  भारतीय  नागरिक  हो  ।

 2.  छात्र|छात्रा  पूर्णकालिक  अध्येता  हो  ।

 3.  जिस  छात्र|छात्रा  के  माता-पिता/अभिभाककों  की  मासिक  आय  सभी  साधनों  से
 750/  रुपये  से  अधिक  महीं  उसे  पूरा  निर्वाह  भत्ता  तथा  फ्रोसमिलेगी  ।
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 जिस  छात्र|छात्रा  के  माता-पिता/अभिभावकों  की  मासिक  आय  साधनों

 750  रु०  से  अधिक  हो  किन्तु  1000  रु०  से  अधिक  हो  और  जो  निम्नलिखित  कोसं  कर  रहा  हो  :--

 1.  अ्रूप  क  के  कोसे  पूर्ण  निर्वाह  भत्ता  तथः  फीस

 2.  ग  तथा  घ  ग्रूप  के  कोर्स  :  अध॑  निर्वाह  भत्ता  तथा  पूरी  फीस

 4.  एक  ही  माता-पिता/अभिभावकों  के  केवल  दो  बच्चे  ही  छात्रवृत्ति  के  पात्र  होंगे

 5.  उसे  कोई  और  छात्रवत्ति/वृत्ति  नहीं  मिलती  हो  ।  वह  मेट्रिकोत्तर  छात्रवृत्ति  योजना
 के  अन्तगंत  मिलने  वाली  छात्रवृत्ति  के  अलावा  उपकरण  खरीदने  या  भोजन  तथा  आवास  व्यय

 पूरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  अथवा  किसी  अन्य  स्रोत  से  नि:शुल्क  आवास  या  अनुदान  या  तदर्थ
 आथ्िक  सहायता  ले  सकता  है  ।

 6.  पूर्ण  कालिक  रोजगार  में  लगे  छात्र  की आय  तथा  उसके  माता-पिता/अभिभावकों  की  आय
 सिल  कर  750  रु०  मासिक  से  अधिक  नहीं  हो  तो  वह  केवल  दी  जाने  वाली  सारी  अनिवायं  अप्रतिदेय
 फीस  की  प्रतिपृत्ति  का हकदार  उसे  निर्वाह-भत्ता  नहीं

 7.  अंश  कालिके  या  पत्राचार  कोसे  करने  वाले  छात्रों  को  छात्रवृत्ति  नहीं  मिलेगी  ।

 8.  कला/विज्ञान/वाणिज्य  में  अवस्नातक/स्नातक  र  परीक्षाएं  उत्तीणं  या  अनुत्तीर्ण
 करने  के  कोई  भी  मान्यता  प्राप्त  व्यावसायिक  अथवा  तकनीकी  प्रमाण-पत्र  डिप्लोमा/उपाधि  कोस
 करने  वाले  छात्र  इसके  हकदार  पइचाद्धती  असफलता  दथा  इन्जीनियरी  को
 क्षम्य  नहीं  होगी  और  न  ही  कोस  में  कोई  और  परिवतेन  स्वीकार्य  होगा  ।

 9.  भेषज  में  स्नातकोत्तर  कोसे  करने  वाले  छात्र  इसके  हकदार  बशर्ते  उन्हें  अपने  कोसं  के
 दौरान  व्यवसाय  की  अनुमति  नहीं

 समिगत  जल  स्तर  कम  होने  से  बंलਂ  के  कार्यकरण  पर  प्रभाव

 3887.  थ्रो  हरीश  रावत  :

 श्री  जिलेन्त  प्रसाद  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  अनेक  भागों  में  पड़े  सूखे  के कारण  भूमिगत  जल  का  स्तर  घट  गया  और

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  और  क्षेत्रों  में  पानी  का  स्तर  घट  गया  है  और  इन  क्षेत्रों
 में  लगे  पर  कम  जल  स्तर के  बुरे  प्रभावों  को  दूर  करने  के  लिए  उठाये  जाने  वाले  कदमों  का
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  सनन््त्रो  तथा  जल  संसाधन  संत्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  राम  निवास
 और  मई  1987  ओर  1987  को  अवधि  के  दौरान  गजरात

 पंजाब  राज्यों  के  वहुत  से  प्िचमी  उत्तर-प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  आन्ध्र  प्रदेश
 महाराष्ट्र  तथा  उड़ीसा  के  भागों  में  मूजल  स्तरों  में  गिरावट  पाई  भूजल  के  अन्त:सरण  में

 वृद्धि  करने  क ेलिए  जल  विभाजक  जलग्रहण  और  भूजल  के  कृत्रिम  पुनमंरण  जैसे  उपाय  किए
 गए

 उत्तर  प्रदेश  में  समेकित  जनजातीय  कल्याण  परियोजनायें

 3888.  श्री  हरोश  राकत  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 उत्तर  प्रदेश  के  उन  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेनाम  क्या  हैं  जहां  समेकित  जनजातीय  कल्याण
 योजनाएं  प्रारम्भ  की  गई  और

 ये  परियोजनाएं  किस  व  से  शुरू  की  गई  थीं  और  इन  परियोजनाओं  पर  अब  तक  कुल
 कितनी  धनराशि  खचच  की  गई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्थान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  तथा  एकीकृत  जनजातीय  विकास  परियोजनाओं  के  इनके  प्रारम्भ  होने  का

 वर्ष  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  1924-85  की  अवधि  के  लिए  यथा-तंयार  इन  परियोजनाओं  पर  अब  तक
 खर्च  की  गई  कुल  घनराशि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 एकीकृत  पहाड़ी  जिला...“प्रारम्भ जनजातीय  पहाड़ी  जिला  प्रारम्भ  होने  कुल  व्यय
 विकास  परियोजना  जहां  परियोजना  का  वर्ष  (1984-85  के
 का  नाम  अवस्थित  है  (1987-88)

 2  3  4
 जापयययएय/य/य/ण/।य।खयगखणयण।य।णएणएणएएदा)  कफ  फरश  een

 बाजपुर  ननीताल  1983  98.23

 खटीमा  नैनीताल  1984-85  115.01

 घरचुला  पिथौरागढ़  1984-85  41.05

 जोशी  मठ  चमोली  1984-85  27.06

 कल्सी  देहरादून  1984-85  83.08
 चकराता

 जोड़  364.42*

 ]
 उच्चतम  न्यायालय  प्रोर  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायालय  शुल्क  की  प्राप्ति

 3889.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  विधि  झोर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 गत  तीन  वर्षो  में  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  वर्ष  में  अब  तक  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च

 न्यायालय  को  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  वर्ष  में  अब  तक  न्यायालय  शुल्क  के  रूप  में  कितनी
 धनराशि  प्राप्त  हुई  और  उन्होंने  स्टाम्प  पेपर  के  रूप  में  क्तिनी  घनराशि  ख्॑  और

 न्यायालयों  की  निधियों  में  वृद्धि  करने  क ेलिए  उठाए  गए  अथवा  प्रस्तावित  कदमों  का
 यौरा  क्या  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।  न

 +  वर्ष  1984-85  के  लिए  यह  स्वीकृत  धनराशि  से  सम्बद्ध  ह ैऔर  1987-88  के  लिये  इसमें व्यय  शामिल

 भर
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 संक्वान  के  अनुब्छेद  229-(3)  अधीत  उच्च  के  जिसके

 अन्तगंत  उस  न्यायालय  के  अधिकारियों  और  सेवकों  की  सदेय  सभी  भत्ते  और  फेंदन  भी  राज्य

 की  संचित  निधि  पर  भारित  होंगे  और  उस  न्यायालय  द्वारा  ली  फीसें  या  अन्य  घन  उस

 निधि-का  भाग  रूप  होंगी  ।  जहां  तक  उच्चतम  न्यायालय  और  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  का  सम्बन्ध

 जब  इस  आशय के  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  हैं  तब  अतिरिक्त  निधियां  आबंटित  की  जाती  हैं  ।
 “”  1986  और  1987  को  प्रव्धि  के  दौरान  सेवानिवृत्त  हुए

 व्यक्षिययों  को  पेंशन
 हि

 3890.  डा०  के०  ए०  पटेल  :  क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  +986  और  1987  की  अवधि  के  दौरान  सेवानिवृत्त  हुए  व्यक्तियों

 की  पेंशन  की  कुल  राशि  पेंशन  नियमों  के  अन्त  उस  पेंढन  से  कम  हो  गई  है  जो  उनकी  सेघानिवृत्ति
 पर  पुरामे  पेंशन  नियमों  के  अन्तर्धंत  निर्धारित  करके  इन्हें  दी  जा  रही

 --  क्या  ऐसे  सेवानिवृत्त  व्यक्तियों  से इस  राशि  को  वापस  करने  के  लिए  कहा
 जा  रहे  है  जो  उन्हें  पुराने  नियमों  के  अन्तर्गत  |  1986  से  मिल  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की

 गई  है  ?  ॥

 शिकायत  तथा  पेदान  संत्रलग  सें  उप  सरोक  -  बोरेन  सिह  :  से

 हां  ।  ऐसे  मामलों  में  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  जो  व्यक्त  1-1-1986  तथा  30-6-1987  के
 बोच  सेवानिवृत्ति  हुए  उनके  लिए  आदेशों  में  एक  उपबनब्ध  बनाया  गया  है  जिससे  वे  संशोधन  पूर्व

 रखने  और  अपनी  पेंशन  सथा  उण्दान  की  गणना  पुराने  नियमों  के  अन्तगंत  किए  जाने  के  लिए
 विकल्प  द्वे  सक  वहातें  कि  वे  संशोक्षित  चेतनमानों  में  आने  के  फलस्वरूप  लिए  गए  अधिक  वेतन  तथा

 भत्तों  को  वापस  कर

 नई  परियजनाए  चालू  करना

 3891.  भी  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  परियोजनाओं  के  चालू  किए  जाने  सम्बन्धी  दोषपूर्ण  कायेक्रम  क ेकारण  इन  पर
 अधिक  समय  और  ख  होता

 यदि  त्से  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  जें  क्रोन  से  सुधारात्मक  उपाम्न  किए  और

 यदि-लहीं  तो  इसके  क्यय.कारश  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख
 :  ज़ी,,तहोंਂ

 तथा  ये  प्रषन  ही  नहों  उठते  ।

 इन्दिरा  नहर  से  छल  शिसने  के  कश्रण  कृषि  भ्रृस्ति  का  जलसस्त  होना

 3892.  क्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  क्षे  जल  रिसते  के  कारणःओऔर  इससे  क्षेत्र  पेंलल  एक्रज़  होने  के कारण

 उत्तर  प्रदेश  के  खे  ज़खनऊ  जिलों  में  किसानों  की  कृषि  मूमि

 मग्न  हो  गई  है  और  इसके  परिणामल्वरूप  किसान  भुखमरी  के  कगार  पर  पहुंच  गए  और

 यदि  तो  इन  किसानों  को  दी  जाने  वाली  सह  यता  का  «ब्यौद्य  क्या  है  ओर  भूमि  को

 जलमग्न  होने  से  बचाने  और  नहर  से  जल  रिसने  को  रोकने  के  लिए  किए  गए  का  ब्यौरा

 क्या

 चस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जल  संसाधन  अंत्रालय  क  राज्य  मंत्रो  राम  निवास

 :  ओर  उत्तर  प्रदेश  के  लखीमपुर  सीतापुर  और,लखतऊ  जिलों  में

 रिसाब|/|जल  जमाव  से  प्रभावित  क्षेत्र  शारदा  सहायक  परियोजना  के  कमान  के  अन्तगंत  आते  हैं  और

 यह  क्षेत्र  लगभग  18000  हैक्टेयर  है  जहां  रबी  फसल  की  खेती  नहीं  की  जा  सकी  ।  कुल  2,800  कि०मी०

 में  से  9973  कि०  मी०  जल-निकास  नालियों  के  निर्माण
 के

 कारण  जून  1987  तक  जलजमाव  क्षेत्र  कम

 होकर  लगभग  5000  हेक्टेयर  रह  गया  है  जलनिकास  तन्त्र  के  निर्माण  त्ृथा  पोषक  नहर  को  पक्का  करने

 का  कार्य  प्रभलि  पर

 केन्द्र  द्वारा  राज्यों  की चिसीव  सहाबता  ब्लाक'ऋण/धअनुदाच्र  के  रूप  में  की  जाती  है  ओर-ब्रिकास

 अथवा  परियोजना  के  किसी  क्षेत्र  से  जुड़ी  नहीं  होती

 ]
 सांप्रदायिक  दंगे

 3893.  श्लोमतो  बसव  राजहवरी  ;

 शी  बलघंत  सिह  रामथालिया  :

 डा०  चिन्ता  मोहन  :

 श्री  प्रतापराव  बी०  मोसले  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  जया  1987  में  दिल्ली  भौर  देश  के  कुछ  अन्य  भागों  में  सांप्रदायिक  दंगे

 (a)  यदि  तो  उनके  क्या  कारण  थे  और  ये  दंगे  किन-किन  राज्यों  में

 कया  इन  दंगों  में  भारत  विरोधी  गतिविधियों  में  लगे  कुछ  व्यक्ति  भी  गिरफ्तार  किए  गए
 और

 देश  में  ऐसे  दंगे  न  होने  देने  के  लिए  क्या  क्रार्यंक्नही  करने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालयों  में  राज्य-सन्त्री  तथा  गृह  मंक्रलय  में  राज्य  संत्री

 पी०  :  उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  1987  दोरान  देश  में

 साम्प्रदायिक  हिंसा  की  कुछ  घटनाओं  को  छोड़कर  मुख्य  सांप्रदायिक  दंगों  का  कोई  मामला  हुआ  ।

 और  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 केन्द्र  सरकार  साम्प्रदायिक  दंगों  को  रोकने  ओर  निबन्त्रित  करने  की  दृष्टिशे  और

 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को  आववयक  सहाम्रता  तथा  देते  के  लिए  राज्य  सरकारो  के  साथ

 लगातार  सम्पर्क  बनाए  रखती  है  ।
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 a

 वेज्ञानिक  और  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  द्वारा  एक  प्रनुसंघान  पोत  का
 डिजाहन  तेयार  करना

 3894.  डा०  वो०  वेंकटेश  :

 शी  भव्र  इवर  तांतो  :

 झो  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :

 री  विमल  कान्ति  घोष  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  की  महासागर  खनन  परियोजना  के
 लिए  ज॑से  एक  अनुसंघान  पोत  का  डिजाइन  तैयार  करने  की  योज  ना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 इसका  निर्माण  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  होने  की  सम्भावना  और

 पोत  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 निकी  तथा  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्रो  के०  आर०  :  अभी

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सातवों  पंचवर्षोय  योजना  में  भूमिगत  जल-निकासी  व्यवस्था  के  लिए  आबंटन

 3895.  डा०  वी०  बेंकटेश  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शहरों  और  कस्थों  में  भूमिगत  जल-निकासी  व्यवस्था  के  लिए
 कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गयी  और

 सरकार  द्वारा  10,000  तक  की  जनसंख्या  वाले  अथवा  इससे  अधिक  जनसंख्या  वाले

 सभीो  कस्यबों  में  कब  तक  शोौचात्नय  सम्बन्धी  प्राथमिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुल्त
 :  देश  में  शहरी  और  कस्बों  में  मूमिगत  जल-निकासी  व्यवस्था  के  लिए  राज्य  सरकारों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  ढ्वरा  सातवीं  योजना  में  लगभग  511  करोड़  रु०  आवंटित  किए  गए  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  पेय  जल  पूतति  और  स्वच्छता  दशक  (198  कार्यक्रम  ।  1981
 को  शुरू  किया  गया  था  जिसका  उद्दश्य  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शहरों  को  100  प्रतिशत  मलजल
 और  मल  व्यवस्था  सुविधाएਂ  तथा  अन्य  कस्बों  में  कम  लागत  की  स्वच्छता  व्यवस्था  प्रदान  करके  सभी

 शहरों  और  कस्बों  की  80  प्रतिशत  जनसंख्या  को  कुल  मिलाकर  सुविधाए  देना

 मध्यावधि  दशक  समीक्षा  के  आधार  पर  अब  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  दशक  में  निर्धारित

 मूल  लक्ष्य  को  कम  करके  50  प्रतिशत  कर  दिया

 बाल  विवाह

 3896.  श्री  षनवारो  लाल  प्रोहित  :

 शी  ललितेश्वर  प्रसाद  शाही  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  देश  के  अनेक  भागों  में  अभी  भी  बाल  विवाह  का  प्रचलन  विद्यमान

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  से  कितने  मामले  केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में  आए
 और

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विधि  झोौर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  जी  हां  ।

 बाल  विवाह  अवरोध  1929  को  कार्यान्वित  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य
 सरकारों  की  सरकार  ने  वर्ष  1984,  1985  और  1986  तक  के  लिए  राज्यों  और  संघ

 क्षेत्र  प्रशासनों  क ेअधिनियम  के  अधीन  रजिस्टर  किए  गए  मामलों  के  संबंध  में  आंकड़े  इकट्ठ  किए  हैं
 जिनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  अन्तिम  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुए  बाल  विवाहों  से
 सम्बन्धित  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  यह  जानकारी  राज्यों  और  संघ  राज्यक्षेत्र  प्रशासनों  से  एकन्न
 की  जाएगी  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बाल  विवाह  अवरोप  1929  का  अन्तिम  बार  1978  में  यह  उपबब्ध  करने  के
 लिए  संशोधन  किया  गया  था  कि  अधिनिधम  के  अधीन  अन्वेषण  और  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की
 घारा  42  में  निर्दिष्ट  मामलों  और  निवास  स्थान  बताने  से  इन्कार  करने  पर  गिरफ्तार  से
 भिन्न  सभी  मामलों  में  और  किसी  व्यक्ति  को  वारंट  के  बिना  या  मजिस्ट्रेट  के आदेश  के  बिना  गिरफ्तार
 करने  के  संज्ञ  य  चूंकि  अधिनियम  के  उपबन्ध  पर्याप्त  रूप  से  भयोपरक  है  इसलिए  इस
 सम्बन्ध  में  आगे  कोई  कारंवारईड  अनुध्यात  नहीं  बाल  विवाह  की  समाज  के  कुछ  वर्गो  में  जड़  जमा
 चकी  है  और  किसी  भी  विधान  से  जिसके  उपबन्ध  कितने  ही  कठोर  क्यों  न  इस  प्रथा  को  समाप्त

 करने  के  उद्देश्य  की  पू्ि  नहीं  हो  सकती  इन  वर्गों  की  सामाजिक  और  भार्थिक  प्रगति  द्वारा  ही  यह
 प्रथा  समाप्त  की  जा  सकती  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1984,  1985  और  1986  तक  रजिस्टर  किए  गए  बाल-विवाह  के  मामलों
 की  संख्या  दरशित  करने  वाला  विवरण

 कर०  सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1984  1985  1986  तक
 का  नाम  रजिस्टर  किए  गए  मामलों  की  संख्या

 1  2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  शून्य  द्न्य
 शून्य

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  शून्य  शून्य  धन्य
 3.  असम  10  10  10
 4.  बिहार  2  1  1

 5.  गोवा  शून्य  शून्य  पून्य
 6.  ग्रुजरात  285  - 205  68

 1984-85)  1985-1986)  1986-87
 1987

 7.  हरियाणा  घून्य  घून्य
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 खिलिक्रछशेर

 1  2  3

 8.  हिमाचल  प्रदेश  2

 9.  जम्मू-कश्मीर  श्न्य

 10.  कर्नाटक  श्न्य

 11.  केरल  श्न्य

 12.  महाराष्ट्र  शून्य

 13.  मणिपुर  श्न्य

 14.  मेघालय  श्न्य

 15.  मिजोरस  श्न्य

 16.  उड़ीसा  1

 17>  पंजाब  -  छ्न्य

 18:  शिविकमः  ०  झूम्म  -

 तमित्रमाड  शुल्यਂ

 20;  तिफुसਂ

 ar.  परिचमी  बैँगलि  -  2

 22.  अष्डमांन  और  निकोबार

 द्वीप॑  समूह  श्न्य

 23.  चण्डीगंढ़  श्न्य

 24.  दादरा  और  नागर  हवेली  द्दान्य

 25.  दमन  और  दीव  श्न्य

 26.  दिल्लीਂ

 27.  लक्षद्वीप  श्न्यਂ

 28:  ज्न्य

 शून्य

 शून्य

 2  1987

 शून्य  -

 उपरोक्त  जानकारी  अभी  मैंल्यं  राजस्थान  ओर  उत्तर  प्रदेक्ष  से  प्राप्त
 होनी

 2.  1986 से
 1987  की  अवधि

 के  लिए  जानकारी  हकट्ूठी  की  जा  रही  है

 और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीफ  सुरका  अधिनियम  के  अन्तयंत  नजरबन्द

 3897.  श्री  एच०  बो०  पाटिल  :  क्या  यूह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ठप  में
 पं

 देश  में  वर्ष  1985,  1986  और  1987  से  सितम्बर  के  दौरान व  म
 *व्यक्तियों

 र  5)  के  दोरांन
 सुरक्षा  अंधिनियम  के  अन्तगंत  नजरबन्द॑  व्यक्तियों  की  संख्या  का  राज्यवार  ब्यौरा  या

 न  राष्ट्रीय

 सरकार  द्वारा  नजरबन्द  व्यक्तियों  द्वारा  किए  गए  प्रतिवेदन  पर  विचार  करते  हुए  छोड़े
 गए  व्यक्तियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या
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 11  1909  लिखित  उत्तर

 समीक्षा  बोर्ड  द्वारा  छोड़े  मए  नजरबन््द  व्यक्तियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या
 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  छोड़े  गए  नजरबंद  व्यक्तियों  का

 वार  ब्यौरा  क्या
 नजरबन्दी  की  पूर्ण  अवधि  बिताने  वाले  या  बिता  रहे  व्यक्तियों  की  संदया  का  राज्यवार

 ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  नजरबंद  व्यक्तियों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  पहले  छोड़  दिया  गया  था
 पर  कुछ  समय  के  लिए  लागू  को  किसी  अन्य  कानून  के  अन्तगंत  उन्हें  नजरबंद  कर  दिया  गया  था  ?

 लोक  झिकायत  ओर  पेक्षन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संजालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  तक  अपेक्षित  सूचना  के  तीन  विधरण  संलग्न

 तथा  राज्य  सरकारों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो

 देह  में  रा०  सु०  अ०  के  अधीन  नजरबन्द  किए  गए  व्यक्तियों  का  अर्यधार  झौर  राज्यथार

 विवरण
 |

 ऋ०सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र का  31-12-85  की  31-12-86  को  31-12-87  को

 1.  उत्तर  प्रदेश  1634  1842  2039
 2.  महाराष्ट्र  1502  1854  2067
 3.  पंजाब  1044  1192
 4.  मध्य  प्रदेश  735  891  974
 5.  गुजरात  422  348  569
 6.  असम  347  347  347
 7.  आन्ध्र  प्रदेश  343  360  364

 8.  मणिपुर  309  349  372
 9.  बिहार  285  300  301

 10.  दिल्ली  168  174  178
 11.  राजस्थान  77  98  172
 12.  तमिलनाडु  83  103  198
 13.  उड़ीसा  75  127  15
 14.  कर्नाटक  34  34  34
 15.  मिजोरम  26  26  26
 16.  चण्डीगढ़  8।  11
 17.  हरियाणा  7  7
 18.  मेघालय  4  4  4
 19.  हिमाचल  प्रदेश  2  2  2
 20.  अष्डमान  और  निकोबार  1  1  1
 21.  नागालेंड
 22.  गोआ  दमण  और  दीव  1  22
 24.  सिक्किम  न  5

 जोड़  —  8286... अन्नमममम-मनननीनननननननमझणयख।+
 टिप्पणो  सुरक्षा  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  पर  लागू  नहीं  खेद

 संघ  शासित  क्षेत्रों  से  संबंधित  सूचना  शून्य  है  ।
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 नलॉकिति  उत्तर  “2  1937

 '

 '
 समीक्षों  और  उंच्च  न्यायालय  अथवा  उच्चर्तिम  न््यायालेय  ढारा  रिहा  किए  गए  नजरबंद

 व्यक्तियों  की  संख्या  का  राज्यवार  ओर  वर्षवार  विवरण

 ऋण०सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  समीक्षा  बोडं  द्वारा  रिहा  किए  उच्च  न्यायालेय  अंथवों  उच्चतम
 का  नाम  गए  उंय॑क्तियों  की  संख्या  न्योयालैय  द्वारा  रिहा  किए  गए

 व्यक्तियों  की  संख्या

 31-12-85  31-12-86.  30-9-87  34-12-86  30-9-87
 को  को  को  को  को  को

 1  2  3  4  5  6  7  8

 1].  उत्तर  343  390...  439  372  443...  483

 2.  महाराष्ट्र  647  716  751  221  294  417
 3,  पंजाब  334  375  434  30  32  60
 4.  मध्य  प्रदेश  313  377  417  109  147°  "155
 5:  भ्रृजरात  £30  199  210  149  176  87
 6:  असम  125  125  125  142  142  142

 आंध्र  प्रदेश  34  35  35  108  110.

 8.  मणिपुर  54  55  55  44  49  56
 9.  बिहार  33  33  34  41  43  46
 10.  दिल्ली  84  85  86  20  20  20
 11.  राजस्थान

 9
 हि  ।  28  11  31

 12.  तमिलनाडु  :  10  13  6  14  “14
 13.  उड़ीसा  -  9  12  15  11  12  116

 14.  कर्नाटक
 10

 10  10  14  14  14
 15.  मिजोरम  5  5  5  9  10  10
 16.  चण्डीगढ़  _  न  न  --  --  —
 17.  मेघालय  न  न  —  न+  न  न
 18.  हरियाणा  2  2  2  2  2  2
 19.  हिमाचल  प्रदेश  --  —  —  --  _
 20.  अण्डमान  और  निकोबार  --  _  -  __

 21.  नागालेंड  —  --  न  न  --
 22.  दमन

 और  दिव  न  1  11  ।  न  1  5

 23.  सिक्किम  न  --  न  न  न  5

 जोड़  2137  2444...  2671  1290  1522  1769

 टिप्क्शी--राष्ट्रीय  सुरक्षा  1980  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  पर  लाग्  नहीं  है  |  शेष
 संब  शासित  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  सूचना

 ॥॒
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 ।[  ;  1909  निड़ित  उत्तरे

 उन  नजरबंद  व्यक्तियों  की  संद्क्ष  a.  धाजूम्रयार  विवरण  जिन्होंने  नजरबंदी  को  पूर्ण
 अवधि  बिताई  या  बिता  रहे  हैं  ।

 सं०  राज्यू/म्ंन्न  नजरबंदी  फक्ी-पूर्थ  अवधि  चज़रबंही  की  अवधि  बिता  रहे
 ना  बिछाने  वाले,सज  रबंद  व्यक्ित्त  नजरबंद  ब्यक्ति

 31-12-85  31-12-86  30-6-87  30-9-1987

 को  की  को  को

 1  2  3  4  3.  6

 1.  उत्तर  प्रदेश  361  437  475  149...
 2.  महाराष्ट्र  190  293  350  302
 3.  पंजाब  8  9  13  176
 4.  मध्य  प्रदेश  150  204  24]  63
 5.  गुजरात  4,  5  6.  11

 6.  असम  11  11  है  ॥
 7.  आंध्र  प्रदेश  26  41  42  4
 8.  मणिपुर  170  183  192  28
 9.  बिहार  58.  62  63

 10.  दिल्ली  25  30  34  4
 11.  राजस्थान  36  4  45  32

 12.,  तमिलवाड़  30  44  48  10
 13.  उड़ीशा  21  32.  42  42
 14,  1 1  —

 15.  मिजोरम  2  8  8  _

 16.  चण्डीगढ़  --  1  1  --

 17.  हरियाणा  --  _  _  लि

 18.  मेघालय  --  --  लि  _

 19.  हिमालय  प्रदेश  —  _  न

 20.  अण्डमान  एवं  --  --.  --
 21.  नागालेंड  --  --  -1.  --
 22.  दमन  और  —  —
 23.  सिक्किम  --  —  --  =

 1093  1403... 1572...  825

 टिप्पणी  1980  जम्मू  तथा  कश्मोर  राज्य
 ह

 पर  लाय्  च्ही  है  ।
 शेष  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  सुचना



 लिखित  उत्तेर  2  1987

 बड्ायस्था  पेंक्षन

 3898.  थी  जितेसा  प्रसाद  :

 ली  फी०  कुलमदई  बेलू  :  कया  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वृद्धावस्था  पंशन  मंजर  किए  जाने  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  योजना  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 कल्याण  अंजालय  सें  उप  संत्रो  गिरिधर  :  जी  वृद्धावस्था
 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  जाती

 और  प्रश्न  नहीं

 मध्य  प्रदेश  के  लिए  जम्बल  नहर  प्रणाली  से  पानो

 3890.  भी  अरबिस्द  नेताम  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  मध्य  प्रदेश  में  सिंचाई  के  लिए  चम्बल  नहर  प्रणाली  जिसमें  वर्ष  1984-85  से  कोटा

 बराज  से  पर्याप्त  मात्रा  में  पानी  नहीं  मिलने  क ेकारण  पानी  की  भारी  कमी  द्ोती  जा  रही  से  पानी
 का  आबावंटित  कोटा  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  कितने  क्षेत्र  को  सिंचाई  के  अन्तगंत  लाया  जाएगा  ?

 वस्त्र  सश्जालय  के  राज्य  अस्ती  तथा  जल  संसाधन  सम्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  रामनिवास
 :  और  पारस्परिक  समझौते  के  अनुसार  कोटा  बराज  के  जल  का  नियमन  मध्य  प्रदेश

 तथा  राजस्थान  की  एक  स्थायी  समिति  द्वारा  किया  जाता  राज्यों  में  सिचित  क्षंत्रों  के  ब्याौरे  केन्द्र
 में  नहीं  रखे

 मछसारा  समृदाय  को  अनुसचित  जाति  को  सलो
 में  झासिल  करना

 3901.  श्री  एन०  डेलिस  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  तमिलनाडु  ओर  केरल  के  मछुआरा  समुदाय  को  अनुसूचित
 जाति  की  सूची  में  शामिल  करने  का  विचार

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  ओर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कल्याण  भन््जालय  में  उप  सम्तो  गिरिधर  :  से  तमिलनाडु  और
 केरल  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्ताव  कें  विवरण  कोर  इस  पर  सरकार  को  भ्रक्रिया  को  जनहित  में  नहीं
 बताया  जा  सकता  ।



 11  1909  लिखित  उत्तर
 _._  न

 आवियासो  क्षेत्रों  का  साह्ालिक-शार्थिक  सर्वेक्षण

 3902.  श्ली  आर०  एभ०  भोयें  :  क्या  कल्याण  मन्तो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  आदिवासी  बहुल  क्षेत्रों  का  सामाजिक-आधर्थिक  सर्वेक्षण  कार्य
 प्रारम्भ  किया  गया  है  ताकि  उन्हें  देश  के  सामाजिक  ओर  आर्थिक  विकास  की  मुख्य  धारा  में  शामिल
 करने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  भ्रन्तगंत  इन  क्षेत्रों  का  त्वरित  विकास  सुनिश्चित  किया
 जासके  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्ग  त  उनके  त्वरित  सामाजिक-आधथिक  विकास  के  लिए
 सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  और  अब  तक  इसमें  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 कल्याण  सन्त्रालय  में  उप  सश्त्रो  गिरिधर  :  तथा  पांचवीं
 तथा  छठी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  के  आई०  टी०  डी०  पी  क्षेत्रों  मे ंआदिवासी

 पीठ  स्तर  का  व्यापक  सर्वेक्षण  प्रारम्भ  किया  गया  सर्वेक्षण  के  दौरान  भूमि  प्रकीर्ण  बन्य
 विभिन्न  फसलों  वाला  लघु  शिक्षण  पेय  चिकित्सा

 सुविधाए  आदि  जंसे  विभिन्न  पहलुओं  आदिवासियों  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में
 आथ्िक  आंकड़े  एकत्रित  किए  राज्य  सरकारों  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजाबधि  की  आदिवासी

 आदिवासी  कायेक्रमों  के  मूल्यांकन  तथा  आदिवासी  विकास  की  कार्ययोजनाएਂ  तैयार  करने  के
 लिए  इनका  उपयोग  किया  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अपनाया  आदिवासी  उपयोजना  उपागम  सातवों
 योजना  में  जारी  रहा  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  आदिवासी  विकास के  क्षेत्र  में  प्रस्तावित

 प्रमुख  उपायों  में  निम्नलिब्वित  शामिल  हैं  :--

 40  लाख  आदिवासी  परिवारों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  उन्हें  आधथिक
 मानव  संसाधन  अवरसं  रचनात्मक  तथा  पर्यावरणीय  विकास  तथा

 आदिवासियों  के  कमजोर  वर्गों  का  विकास  ।

 आनप्न  प्रदेश  में  कृष्णा-डेह्टा  प्रणाली  का  झ्ाघुनिकोकरण

 3903.  भरी  वो०  शोभनाड्रोइवर  राज  :  क्या  जल  संसाधर  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आन्ध्र  प्रदेश  में  प्रकाशन  बराजके  अन्तगंत  प्रणाली  के  आधुनिकीकरण  संबंधी

 कार्य  की  नवीनतम  स्थिति  क्या

 (a)  इस  प्रस्ताव  के  महत्वपूर्ण  पहलू  क्या  हैं  भौर  इसकी  लागत  सम्बन्धी  नवीनतम  झनु  मान
 क्या  मोर

 आधुनिकीकरण  योजना  का  कार्य  किस  तारीख  से  प्रारम्भ  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वस्च  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  तथा  जल  संसाधन  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास

 :  से  परियोजना  प्रस्तावों  के  487  हजार  हेक्टे०  क्षेत्र  में  सिंचाई  के

 करण  के  अतिरिक्त  425  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  18  हजार  हेक्टे०  क्षेत्र  को  सिंचाई  लाभ

 मिलने  की  सम्भावना
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 जंशर  में रेजश  अब  मैडिरिक्ल  से  :  विकिस्ण

 3904...  थी  थो७  एस०  प्रवश्न  मं  प्रह  क्लफ़ने  की  कृषप्म  करेंगे'कि  :

 कप  श्षेसूः  स्थिल  दि  इण्डियत्न  रेमर  अर्थ  मेत्परियल  प्लांट  से  विकिरण  का  खकश  उत्पन्त

 हो  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  महासागर  परमाण

 इलेक्ट्रानिको  तथा  अन््तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन््त्री  के०  भार  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आफ  पुस्तकमाला  का  संशोधित  खंड

 3905,  भोसती  किड्लोरी  सिह  :  प्रधान  मंत्री  सह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वे  ज्ञानिक और  ओद्योग्रिक॒  अनुसंधान  परिषद  ने  अपफ्र  इंडियाਂ  पुस्तकम्राला
 मंझयेधित  खंड  प्रकाशित  छिय़ा

 यक्रि  तो  क्षम्र  प्रलेख  का-कम्प्यूटर  शखने-की  कोई  थोजना  और

 क्या  कम्पैक्ट  डिस्कों  का  उपयोग  करके  संसाधनों  का  दृश्य  रिकार्ड  भी  रखा
 जायेगा  ?

 विशान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  महासागर  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  इलंक्ट्रानिकी
 तथा  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सन्त्रो  कं०  आर०  :  हां  ।  आफ
 इण्डियाਂ  की  श्टू  खला  के  कुछ  खण्डों  की  पुस्तकमाला  को  संशोधित  कर  दिया  गया  है
 व  पहले  ही  प्रकाशित  किया  जा  चुका  है  और  अन्य  खंडों  का  संशोधन  जारी

 और  अभी  कम्प्यूटर  रिकार्ड  रखने  हैतु  कोई  योजना  नहीं  है  और  न  ही
 आफ  इंडियनਂ  श्रृंखला  हेतु  कम्पेक्ट  डिस्क  का  उपयोग  करने  वाले  संसाधनों  का  दृश्य  रिकार्ड  तैयार
 करने  की  ही  कोई  योजना  है  ।

 अंडमान  और  निकोबार  द्ीष  सम् ह्  प्रशासन  के  पास  श्रावास  स्थलों  के  आवंटन  प्ोर
 सम्बद्ध  माम  जों  के  रस््जस्व  सामसों का  खसबग्धित  पड़ा  रहमा

 3906.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  प्रशासन  में  जिला  कार्यालय  और  सचिवालय  में  आवास
 स्थलों  के  आवंटन  भूमि  आवंटन  और  सम्बद्ध  विषयों  पर  राजस्व  सम्बन्धी  कितने  मामले  अलग-अलग
 कार्यकाही  होने  के  बाद  भी  लंबित  पड़े  हैं  और  ये  मामले  कब  से  लंबित  पड़  और

 मामलों  पर  विलम्ब से  निर्णय  लेने  के  क्या  कारण है  ?

 गह  ख्रंव्रलप  में  राज्य  (  4588  मामले
 शदमुन  निकोबार  अशासन  के  वन  विभाग  तथा  जिला  कार्यात्ग्रों  में  लम्बित  च्  कि,ऐसे  मज्॒ल्नों

 को  निप्रदाने  प्रक्रिया  एक्  सतत  इसलिए  लम्बित  मामलों  के  जिलावार  मोर  वार
 ब्यौरे  देना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इसकी  स्थिति  प्रतिदिन  बदलती  रहती
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 ऐसे  मामलों  का  निर्णय  करने  में  विश्॑ंश्  वे  मुख्य  कारण  इस  प्रकार
 :  1.  ऐसे  आबंटन/जतिक्रमणों  के  मिंममन  के  विरोध  मेंप्रर्रैणों  स ेशिकायतों  की  प्राप्ति  ।

 वन  जूमि  कथा  रॉज॑स्व  मूमि  के  अतिक्रमण  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  स्थल  सर्वेक्षण  का  न  होना
 जिसमें  काफी  समय  लगता

 द्वीप  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निर्धारित  दिशा  निर्देशों  के  अनुसार  वन॑  मूंमि  पर  किए
 गए  अतिक्रमण  के  सम्बन्ध  में  वेकल्पिक  राजस्व  मूमि  का  पता  लगाने  में

 बद्धों  क ेलिए  कल्याण  योजनाएं

 3907.  श्री  वक्कस  पुरुषोसतमन  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 '

 इस  समय  वरर्दधोंके  लिए  कौन-कौसे  सी  कल्याण  योजनाएं  चल  रही
 क्या  वृद्धों  के  लिए  कल्याण  की  योजनाओं  वाले  स्वेच्छिक  संगठनों  को  कोई  वित्तीय

 सहांयता  दी  जाती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 व॒ृद्धों  के  कस््याण  के  लिए  यदि  कोई  अन्य  योजनाएं  शुरू  करने  का-विचार  तो  वे  कौन
 सी

 कल्याण  मन्त्रालय॑  में  उप  मंत्री  गिर्ंर  :  जोर  व॒द्धों  के  कल्याण  के

 लिएं  केन्द्र  की  कोई  विशर्ष  थोजना  नहीं  है  समाज  कक्ष्याण  के  क्षेक्त  में  स्वयंसेवी  संगठनों
 को  सॉमान्य  अनुदान  सहायता  योजना  के  वृद्धों  के  कल्याण के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 स्वयंसेवी  संगेठनों  को  उन  क्षेत्रों  में  सेवाएं  प्रदान  करने  हैहुँ  जोਂ  अपेक्षाकुंत  सेवा  रहित
 क्षेत्र  और  जो  पिछले  ग्रामीण  और  आदिवासी  क्षेत्र  और  शहरी  गन्दी  ब्तों  क्षत्रों  मेंਂ  बोजनाओं  के

 लिए  वतंमान  योजनाओं  के  बीच  आवश्यक  जंन्तर  को  पूरा  करने  हेतु  चिंशीय  सहायता  दी  जाती

 1986-87  के  20  स्वयंसेवी  को  17:96  लाखਂ  का  सहाथक  अनुदान
 दिया  गया  ।

 वृद्धों  के कल्याण  के  लिए  कोई  नई  योजना  छुरू  करने  का  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 नदी  केलिन  सिचाई  क्षमता

 3908.  श्री  प्रंभल  वत्ता  :  क्या  जल  सेंसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृंफा  करेंगे  कि  :

 राज्य-वार  पृथके-पृथक  उत्पन्न  की  जा  सकने  वाली  नदी  क्षत्रवा'रं  सिंचाई  क्षमता  का  ब्यौरा

 क्या

 (a)  नदी  क्षेत्र  की  कितनी  क्षमता  का  उपयोग  कर  लिया  गंयां  हैं  और
 उसका  राज्य-वार  ब्योरा

 क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  विभिन्न  तदी  बेसिन  सिंचाई  क्षमताओं  का  और  अधिक  उपयोग

 करना  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  सन््त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  जल  संसाधन  मंस्त्रालय  के  राज्य  मंसत्रों  राभनिवास

 :  से  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गईं  है  ।

 103



 लिशित  उत्तर  2  1987

 जि्यिरण

 छठी  योजना  के  अन्त  तक  सृजित  क्षमता  तथा  सातवीं  योजना  के  लक्ष्य  द्शाने  वाला  विवरण

 हेक्टेयर

 ऋमांक  राज्य  का  नाम  चरम  सिंचाई  छठी  योजना  के  सातवीं  योजना  के

 क्षमता  अन्त  तक  सृजित  लक्ष्य
 क्षमता

 |  2  3  4  5
 Og

 आमन्प्न  प्रदेश  9200  5583  933
 32.  असम  2670  492  260
 3.  बिहार  12400  6291  1455
 4.  गुजरात  4750  2768  547
 5.  हरियाणा  4550  3310  369
 6.  हिमाचल  प्रदेद  335  123  20
 हद  जम्मू  व  कश्मीर  800  +74  67
 8.  कर्नाटक  4600  2401  464
 9.  फेरल  2100  925  280

 10.  मध्य  प्रदे  10200  3815  1080
 11.  महारा  7300  3690  745
 12.  मणिपुर  240  79  39°5
 13.  मेघालय  120  35  14
 14.  नागालंड  90  51  12
 15.  उड़ीसा  5900  2613  706
 16.  पजाब  6550  5637  404
 17.  राजस्थान  5150  3782  570
 18.  सिक्किम  42  14  8
 19.  तमिलनाडु  3900  3194  133
 20...  ब्विपुरा  215  58  35
 21.  उत्तर  प्रदेश  25700  18764  4237
 22.  पश्चिमी  बंगाल  अन्य  6110  3281  470

 राज्य  तथा  संघ
 शासित  प्रदेश  410  153712  500
 महा  योग  113332  67533°12  12898°5
 टिप्पणी  :

 1.  इन  आंकड़ों  का  बेसिन-वार  ब्यौरा  नहीं  रखा  जाता  ।
 2.  सम्पूर्ण  चरम  सिंचाई  क्षमता  2010  ईसवीं  अथवा  उसके  आस-पास  सृजित  किए  जाने  का

 प्रस्ताव
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 सतलुज-यमुना  सम्पर्क  नहर  पर  व्यय

 3909.  श्री  कमल  इसा  :  क्या  जल  संसाप्नत्  मन््ज्री  यह  बताते  की  क्ृप्रा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सतलूज-यमुना  सम्पर्क  नहर  कासारो  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जा
 रहा  है  यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितना  व्यय  वहुद़्  किया  जा  रुहा

 नहर  की  कुल  अनुमानित  लागत  कितनी  है  और  केन्द्रीय  सरकार  झ्लरा  कितना  व्यय
 वहन  किया  जायेगा  और  अब  तक  कितनी  धनराशि  दी  गई  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अन्य  किन-किन  नहरों  का  वित्त  पोषण  किया  जा  रहा  है  तथा  वे
 परियोजनाएं  किन-किन  राज्यों  में  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इनका  कितना  व्यय  बहन  किया

 जाएगा  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  रास  निवास
 :  और  सतलुज  यमुना  सम्पर्क  नहर  की  सम्पूर्ण  लागत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बहन

 की  जा  रही  है  |  सतलुज  यमुना  सम्पर्क  नहर  1985  में  275  करोड़  रुफ्ये  की  लागत  से
 मोदित  की  गई  परियोजना  प्राधिकारियों  ने  नहर  का  एक  संझोधित  अनुमान  प्रस्तुत  किग्रा
 केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  की  गई  संमीक्षा  के  अनुसार  अद्यतन  लागत  366  करोड़  रुपये  इसे
 स्वीकृति  हेतु  योजना  आयोग  की  सलाहकार  समिति  को  अभी  प्रस्तुत  किया  जाना  है  ।  केन्द्र  द्वारा  इस
 नहर  के  लिए  अब  तक  176  करोड़  रुपये  निमु क्त  किये  गग्ने  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किसी  राज्य  की  ऐसी  कोई  अन्य  नहर  वित्त  पोषित  नहीं  की  जा

 रही  है  ।

 नमंदा  घादों  परियोजना  का  तेयार  किया  जाना  ओर  सरकार  को
 प्रस्तुत  परियोजनाएं

 3910.  भरी  प्रमल  दत्ता  :

 श्री  सानिक  रेडडो  :  क्या  जल  संसाधन  राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तैयार  की  गयी  और  सरकार
 को  प्रस्तुत  की  गयी  नमंदा  घाटी  परियोजना  के  लिए  कितनी

 धनराशि  अपेक्षित  है  और  इनके  कार्य  निष्पादन  के  स्रोत  कया

 इन  परियोजनाओं  के  किन-किन  भागों  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  और  प्रत्येक

 योजना  की  लागत  और  वित्त  व्यवस्था  का  ब्यौरा  क्या

 प्रत्येक  परियोजना  के  मामले  में  इन  परियोजनाओं  के  भागों  स ेअलग-अलग  कितना  लाभ

 प्राप्त  होने  की  आशा

 प्रत्येक  परियोजना  के
 प्रत्येक  भाग  के  मामले  में  मूमि  के जलमश्न  वनों  की  कटाई

 और  लोगों  के  पुनर्वास  पर  राशि  व्यय  करने  से  कितनी  हानि  हुई  और

 इन  परियोजनाओं  के  कब  तक  पूरी  होने  की  संभावना  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  तथा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास

 से  नमंदा  घाटी  रियोजनाओं  के  लिए  विस्तृत  प्रस्ताव  तैयार  नद्दीं  किए  गए  हैं  ।
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 बरतमान  नीति  के  अनुसार  सिंचाई  सेक्टर  की  परियोजनाएं  एवं  योजनागत  संसाधनों  से  वित्त  पोषित  की

 जाती

 भूमिगत  जल-सर्वेक्षण  कार्यक्रम  प्रारम्भ  करने  के  लिए  सातवीं
 में  प्रावधान

 3911.  श्रीमती  खयन्तो  पटभायक  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सातवों  ग्रोजना  के  दौराम  भूमि  गत  जल-सर्वेक्षण  कार्यक्रम  के  लिए  कितनी  घनराहषि

 निर्धारित  की  गई
 उक्त  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  विभिन्न  राज्यों  क्रो  अब  तक  कितनी

 राशि  श्वावंटित  की  गई

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  उड़ीसा  को  मूमिगत  जल  सर्वेक्षण  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सत्र  संजालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  जल  संसाधन  संत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  रामनिवास
 :  सातवीं

 पंचवर्षीय
 योजना  (1985-90)  )  के  दौरान  लघु  सिंचाई  के  लिए  निर्धारित  राशि

 जिसमें  देश  में  भूजल  सर्वेक्षण  कार्यक्रम  भी  शामिल  2804-99  करोड़  रु०  मूजल  सर्वेक्षण
 कम  हाथ  में  लेने  के  लिए  कोई  अलग  राशि  निर्धारित  नहीं  की  गई

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उपयुक्त  कायंतक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  विभिन्न
 राज्यों  को  आबंटित  राशि  विवरण  ]  में  दी  गयी

 और  वर्ष  1987-88  के  लघ्  सिंचाई  कार्यक्रम  सम्बन्धी  क  यंकारी  दल  के
 विमश  के  दौरान  योजना  आयोग  ने  भूजल  प्रंस्राधनों  के  अन्वेषण  और  विकास  के  लिए  लघु  सिंचाई  हेतु
 कुल  26:25  करोड़  रुपये  के  प्रति  उड़ीसा  लिफ्ट  सिंचाई  निगम  को  अनुदान  सहायता  के  रूप  में
 100  लाख  रुपए  की  राशि  की  शिफारिश  की  है  ।  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  के  उड़ीसा  राज्य  को
 वर्ष  1987-88  के  दौरान  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  25  लाख  रुपये  देने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसके
 केन्द्रीय  मूजल  बोर्ड  ने  उड़ीसा  में  वर्ष  1987-88  के  दौरान  भूजल  सर्वेक्षण  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करने
 के  लिए  2:62  करोड़  रुपये  आबंटित  किए

 सातवीं  योजना  सिंचाई  कायेक्रमों  पर  राज्य-वार  परिव्यय

 ऋ०  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  रु०
 सातवीं  योजना
 परिव्यय

 1  2  3

 3.  बान््
 प्रदेश

 या

 चि  3.  जिहार  260०० 4.  ब्रुजरात  -
 134-55
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 2  डे  3

 5...
 हरियाणा  न  2417

 6.  हिमाचल  प्रदेश  ह  $400,
 7.  जम्मू  व  कश्मीर

 हट
 42.00.

 8...  कर्नाटक  है  ist-oo0°
 9...  केरल  58-06)

 मध्य  प्रदेश  +
 '  45360

 :

 महाराष्ट्र  -950.00
 मणिपुर  हि
 मेघालय  9-70
 नागालेंड  5-00  हि

 उड़ीसा  ।
 पंजाब  46-22
 राजस्थान  47:88

 एः  3

 तमिलनाडु  8500
 20.  जिपुरा  .

 उत्तर  प्रदेश  ता
 22.  पद्चिम  बंगाल

 68:00
 गा

 कुल  राज्य  '”

 संच  राज्य  क्षत्र  प

 अंडमान  निकोबार  24760
 #2,  अरूणाचल  प्रदेश  33-00

 3
 चण्डीगढ़  ज्ल्र्  ,॥  900

 4...  दादरा  व  नागर  हवेली
 5...  दिल्ली  पा

 $6.  वा  दमन  व  द्वीव  २-8७

 क्षद्वीप
 ५

 +8,.  सिजोरम  ४९॥
 9...  फॉंडिचेरी  5९5

 उपयोग  ध्ट  बओ

 कुल  राज्य  ओर  संघ  छासित  शा  ज  266999
 केन्द्रीय  सेक्टर
 कुल  जोड़ नल  38049

 राज्य

 ।
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 उड़ोसा  के  कोरापुट  जिले  में  आादिवासो  विकास  परियोजना
 के  लिए  सहायता

 3912.  श्लीमती  जयंती  पटनायक  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  ऊंपा  करेंगे  कि  :

 उंडीसा  के  कोरापुट  जिल  के  काशीपुर  खंड  में  आरम्भ  की  गई  आदिवासी  विकास

 योजना  पर  कल  कितनी  लागत

 इस  आदिवासी  विकास  परियोजना
 के  अंतर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  निधि  या  किसी  अन्य

 विदेशी  स्रोत  से  कुल  कितनी  धनराशि  की  सहायता  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  भौर

 कैल्त्रीण  सरकार  का  इस  परियोजना  के  लिए  कितनी  सहायता  दैने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  उप  संत्रो  गिरिघर  :  और  उड़ीसा  के

 कोरापुट  जिले  के  काशीपुर  खंड  में  विचाराधीन  आदिवासी  विकास  परियोजनो  के  लिए  अनुमानित
 निवेष  लगभग  3  करोड़  रुपये  है  जिसमें  से  लगभग  50%  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  निधि  द्वारा  दिए
 जाने  की  सम्भावना  है  ।  प्रचलित  दिशानिदेशों  के  अनुसार  उड़ीसा  को  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की

 जाएगी  ।

 सिक्किम  में  एकोक्त  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  में  व्यावसाधथिक

 कर्मचारियों  का  प्रशिक्षण

 3913.  भीम  तो  डो०  के०  भंडारी  :  क्या  योजना  मन्त्री  सिक्किम  में  एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा

 कार्यक्रम  में  व्यावंसायिक  कर्मचारियों  के  बारे  में  9  1987  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  3761

 के  उत्तर  के  प्ंबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (6)  1987  के  दोरान  श्रीनगर के  क्षेत्रीय  इन्जीनिय री  कालेज  में  आयोजित  प्रशिक्षण

 वाठयक्रम  में  सिक्किम  के  एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  कुल  कितने  व्यावसायिक  कमंचारियों  ने

 भाग  और

 1987-88  के  दोरान  जमशोदपुर  के
 क्षेत्रीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  में  आयोजित  किए

 जाने  वाले  प्रशिर्कण  पाठ्यक्रम  में  सिक्किम  से  कूल  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  जम॑त्रित  किए  गए  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  कार्यक्रम  कायन्वियन  मंत्रालेय  में  राज्य  भन्त्री
 :

 इस  पाठ्यक्रम  के  लिए  राज्य  तथा  जिला/ब्लाक  स्तर  एकीकृत  बग्राभीण  ऊर्जा  कायेक्रम

 एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  आयोजन  कायंक्रम  को  क्रियान्वित  करने  वाली  राज्य  नॉडल  एजेंसी  और

 राज्य  योजब्रा  विभाग  से  अधिकारियों  के  नामांकन  आमंत्रित  किए  गए  सिक्किम  सरकार  से  पहले

 ही  एक  अधिकारी  का  नामांकन  प्राप्त  हो  चुका  है  ।  सिक्किम  सरकार  से  ब्राथ्त  नामांकनों  में  से  तोन

 अधिकारी  ही  क्ष्यनित  किए  जाएंगे  ओर  जिसके  लिए  अन्तिम  तिथि  18  1987

 लोकोपयोगो  शिज्ञीन  मौति

 3914.  भीमतो  डो०  के०  भंशरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोकोपयोगी  विज्ञान  नीति  बनाए  जाने  के  बारे  में  कुछ  अनुरोध  प्राप्त  हुए
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 यदि  तो  इन  अनुरोधों  का  ब्योत्त  क्या  ओर  प्र
 सरकार  की  उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोध्योगिको  संत्रालंय  में  राज्य  मंत्री  तथा  भहोसोगर  परभाणु  ऊर्जा
 इलेक्ट्रानिको  झोर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  धार०  :  जी

 (eq)  णौरें  प्रएन  ही  नहीं  उठते  ।

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  जाली  प्रसाण-पत्रों  पर  नोकरियां

 3915.  करौ  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  व्यक्ति  अनुसूचित  जांतियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  जाली  प्रमांणे-पत्रों  के

 आधार  पर  सरकारी  नौकरियां  प्राप्त  कर  रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इसे  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 कल्याण  सम्जालय  में  उप  सन्त्रो  गिरिधर  :  और  नहीं  ।  जब

 कभी  कोई  विशिष्ट  मार्मलां  सर्र्कार  के  ध्यान  में  लाया  जाता  है  तो  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 सभी  राज्य  सरकारों/कैन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  को  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  उन

 पर  लाग  उपयुक्त  अंनुंशासनॉत्मक  नियमों  के  अन्तेंगेत  कंडी  कार्रवाई  करेने  के  लिए  समय-सेमेय  पर

 अनुदेधश  दिए  जाते  हैं  जो  अप्रामाणित  मामलों  में  सामाजिक  स्थिति  के  प्रमाण  पत्र  जारी  करते  उनके

 विरुद्ध  भी  सम्बन्धित  कानून  के  अन्तगंत  कारंवाई  की  जाती  है  जो  तथ्वीं
 को

 भलत  भ्रस्तुत  करके

 सूचित  जाति/अनुरूणिव  जनजाति  के
 प्रमाण  पत्र  प्राप्त  कर  लेते  है  ।

 बिहार  में  पुनपृण  दरथः  परिवोजना  को  मंज्री

 3916.  भी  रामाभय  प्रसाद  सिह  :  क्या  जल  संसाधन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  सरकार  ने  पुन-पुन  दरधा  परियोजना  का  प्रस्ताव  सरकार  को  स्वीकृति  के

 लिए  भेजा
 क्या  इस  योजना  को  मंजूरी  देने  में  देरी  हो  जाने  से  इसको  लागत  में  वृद्धि  हो  गयी

 बोर  यदि  तो  सरकार  का  उक्त  परियोजना  को  कब  स्वीकृति  देने  का  विचार  है  और

 स्वीकति  देने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?
 ह

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  तथा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रामनिवास

 से  दरधा  सिंचाई  स्कीम  पर  टिप्पणियां  बिहार  सरकार  को  उनकी  अनुपालना

 हेतु  भेज  दी  गयी

 जिनुबाद
 मुहाने  बांध  संबंधों  प्रस्ताव

 3917.  भी  रामाअय  प्रसाद  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  इपा  करेंगे  कि  :

 109



 लिखित  उत्तर  :  ?  $987  '

 क्या  बिहार  सरकार  ने  मुहाने  बंध  के  प्रस्ताव  को  केन्द्रीय  सरकार  के  पन्स  स्वीकृति  के

 लिए  भेजा  -

 (@)  क्या  इस  बांध  के  लिए  वर्ष  1975  में  तैयार  किया  गया  प्रावकल्ृत  अब  ढुदुकूर  तीन  गुणा

 हो  गया  फ  हे  कि

 यदि  हां  ,  तो  सरकार  का  मुहाने  बांध  के  प्रस्ताव  पर  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  करने  का

 विचार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  तथा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्री  रामनिवास
 :  से  मोहाना  जलाशय  परियोजना  परियोजना  पर  टिप्पणियां  बिहार  सरकार  को

 उनकी  अनुपालना  हेतु  मेज  दी  गई  हैं  ।
 ः

 प्रतिबन्धित  क्षेत्र  परसिट

 3918.  श्रीमती  डो०  के०  भंडारी  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  को  अपने-अपने  राज्यों  में  प्रतिबंधित  क्षेत्र  परमिट  जारी  करने
 के  अधिकार  दिये  गये

 का

 यदि  तो  राज्य-वार  प्रतिबन्धित  क्षंत्रों  के  नाम  क्या  हैं  और  राज्यों  को  ये  अधिकार
 कब  दिए  गए

 है

 क्या  कुछ  राज्यों  से  य ेअधिकार  वापस  ले  लिए  गए

 यदि  हां  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  और  ये  अधिकार  कर्थ  वापस  लिए  गए  घर
 ये  अधिकार  किन  परिस्थितियों  में  वापस  लिए  गए  थे  ;

 क्या  इन  अधिकारों  से  संर्थंधित  परिस्थितियों  में  अब  भारी  फरिवर्तत  आ  चका

 यदि  तो  क्या  उन  राज्यों  को  पुनः  ये  अधिकार  दे  दिए  और

 प्रतिबन्धित  क्षेत्र  परमिष्ट  जारी  करने  के  लिए  वर्तमान  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिए
 कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  और  पंश्न  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  जी  ।  .

 1963  से  निम्नलिखित  राज्यों  को  समय-समय  पर  प्रतिबन्धित  क्षंत्र  परमिट  जारी  करने
 कौ  दधाक्तियां  दी  गई  :--

 1.  असम  2.  मेघालय  3.  त्रिपुरा  4.  परिचमी  बंगोल  ।  इसके  पंजाब  की  भी  जुन
 1984  में  अस्थाई  रूप  से  प्रतिबन्धित  क्षेत्र  धोषित  किया  गया  था  और  तत्पदचात  पंजाब  सरकार  की
 कतिपय  विश्विष्ट  बरिस्थितियों  में  भारतीय  मूल  के  विदेशी  नागरिकों  को  प्रतिबंधित  क्षेत्र  परमिर्ट

 मी

 ॥

 जारी  करने  की  शक्तियां  दी  थीं  ।

 जी  श्रीमान्  ।

 में  मेघालय  और  त्रिपुरा  को  इसमें  शक्तियों  का  प्रेथोग  न  करने  का

 ]
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 अनुरोध  किया  गया  था  ।  वे  जिला  मजिछ्डू  ट  जो  पहले  इन  शक्तियों  का  प्रयोग  कर  रहे
 थे  अब  वे  1987  से  इन  शक्तियों  का  प्रयोग  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्राधिकृत  करने  पर  ही  कर  सकते

 से  तक  यह  आवश्यक  समझा  गया  है  कि  प्रतिबन्धित  क्षेत्र  परमिट  जारी  करने  से

 पहले  उचित  जांच  की  यह  कार्य  केन्द्रीय  स्तर  पर  उचित  और  कुशल  ढंग  से  किया  जा  सकता

 जहां  विभिन्न  ज्लोतों  से  सूचना  इकटूठी  की  जाती  है  और  सुलभ  हैं  ।

 दिल्लो  पुलिस-बाहनों  को  संख्या  में  वि

 3919.  भरी  प्रतावराव  श्ञो०  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  दिल्ली  में  प्रत्येक  पुलिस  थाने  को  प्रदान  किए  गए  आपातकालीन  अलामं

 थाले  वाहनों  को  विद्यमान  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 गृह  सन्त्रालय  के  राज्य  मनत्रो  चिन्तासनि  :  ओर  वंमान  पुलिस
 स्टेशनों  की  वाहनों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हाल  ही  में  2  नए

 पुलिस  8  सब-डिवीजनों  और  13  और  पुलिस  स्टेशनों  की  स्थापना  के  लिए  स्वीकृत  जारी  की

 गयी  है  जिसमें  सामान्य  रूप  से  निर्धारित  संख्या  में  वाहन

 भारत-जमंन  जनवादोी  गणराज्य  के  योजना-विशेषज्ञों  क॑  कार्यकारो

 बल  को  बंठक

 3920.  श्री  प्रतापराव  बो०  भौंसले  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत-जमंन  जनकादी  गणराज्य  के  योजना  विशेषज्ञों  से  संयुक्त  कार्यकारी  दल  को
 छठी  बैठक  नई  दिल्ली  में  हुई

 यदि  तो  बैठक  में  किन-किन  मामब्ञों  पर  चर्चा  और

 बँठक  में  को  गई  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  कया  अनुवर्ती  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुखरास  )  :
 हां  ।

 भारत-जमेंन  जनवादी  गणराज्य  दल  की  छठी  बेठक  में  योजना  विशेषज्ञों  ने  विभिन्न  मुद्दों
 पर  विचार-विमशं  ये  मुह  दोनों  देशों  की  वाधिक  तथा  पंचवर्षीय  सावंजनिक  उद्यमों
 के  लिए  वित्त  व्यवस्था  तथा  मूल्य  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  ऊर्जा  का  तक  संगत  उपयोग
 तथा  जन  संसाधन  के  आयोजन  से  सम्बन्धित  थे  ।

 |  इस  बंठक  भविष्य  में  विशेषज्ञ  स्तर  पर  द्ादान-प्रदान  के  लिए  अनेक  क्षत्रों  का  निर्धारण
 किया  गया  ।  दोनों  देशों  की  वाषिक  योजनाओं  और  पंचवर्षीय  योजनाओों  के  संबंध  में  जानकारी
 का  वृहत्त  मशीन  निर्माण  निर्माण  क्षत्रक  व  शहरी  और  अन्त:--नगर  यात्री

 परिवहन  व्यवस्था  की  योजना  व  बिजली  संचारण  और  वितरण  का
 करण  शामिल है  दोनों  पक्षों  द्वारा  यथा  सहमत्त  विषयों  पर  अगली  बंठक  के  लिए  कार्यंसथी  में  रखे  जाने

 पर  विचार  किया

 iu
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 स्थायालयों  में  सलाक-निर्याह  भत्ता  सम्यन्धी  सामले

 3921.  डा०  फूलरेज  गहा  :

 शो  सो०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85,  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  देश  में  विभिन्न  न्यायालयों  *

 आपराधिक  प्रक्रिया  संहिता  को  घारा  125  के  अन्तगंत  तलाकशुदा  महिलाओं  के  निर्वाह  भत्ते  के  कितन

 मामले  दायर  किये  भौर

 उन  तलाकछूदा  मुस्लिम  महिलाओं  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  वक्फ  बोडों

 द्वारा  पर्याप्त  निर्वाह  भत्ता  प्रदान  किया  गया  है  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एच०  झक्र०  :  ओर  हेसे
 मामलों  से  संबंधित  आंकड़े  रखे  नहीं

 ]
 बिहार  के  लिए  बाढ़  नियंत्रण  योजनाएं

 3922.  थ्रो  रामाक्यय  प्रसाद  सिह  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  बाढ़
 नियन्त्रण  के  लिए  बिहार  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  दिए  गए  सुकावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  केन्द्रीय
 सरकार  ने  उनमें  से  क्वितले  सुक्राव  स्वीकार  किये  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  तथा  जल  रूुंसाघन  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  रामनतिवास  :

 बिहार  सरकार  ने  1986  की  बाढ़  के  बाद  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  को  मूल्यांकन  तथा  योजना  आयोग
 के  अनुमोदन  हेतु  प्रायोजित  करने  के  लिए  संलग्न  विवरण  में  दिए  ब्यौरे  के  अनुसार  13  वाढ़  नियन्त्रण

 स््क्रीमें  मेजी  4  स्कीमें  गंगा  बाढ़  नियन्त्रण  आयोग  में  परीक्षणाघीन  हैं  ।  9  स्कीमों  पर  गंगा  बाढ़
 नियन्त्रण  आयोग  को  टिप्पणियां  राज्य  सरकार  द्वारा  अनुपालनाधोन  हैं  ।

 विवरण

 बिहार  सरकार  द्वारा  की  बाढ़  के  बाद  गंगा  बाढ़  नियन्त्रण  आयौग  को  भेजी  गयी
 स््कीमों  की  सूची  ।

 ऋ०  सं०  स्कीम  का  नाम  अनुमानित  लागत  बतमान  स्थिति
 ०

 1.  गण्डक  और  कोसी  परियोजना  के  सिंचाई  कमान  1635454...._  परीक्षणाधीन
 में  जल  निकासी  स्कीम

 2.  198/  के  बाढ़  से  पहले  कोसी  तटबन्ध  तथा  एकलक्स  2296'11  बिहार  सरकार  को
 बांध  के  लिए  सुरक्षा  कार्य  टिप्पणियां  भेजी  गई

 3.  पिपरासी-पिपराघाट  तटबन्ध  तथा  87  के  लिए  997-87  --
 लाइन  हेतु  कटाव  रोधी  काये

 4.  झावा  लावा  दायां  महानन्दा  तटबन्ध  के  820-50-831  66:53  +-वह्डी  --

 सी०एच० के बीच बुल हेडिड स्पर का निर्माण
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 .  कावा-लावा  दायां  महानन्दा  तटबन्ध  के

 867  और  880:50  सी०  एच०  पर  स्पर  को  सुदृढ़
 करना  ।

 -  अज्  नपुर  उमरपुर  सुरक्षा  स्कीम

 तवाकल  राय  का  डोरा  से  तिलक  राय  का  डोरा

 तक  सुरक्षा  कार्य

 .  रिवेटमेंट  तथा  चांदपुरा  पर  रिटायर्ड  लाइन  का

 निर्माण

 .  बेलगची  झ्ावा  दायां  महानंदा  तटबन्ध  के  989-1016
 सी०  एच०  के  बीच  कुरसेला  के  निकट  कटाव

 रोधी

 .  किशनपुर  गांव  के  निकट  गंगा  नदी  के  बायां  तट  पर

 गोअअगच्ची  लालबथानी  डोबल  तटबन्ध  0  से  10°50
 सी०  एच०  तक  कटाव  रोघी  काये

 .  चाक  रिंग  बांध  सुरक्षा  स्कीम

 .  चाकिया  रामदीन  तटवन्ध  सकी म
 .  तिरमुहानी  कुरसेला-तटबम्ध  स्कीम  का  द्वितीय  संशोधन

 अनुमान

 |

 :  ओर  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दो  गई

 15160

 लालू  वर्ण  के  दौरान  सिंचाई  परियोजनाओं  का  आधुतिकोकरण

 39  23.  थ्री  जगस्ताथ  पटनायक  :  क्या  जल  संसाथन  मन्न्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चालू  योजना  अवधि  के  दोरान  सिंचाई  परियोजनाओं  के  आधुनिकीकरण
 का  कार्यक्रम  शुरू  किया  े

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  राज्य  विशेषकर  उड़ीसा

 ह

 राज्य  अभी  तक
 कितनी  प्रगति  हुई

 क्या  उड़ीसा  राज्य  के  कालाहांडी  जिले  में  भी  कोई  परियोजना  शुरू  की  गई  और

 (3)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बसत्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  लियास

 और  कालाहांडी  जिले  में  कोई  निर्माणाधीन  आधुनिकीकरण  स्कीम  नहीं  है  ।

 113



 लिखित

 स्वर

 198

 विवरण

 सातवीं  में  तथा  मध्यम  सिं्ञाई  आधुनिकीकरण  स्कीमें

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  सात्तवीं  योजना  परिव्यय

 198  :-87  के  दौरान
 प्रत्याड्गित  व्यय

 2  3  का

 शब्य

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  1-00  3-70
 2.  असम  2:00  O15
 3.  बिहार  6:52  हु  3°26

 4.  गुजरात  142°70  33.73...

 5.  हस्थ्रिणा  121°58  49:75  -:
 6.  जम्मू  व  कश्मीर  447  274  .
 7:  कर्नाटक  13-50  889  *

 $.  ोेल्रथ  -.  )  2°00  ्
 9.  मध्यव्देदा  1:50  2:08

 10.  महाराष्ट्र  6°20:  2  --

 मणिपुर  300  लक

 12.  उड़ीसा  4.18  14950  77  हू
 13.  पंजाब  160°08  46°31
 14.  राजस्थान  हि  58:00  9-83
 15. '

 |  बा
 68-84  ३2:69

 16:  उत्तर  प्रदेश  * 23758  41:06
 17.  पद्चिचम  बंगाल

 10°00.  0.65

 योग  23634

 योग  संघ  राज्य  क्षेत्र  1:50  0°35
 ro  +  — a  ७  अब्क

 महायोग  844-35  5  23669
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 जा  --

 भूमिगत  जल  संसाधनों  का  दोहन

 3924.  श्री  बिमल  कास्ति  घोष  :  क्या  जल  संसाधन  मन््त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 (=),  मूमिगत  जल  को  व्यवस्थित  ढंग  से  विदोहन  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे

 देक्ष  में  कितनी  मात्रा  में  मूमिगत  जल  संसाधनों  के  उपलब्ध  होने  अनुमान

 क्रितनी  मात्रा  में  राज्यवार  भूमिगत  जल  संसाधन  उपलब्ध

 क्या'सरकार  ने  मूमिगत  जल  संसाधनों  का  दोहन  करने  के  लिए  राज्यबारकार्य  नीति  को

 अन्तिम  रूफ  दे  द्विथा  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  क्यमाः  काब  वाही  करने

 का  विचार  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  जल  के  पुनः  चार्ज  करने  की  सम्भाकनाएं  अधिक  न  हों
 और  जल  के  खारीपन  को  रोकने  हेतु  मूमिगत  जल  के  दोहन  को  विनियमित  करने  के  लिए  क्या  उपाय
 किये  गये  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रात्रय  के  राज्य  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  रास  निवास
 :  वेज्ञानिक  भूजल  संसाधनों  का  अन्वेषण  तथा  मूल्यांकन  और  मूजल  स्थिति  के

 रूप  की  मानीटरी  जंसे  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 और  आपूरणीय  भूजल  संसाधनों  के  अनुमान  के  ब्यौरे  संलम्न  विवरण  में  दिए

 गए  हैं  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  125  मिलियन  खुदाई  ।4  मिलियन  उथले

 कपों  तथा  25,000  सावंजनिक  नलकूपों  के  निर्माण  के  लिए  राज्यवार  कायंक्रम  तैयार  किए

 मूजल  विकास  के  विनियमन  के  लिए  संतुलित  विकास  सुनिश्चित  करने  हेतु  उपयुक्त
 कानन  लागू  करने  का  सुकाव  देते  हुए  राज्यों  को  एक  माडल  विधेयक  परिपत्रित  किया  गया

 विवरण

 क्र०  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  उपयोग  भूंजल  संसाधन
 हेक्ट०

 ->--.-
 _-.  रा

 राज्य

 1.  प्रदेश  3-6580

 2.  असम  1°6519

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  0-1135

 4.  बिहार  2"8566

 5.  गुजरात  270323

 6.  गौवा  o'

 |,  हरियाणा  0.8824

 8.  हिमाचल  प्र  देश  00670

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  0°1890

 Mas
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 प्  2

 10.  कर्नाटक  1°3038

 11.  केरल  0°6919

 12.  मध्य  प्रदेश  5-9468

 13.  महाराष्ट्र  3°4580
 :  14.  मलियषुह  90086

 15.  मेयालथਂ  00288

 16.  मिजोरम  ध्ा

 17.  नागाल॑ण्ड
 !

 00034

 18.  उड़ीसा  20655

 19.  पंजाब  ...  1°3120

 20,  :  सत्रस्काल  1°4571

 21,  सिक्किम  --

 21:  वमिलनाडु  26965

 23.  त्रिपुरा  0°0588

 24-  उत्तर
 प्रदेश

 9-2683
 25.  पद्िचम  बंगाल  1:6446

 धर  कुल  राज्य  41°5798

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 4.  अब्डमाने  तथा  निकोवार  --

 2.  चण्डीगढ़  0.0030
 3.  दादरा  व  नागर  हवेली  00:030

 .  दिल्ली
 ु  0-2680

 5.  लक्षद्वीप  न

 6.  पांडिकेरी  --

 कुल  संघ  राज्य  क्षेत्र  0-2740

 अद्नितर  भपरत  जोड़  41  8538
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 राज्य  की  सांग  करने  वालो  समिति  हारा  बन्द  का  आह्वान

 3925.  श्री  अय्यप्  रेडडो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कार्बी  अंगलोंग  और  उत्तरी  कछार  पड़ाड़ी  स्वायत्त  राज्य  मांग  समिति  और  कार्बी
 छात्र  संघ  ने  36  घंटे  के  बन्द  का  आह्वान  किया  था  जो  26  1987  को  प्रारम्भ

 क्या  इस  बंद  आह्वान  दो  पहाड़ी  जिलों  को  मिलाकर  एक  अलग  राज्य  बनाने  की  उनकी
 मांग  के  समर्थन  में  किया  गया  ओर

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  संत्रालय  सें  राज्य  मस्त्री  जिन्तामणि  :  जी  श्रीमान्  |

 आन्दोलन  असम  राज्य  में  एक  स्वायत्तद्यासी  राज्य  के  लिए

 राज्य  सरकार  पर  जनजातीय  आंकाक्षाओं  की  ओर  अधिक  ध्यान  देने  और  जनजातियों
 की  शिकायतों  की  जांच  करने  तथा  उनमें  कल्याण  और  अपनेपन  की  भावना  उत्पन्न  करने  के  लिए  जोर
 दिया  गया  तथापि  केन्द्र  सरकार  असम  का  और  पुनगंठन  करने  के  पक्ष  में  नहीं  है  ।

 का  साध  सामप्री  का  सुरक्षित  भण्डार

 3926.  श्री  जयदीदा  ह्रबसस््थी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  काठमाण्ड  में  सम्पन्न  हुए  के  शिखर  सम्मेलन  में  राष्ट्र  प्रमुखों  द्वारा
 स्थापित  किए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  दक्षिण  एशियाई  सुरक्षित  खाद्य  भण्डार  की  रूप  रेखा  क्या  है
 ओर  इसमें  सदस्य  देश  अपना  योगदान  किस  प्रकार  और

 इस  सुरक्षित  खाद्य  भण्डार  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जाएगा  ?

 विदेश  मन्जालय  नें  राज्य  संत्रो  के०  नटवर  :  ओर  (@)  खाद्य
 सुरक्षा  भण्डार  में  200,000  मीट्रिक  टन  खाद्यान  सदस्य  देशों  द्वारा  नीचे  दिए  गए  अनुसार  निर्धारित
 किए  जाएंगे  :--

 बंगलादेश  21,100  टन

 मूटान  180  टन

 भारत  153,200  टन

 मालद्वीप  20  टन

 नेपाल  3,600  टन

 पाकिस्तान  19,100  टन

 श्रीलंका  2800  टन

 इस  भण्डारण  में  गेहूं  अथवा  चावल  अथवा  ये  दोनों  हो  वस्तुए  होंगी  ।

 ये  छाद्यांन  अंशदायी  सदस्य  देश  की  संपत्ति  रहेंगे  और  ये  सदस्य  देश  द्वारा  रखे  जाने  वाले  किसे

 राष्ट्रीय  मंडार  के  अलावा  आपात  स्थिति  में  स्थिति  में  कोई  भी  सदस्य  देशा  अपने  यहां  के  इस

 aly
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 भंडार  से  अनाज  ले  जरूरत मण्द  देशा  आपात  सि्काति  के  ह्लात  और  उसके  लिए  और

 ग्रावश्यक  खाद्यान्नों  की  के  बारे  में  अन्य  देश  देश्नों,को सी  थे  देमा  ।  इसके
 बाद  अन्य  सदस्य  देश  अथवा  देशों  द्वारा  आपूर्ति  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  तत्काल  कारंवाई  की
 जाएगी  ।  इस  तरह  से  वस्तुओं  अथवा  अन्य  रूप  में  जारी  किए  गए  खाद्यान्नों  के  अदायगी  की  शर्तं
 के  बारे  में  बातचीत  सम्बद्ध  सदस्य  देशों  के  बीच  सीधे  की  जायेगी  ।

 गा

 कोई  सदस्य  देश  मंडार  में  से  अपने  हिस्से  में
 स ेखुद  भी.ले  सकता

 रात  को  ड्यूटो  करने  वाले  कम्ंचारियों  को  उपलब्ध  सुविधायें

 3927.  श्री  राजकूमार  राय  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  उन  कमंचारियों  को  जिन्हें  कार्यालय  समय  के  पदचात्  रात्रि  के  कार्य  के

 लिए  रोका  जाता  है  और  उन्हें  जो  सरकारी  कार्यालयों  में  रात्रि  ड्यूटी  करते  हैं  क्या  सुविधायें  उपलब्ध
 कराई  जाती

 क्या  इन  कार्यालयों  में  इन  कमंचारियों  को  रात्रि  के  समय  लाने  ले  जाने  के  लिए  कोई
 विशेष  वाहन  उपलब्ध  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  बोरेन  सिह  :

 ऐसे  कमंचारियों  के  मामले  में  जिन्हें  कार्यालयः  समयःके  बाद  सेका  जांता हैं  उभ्हेँ  सामान्य  शर्तों  के
 अध्यध्ीन  अतिरिक्त  कार्य  के  लिए  आर्थिक  फ्रतिपूर्ति.की  जाती  है  ।

 ऐसे  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  में  जिन्हें  अपने  सामान्ये  कार्य  के  एक  भाग  के  रूप  में  रात्रि  ड्यूटी
 फरनी  पड़ती  है  उन्हें  रात्रि  ड्यूटी  भत्ते  के  रूप  में  अथवा  रात्रि-के  समय  किए  जाने  वाले  कार्य  के  च्ण्टों  को
 घटाकर  बराबर  के  काये  के  घण्ठे  तक  कार्य  किए  जाने  के  रूप  अतिपूर्ति  किए  जाने की  व्यवस्था

 ऐसे  कमंचारियों  के-अवर्गों  को  दी  जामे  वाली  सुंधिधाओं  कैन्द्रीकृत  रूप  में
 मानीटर  नहीं  किए  जाते  हैं  क्योंकि  प्रसुधिधाओं  से  सम्बन्धित  कार्य  अपेक्षाएं  एक  विभाग  से  चूँसरे
 विभाग  में  भिन्न-भिन्न  होती  उदाहरण  के  लिए  दूरसंचार  विभाग  के  कार्यालय  परिसरों में
 कमंचारियों  को  बार-बार  रात्रि  ड्यूटी  करनी  पड़ती  वहां  विश्राम/आराम  कक्षों  अथवा  शयन  कक्षों
 की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 ओर  कमंचारियों  को  लाने-ले  जाने  के  लिए  कोई  विशेष  प्रबन्ध  अथवा  वाहन  क
 व्यवस्था  नहीं  की  जाती  किन्तु  आपवादिक  मामलों  में  सरकारी  परिवहन  की  व्यवस्था  की  जाती  है
 बद्दातें  कि  वाहन  उपलब्ध  हों  ।

 सरकारो  छूट्टियों  में  परिवर्तन  के  लिए  प्रस्ताव  ॥
 3928.  श्रों  शान्ति  धारीवलो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  छुट्टियों  की  घोषणा  करने  संबंधी  नोति  में  कोई  परिवर्तन  करने  का
 विचार  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  घाभिक  त्योहारों  वाले  दिनों  को  वैकल्पिक  छुट्टिथों  की  सेची  में  शामिल
 करने  विचार  !  गई  1
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 यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  के  उप  संतो  बोरेन  सिंह  :  जी

 नहीं  ।

 दिल्ली  स्थित  केन्द्रीय  कार्यालयों  के  लिए  प्रतिबन्धित  छुट्टियों  की  सूची  को  इस  विभाग

 द्वारा  अन्तिम  रूप  दिया  जाता  है  और  किसी  अतिरिक्त  अवसर  को  शामिल  करने  का  फिलहाल  कोई

 प्रस्ताव  नहीं
 ह॒

 दिल्ली  सें  बाहर  के  कार्यालयों  के  सम्बन्ध  स्थानीय  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  कल्याण

 समन्वय  समितियों  द्वारा  अपने  विवेक  पर  सूची  त॑यार  की  जाती  यदि  उनके  द्वारा  किन्हीं  परिवतंनों

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  तो  उसकी  सूचना  इस  मन््त्रालय  के  पास  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 छुट्टियों  की  विद्यमान  श्रणालो  1982  में  लामू  की  गई  उसके  बाद

 समम  पर  स्थिति  की  पुनरीक्षा  की  गई  परन्तु  कोई  परिवतंन  करना  संभव  नहीं  पाया  है  ।

 ]

 केन्द्रीय  सचियालय  झ्राशुलिपिक  सेथा  नियम

 3929.  री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा

 नियमों  के  तैयार  करने  के  बारे  में  दिनांक  12  1987  के  अतारांकित  प्रदन  संख्या  2597  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  संचिंवांलय  आंशुलिंपिक  सैवा  नियम  पुनः  तैयार  करे  लिए  गए  और

 यंदि  तो  हैनें  नियमों  की  मुंडय  बातें  क्यों  हैं  और  वे  मूल  नियमी ंसे  किस  प्रकार  भिल््न

 है  ?

 लोक  द्विकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  बीरेन  सिह  एं  :
 अभी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 लनजांतीय  सम्बन्ध  रिपोर्टी  पर  की  गई  कांयंवाहो

 3930.  श्रीमतो  सूमति  उरांव  :  क्या  कह्याथ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बया  संविधान  की  अनुसूची  पांच  में  राज्यों  से  यह  अपेक्षा  की  गई  है  कि  वे  जन-जांतीय
 चिकास  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  आवधिक  रिपोर्ट  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेमा  कु्नारी  :  ओर  हूं  ।
 भारत  के  संविधान  की  पांचवीं  अनुसूची  के  अनुसूचित  क्षेत्रों  वाले  राज्यों  के  राज्यपाल

 सूचित  क्षेत्रों  के  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  वाधिक  अथवा  जब  कभी  राष्ट्रपति  चाहें  वाधषिक
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 रिपोर्ट  प्रस्तुत  शब्द  का  प्रयोग  व्यापक  रूप  मेंਂ  किया  जाता  है  तथा  रिपोर्ट  में

 वासी  विकास  सहित  सभी  पहलू  शामिल  होते  हैं  |  इनकी  जांच  कल्याण  मन्त्रालय  द्वारा  की  जाती  है  जो

 इस  विषय  के  सम्बन्ध  में  एक  मुख्य  मन्त्रालय  रिपोर्टों  पर  मन्त्रालय  की  टिप्पणियों  को  आवश्यक

 कारंवाई  हैतु  राज्य  सरकारों  को  मेजा  जाता

 अन्य  पिछड़  वर्गों  क ेलिए  आरक्षण  को  व्यवस्था  के  लिए  राष्ट्रीय  अनमत

 3931.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  सरकार  अन्य  पिछड़े  वर्गों  क ेलिए  आरक्षण

 कौ  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  जनमत  प्राप्त  और

 यदि  तो  तब  से  अब  तक  क्या  श्रनुवर्ती  का्यंवाही  की  गई  है  और  उसके  परिणाम

 क्या  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  संत्रो  राजेस  कुमारो  :  और  23

 1985  को  अहमदाबाद  में  हुए  प्रेस  सम्मेलन  में  प्रधान  मंत्री  ने  एक  प्रदन  के  उत्तर  में  कहा  था  कि  हमने
 लोगों  और  राज्य  प्राधिकारियों  से  बात  करनी  होगी  और  हम  देखेंगे  कि  उन्हें  क्या  कहना  है  ।  अतਂ

 गह  मंत्री  ने  1985  में  राज्य  के  मुख्य  मंत्रियों  को  सुझाव  देते  हुए  लिखा  था  कि  जब  तक  अस्य

 पिछड़े  वर्गो  के  आरक्षण  के  बारे  में  राष्ट्रीय  सहमति  तेयार  नहीं  हो  जाती  तब  तक  यथापुर्व  स्थिति  बनाई
 खी  जाए  |  सरकार  का  यह  मत  रहा  है  कि  इस  मामले  पर  यथापू्व  स्थिति  बनाए  रखी  जाए  जब  तक

 कि  राष्ट्रीय  सहमति  प्राप्त  नहीं  हो  जाती  ।

 मारक्षित  निर्वाचन  को

 +3932.  थी  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 किसी  क्षेत्र  को किस  आधार  पर  आरक्षित  निर्वाचन  क्षेत्र  धोधित  किया  जाता  है  ओर  यह
 आरक्षण  कितने  समय  तक  लागू  रहता

 वतंमान  आरक्षण  कब  तक  जारी  और

 क्या  सरकार  के  पास  अगले  चुनावों  के  लिए  आरक्षित  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  करने
 सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  लम्बित  पड़ा  हुआ  है  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०  आर०  :  अनुसूचित  जातियों
 ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  निर्वाचन  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  घोषणा  के  मानदण्ड
 धान  के  अनुच्छेद  330  और  332  तथा  परिसीमन  1972  की  धारां  8  और  9  में  अन्तविष्ट

 उक्त  अधिनियम  के  अधीन  गठित  परिसीमन  आयोग  सौंपे  गए  कार्य  को  पूरा  कर  लिया  है  तथा
 जब  कभी  आवश्यक  समझा  जाए  तब  पश्चातवर्ती  अधिनियमितियों  द्वारा  निर्याचन  आयोग  को  आरक्षित
 स्थानों  अवधारण  करने  की  शक्ति  प्रदान  की  गई  है  ओर  ऐप्वी  अधिनियमितियों  में  वैसी  हो  मार्गद्शंक
 सिद्धांत  हैं  जंसे  संविधान  और  परिसीमन  अधिनियम  में  जब  तक  अगली  जनगणना  के
 अधीन  अवधा रण  नहीं  हो  जाता  है  तब  तक  अरक्षण  बना

 संविधान  के  विद्यमान  उपबन्धों  के  भ्रघीन  विद्य  मान  आरक्षण  तब  तक  बना  रहेगा-जब  तक जय  जी
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 कि  वर्ष  2000  ई०  के  पदरचात्  की  गई  पहली  जनगणना  के  सुसंगत  आंकड़े  प्रकाशित  नहीं  हो  जाते
 तथापि  यह  इस  छातं  के  अधीन  रहते  हुए  है  कि  संविधान  के  अधीन  आरक्षण  की  विद्यमान  अवधि  जो

 1990  तक  है  2000  ई०  से  आगे  बढ़ा  न  दिया

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  विद्यमान

 आरक्षण  के  चक्रानुक्रमण  का  प्रस्ताव  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  मेजे  गए  निर्वाचन  सम्बन्धी  सुधारों  के
 प्रस्तावों  का भागरूप  है  ।  ऐसे  प्रस्तावों  पर  राजनैतिक  दलों  से  विचार-विमर्श  किया  जाएगा  और  विधार
 विम्टां  के  पूरा  हो  जाने  के  पश्चात्  ही  कोई  विनिश्यय  किया  जाएगा  ।

 ]
 मिलाद  उल  नवीਂ  को  सरकारी  छुट्टियों  को  सूचो  में  शामिल  करना

 3933.  ओर  पो०  सईद  :  क्या  प्रधान  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मिलाद  उल  नबीਂ  को  सरकारी  छूट्टियों  में  शामिल  करने  के  क्षारे  में

 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुमा  और

 सरकार  द्वारा  अभ्यावेदन  पर  कया  निर्णय  किया  गया  हैं  ?

 लोक  हिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  सें  उप  स्न््त्री  बीरेख  सिह  :

 ह
 इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  पाया  गया

 दिल्ली  न्यायिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  लिए  विशेष  प्रेड  के  प्रावधान  के  सम्बन्ध  में
 उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय

 3934.  श्री  सो  जंगा  रेड्डो  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उच्चतम  न्यायालय  ने  19  1986  को  दिल्ली  न्यायिक  सेवा  के  अधिकारियों
 को  विशेष  ग्रेड  देने  के  जिला  न्यायिक  सेवा  में  उच्चतर  पदों  के  लिए  भर्ती  नियम  तेयार
 कर  और  रुद्धता  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  था  और  उस  पर  क्या  अनुवर्ती  कायंवाही
 की  और

 दिल्ली  न्याथिक  सेवा  में  रुद्ध  ता  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विधि  और  स्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०  झार०  :  उच्चतम
 न्यायालय  के  निर्णय  का  पाठ  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  5462/87]

 दिल्ली  उच्च  न्यायिक  सेवा  में  नियुक्तियों  को  अंतिम  रूप  दिल्ली  उच्च  न्यायालय/दिल्ली  प्रशासन
 द्वारा  दिया  जाता  है  और  इस  प्रकार  यह  विभाग  उनसे  प्रत्यक्ष  रूप  से  सम्बद्ध  नहीं  जहां  तक  दिल्ली
 उच्च  न्यायिक  सेवा  नियम  के  संशोधन  का  सम्बन्ध  यह  कहा  गया  है  कि  ये  संविधान  के

 अनुच्छेद  309  के  अधीन  दिल्ली  के  उप-राज्यपाल  ने  बनाये  हैं  और  संशोधनों  को  भी  वे  ही  अन्तिम  रूप
 देते  दिल्ली  उच्च  न्यायिक  सेवा  नियम  के  संशोधन  के  लिए  सरकार  का  दिल्ली  प्रशासन
 को  26-2-87  को  सूचित  कर  दिया  गया  है  और  वे  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  17-3-87  को  अधिसूचित
 कर  दिए  गए  हैं  ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  तारीख  18-1  2-86  के  आदेश  के  अनुसार  दिल्ली  न्यायिक  सेवा
 में  गतिरोध  दूर  करने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  से  प्रस्ताव  मांगे  गए
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 पिछड़े  क्षेत्रों  क ेलिए  राष्ट्री  समिति  ॥
 3935.  भी  औवल्लभ  पाणिग्रही  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछड़  क्षेत्रों  के विकास  संबंधी  राष्ट्रीय  ख्रम्मित्रि  ने  देश  के  पिछड़  क्षेत्रों  का विकास
 करने  के  लिए  कोई  योजनायें  तैयार  की  और

 ग्रदि  तो  उड़ीसा  के  लिए  कौन-कौन  सी  य्रोजन्पम्रें  तेयार  की  गई  हैं  तथा  उनके

 न्वयूत् का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  काग्रंक्रम  कार्शाव्वयन  सन्त्राकय  के  राज्य  बन्त्री  सूस
 रास  )  :  तथा  पिछड़  क्षंत्रों  के विकास  से  सम्बन्धित  राष्ट्रीय  समिति  ने  उड़ीसा  सह्नित  द्वेद्य  /

 के पिछड़ क्षेत्रों के विकास के में रिपोर्ट औड़ अतेक सिफारिशों ये सिफारिश व्यापक रूप से जनजातीय क्षेत्रों में पिछड़ेपन की सूखा-प्रवण क्षेत्रों आदि खारापन से प्रभावित क्षेत्रों औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ क्षेत्रों आदि से सम्बन्धित हैं | इन सिफारिशों को योजनाओं के अधीन स्कीमें तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता प्रशासनिक न््यायाधिकरण के निर्णयों के विरद्ध उच्च न्यायालयों में अपोल करने की व्यवस्था 3936. ओर थो एस० कृष्ण अय्यर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या केन्द्रीय सरकारी कमंचारी प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जाने में कठिनाई महसूस कर रहे कया सरकार का विचार प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील करने का प्रावधान करने का और न् यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? कामिक लोक शिकायत तथा पंश्ञन मंत्रालय में उप मनन््त्री वीरेन तह ; सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । ५ ह नहीं । यह्:प्रझन नहीं उठता । खाड़ी के वेशों से आरतीयों 3937. भरी थी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या विदेश्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या यह सच है कि भारतीयों को नकली यात्रा दस्तावेज रखने के कारण खड़ी क्षंत्र सहयोग परिषव के देश से उनको प्रतिमास निर्वासित किया रहा यदि तो वर्ष के दौरान अब तक कितने भारतीयों को किया गया और __ सरकार ने भारतीय नागरिकों को नकली यात्रा दस्तावेजों से खाड़ी के देशों में यात्रा करने से के लिए क्या कदम उठाए हैं ? विदेश संत्रालय के राज्य मंत्री के० नटवर से सूचना एकत्र की कि क जा है बोर यवाद्भीज्र सदन की मेज प्र रख दी जाएगी.॥
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 सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंजल  स्रोतों  का  पता  लगाना

 3938.  भ्री  दोलतसिह  जी  जदेजा  :  क्या  जल  संसाधन  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  की  सखा-प्रभावित  क्षैत्रों  में  जल  स्रोतों  कॉ  पता  लगाने  की  योजना

 इस  दिशा  में  1  1987  से  अब  तक  कितना  कार्ये  किया  गया  और
 जल  स्रोतों  का  पता  लगाने  में  गुजरात  में  1  1987  से  अब  तक  सुदूर  संवेदन

 एजेंसियों  अथवा  अन्य  साधनों  के  माध्यम  से  किए  गए  कार्थं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  भन््त्री  राम  निवास
 :  तथा  जलभूतों  का  पता  लगाने  के  लिए  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  अन्वेषणात्मक

 ड्िलिंग  कार्य  किए  जा  रहे  हैं  ।  इस  अगस्त  1987  से  विभिन्न  प्रकार  के  74  बेघन-छिद्दों  का
 बेघन  किया  गया

 आगे  पूर्वेक्षण  हेतु  मूजल  क्षेत्रों  की  क्षमता  दशाते  हुए  गुजरात  राज्य  के  दूरस्थ  संवेदन
 आगरित  नक्शे  तैयार  किए  गए  हैं  ।  केन्द्रीय  मूजल  बो्ड  ने  उत्पादक  जलमूतों  के  निरूपण  हेतु
 1987  से  राज्य  में  9  अन्वेषणात्मक  बेधन-छिद्रों  का  बेधन  किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सचियालय  सेवाओं  उप  सथिव  के  श्वित  पदों  को  दणता  करने  को  जिधि

 3939.  श्री  परसराम  भारदहांज  :
 श्रो  खेलन  शाम  जांसड़  :  क्या  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे'कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवाओं  में  उप  सचिव  के  पेनल  के  लिए  रिक्त  पदों  की  संख्या

 प्रतिवर्ष  कम  हो  रही
 यदि  तो  उप  सचिव  के  रिक्त  पदों  की  गणना  के  लिए  वर्ष  से  पहले  और  अंब

 अपनाई  जाने  वाली  विधियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  उपरोक्त  विधियों  में  कोई  अन्तर  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्तों
 पी०  :  और  :  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  उप  सचिवों  की  पंनल  के

 लिए  रिक्तियों  की  संख्या  सेवा  उच्चतर  ग्रेड  में  सम्भावित  प्रतिनियुक्ति  की
 मांगों  तथा  ऐसी  ही  अन्य  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वर्षानुवष  आधार  पर  निर्णय  किया  जांता
 वर्ष  1986  में  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  सॉंचिवालथ  के  बाहर  सेवा  करना  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा
 की  कोई  शंतें  नहीं  यह  निर्णय  किधा  गया  था  कि  पैनल  के  आकार  का  निर्धारक्ष  करेंतें  समंय
 प्रतिनियुक्ति  के लिए  कोई  व्यवस्था  न  की  जांए  ।

 बर्ष  1981  से  वेनल  का  आकार  नीचे  दिए  अनुसार  रहा  है  :--

 1981  नु  58
 1982  तू  56
 1983  ध्ग्ा  54
 1984  स्स्न  26
 1985  न  45
 1986  न  37

 वर्ष  1987  के  पैनल  के  आकार  पर  अभी  कोई  निणंय  नहीं  लिया  गया
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 विषित[स्तर  2  1987

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  सें  उप  सचियों  के  प॑  नल  के  लिए  उत्कृष्ट  श्रेणी  के  प्रधिकारी

 3940.  थ्री  परसराम  भारहाज  :

 झर  खेलन  रास  जांगड़  :  कया  प्रयान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  उप  सचिव  के  पनल  के  लिए  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष

 श्रेणीਂ  के  कितने  अधिकारी  लिए  गए

 क्या  इस  श्रेणीਂ  का  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिकारियों

 को  पदोन्नति  के  अवसरों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  उप  सचिव  की  रिक्तियों  की  संख्या  निर्धारित  करने  के  लिए
 20  प्रतिशत  का  प्रावधान  वापस  लिए  जाने  के  कारण

 क्या  उपयुक्त  में  उल्लिखित  20  प्रतिशत  का  प्रावधान  समाप्त  करने  से  अनुसूचित
 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिकारियों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  उपचारात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 लोक  शिकाकत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 पो०  :  मांगी  गई  सूचना  अनुबंध  पर  दी  गई

 जी  नहीं  ।  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  पदोन्नति  पैनल  कारमिक  और  प्रशासनिक  सुधार
 विभाग  द्वारा  दिनांक  23-12-1974  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  के  अधीन
 जारी  किए  गए  अनुदेशों  के  अध्याधीन  होते  हैं  जिनमें  यह  निर्धारित  है  कि  समूह  के
 भीतर  के  उन  पदों  जिनके  वेतनमान  का  अधिकतम  रु  2000  अथवा  कम  वेतनमान  में
 र०  2250  अथवा  चयन  द्वारा  पदोन्नति  में  कोई  आरक्षण  नहीं  परन्तु  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  के  उन  अधिकारियों  को  जो  पदोन्नति  के  लिए  विचारण के  क्षेत्र  में  इतने  वरिष्ठ
 हैं  कि जितनी  रिक्तियों  के  लिए  चयन  सूची  तैयार  की  जानी  उन  रिक्तियों  को  संख्या  के  भीतर  आते
 हैं  तो  उन्हें  उस  सूची  में  शामिल  किया  जाएगा  बद्ठतें  कि  उन्हें  पदोन्नति  के  लिए  अयोग्य  नहीं  माना

 यदि  कुछ  अधिकारियों  को  ग्रेड  दिया  भी  गया  हो  तो  भी  इन  अनुदेशों  के  अधीन

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  अधिकारियों  का  हित  संरक्षित  रहता

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  लिए  उपसचिवों  की  रिक्तियों  की  संख्या  की  संगणना  के
 फामू ले  में  20  प्रतिशत  का  तत्व  प्रतिनियुक्ति  पर  जाने  वाले  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अधिकारियों
 के  कारण  उत्पन्न  होने  वाली  रिक्तियों  की  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रखा  गया  जब
 उप  सचिव  प्र  वर  1986  का  आकार  निर्धारित  किया  जा  रहा  था  तब  यह  महसूस  किया  गया  था
 कि  केम्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अधिकारियों  की  यह  सेवा  छा  नहीं  है  कि  उन्हें  सचिवालय  के  बाहर  कायें
 करने  के  लिए  मेजा  अतः  प्रतिनियुक्ति  के  लिए  व्यवस्था  किए  जाने  की  कोई  आवदयकता

 नहीं  है  ।

 इस  तत्व  को  हटाने  से  केवल  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  उप  संचिवों  के  पैनल  का  आकार

 ही  कम  होगा  ।  इसका  अर्थ  यह  होगा  कि  प्रति  वर्ष  उप  सचिव  स्तर  की  नियुक्तियों  क  लिए  कंन्द्रीय
 सचिवालय  सेवा  के  झ्पेक्षित  या  कम  अधिकारियों  पर  ही  विभार  किया  जाएगा  मोर  ऐसा  करते  समय

 124  व
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 इस  बात  पर  कोई  ध्याद  नहीं  दिया  जाएगा  कि  वे  अनुसूचित  त/अनुसूचित  जनजाति  के  हैं  अथवा
 नहीं  ।

 चूंकि  पैनल  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  वर्गो  के  आनुपातिक  हिस्से  में  कोई
 परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  इसलिए  कोई  उपचारी  कदम  उठाए  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 विवरण

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  उप  सचिवों  के  पंनल  में  उत्कृष्ट  श्रेणी  स ेलिए  गए
 अधिकारियों  की  संख्या

 पंनल  का  वर्ष  उत्कृष्ट  श्रणों  में  प्रथिकारियों  को  संख्या
 1982  13
 1983  1
 1984  3
 1985  11
 1986  13

 भारत  में  पाकिस्तानों  और  ईरानों  राष्ट्रिक

 3941.  रो  राम  बहादुर  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कया  करेंगे  कि  :
 5,

 क्या  पाकिस्तान  के  साथ  हमारी  सीमा  के  पहश्चमी  क्षेत्र  से  अनेक  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक
 भारत  में  प्रवेश  कर  चूके  हैं  ओर  प्रवेश  कर  रहे

 क्या  पाकिस्तान  पंश्चिमी  क्षेत्र  की सीमाओं  से  ईरानी  युवकों  को  मेज  रहा

 क्या  गुजरात  उच्च  न्यायालय  द्वारा  स्थगन  आदेश  देने  के  कारण  कुछ  ईरानी  युवक  भारत
 में  अभी  भी  रह  रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गह  मन््जी  बूटा  :  और  ऐतिहासिक  तथा  सामाजिक-आध्थिक  कारणों
 से  पाकिस्तान  से  भारत  में  कुछ  घसपेठ  होती  है  ।  भारत-पाकिस्तान  सीमा  से  बड़  पंमाने  पर
 पैठ  का  होना  प्रतीत  नहीं  होता  ।

 ओर  गुजरात  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  जनवरी  से
 1987  तक  की  अवधि  के  गुजरात  में  16  ईरानी  राष्ट्रिक  पकड़  गए  थे  जिनमें  14  ईरानी

 राष्ट्रिक  निर्वासित  किए  उच्च  स्यायालथ  द्वारा  दिए  गए  स्थगनादेश  के  परिणाम  स्वरूप  2  ईरानी

 राष्ट्रिक  अभी  भी  गुजरात में  उन्हे  निर्वासित  न  करने  के  लिए  गुजरःत  उच्च  न्यायालय  में  रिट  विशेष
 अपराध  आवेदन  दायर  किया  गया  है  जो  अन्तिम  आदेद्य  के  लिए  अभी  लम्बित

 ह्

 सोमा  विवाद  के  संभ्वन्ध  में  भारत-चोन  बार्ता

 3942.  डा०  अनाशेखर  त्रिपाठी  :
 झोमतो  जयमन्ती  पदनायक  ;
 झो  अमर  सिह
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 श्रीਂ  एच०  एम०  नन््जें  गोडा  :

 च्चो  हंतर  हसन  :

 गे  एज०  वी०  सिदनाल  :

 थो०  एल०  शंलेश  :

 श्रो  हरीश  रावत  :

 को  महेन्द्र  सह  :

 डा०  गोरी  शंकर  शाजहूंस  :

 श्री  तलितेश्वर  प्रसाद  इग्ही  :

 थरो  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :

 श्री  भट्टम  थ्रो  रामसृति  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  चीन  के  बीच  13  से  18  1987  तक  नई  दिल्ली  में  वार्ता  का
 आठवां  दौर  चला

 यदि  हां  तो  विभिन्न  मुद्दों  पर  हुए  विचार-विमझ्ं  के  परिणाम  क्या

 क्या  वार्ताओं  के  दौरान  उत्तर  प्रटेश  से  तभी  भारत  चीन  सीमा  से  व्यापार  प्रारम्भ  करने
 की  संभावना  के  सम्बन्ध  में  भी  विचार-विमर्श  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  भारत-चीन  सीमा  विवाद  पर  भी  विचार-विभरश  किया  गया  और

 यदि  तो  उस  से  क्या  निस्कर्ष  निकले  ?

 विदेश  सन्त्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  के०  नटवर  :  ये  बातचीत  15  से  17
 1987  तक  हुई

 से  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  सीमा  के  प्रद्न  को  शान्तिपूर्ण  ओर  बातचीत  के
 माध्यम  से  निपटाने  के  लिए  प्रयास  जारी  रखे  जाए  और  इस  बीच  सम्पूर्ण  सीमा  पर  शांति  और  सदभाव

 बनाए  रखा  जाए  तथा  तनाव  और  उकसाने  वाली  कार्रवाइयों  से  बचा  जाए  :  है

 हमने  उन्हें  सूचित  किया  है  कि  हमारी  इच्छा  चीन  के  साथ  अपने  संबंधों  को  पुनः  बनाने  और

 पु्नजिवित  करने  की  है  ओर  साथ  ही  आपसी  लाभ  के  लिए  विभिन्न  क्षंत्रों  में  द्विपक्षीय  सहयोग  को

 मजबत  करने  के  लिए  पर्याप्त:क्षमता  का  पता  लगाया  जाना  इसका  चीन  से  रचनात्मक  उत्तर
 क्राप्त  हुआ

 प्राभ्यता  प्राप्त  संघों  के  पदाधिकारियों  को  सुविधायें

 3943.  श्री  संयद  शाहब॒द्दीन  :  क्या  प्रधान  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  किसी  भी  मंत्रालय  अथवा  विभांग  द्वारा  कैंन्द्रीय  सरकार के  कर्मचारियाँ
 कौ  मान्यता  प्राप्त-संघों  के पदाधिकारियों  को  उंनेके  कार्यकाल  के  दौरान  प्रदत्त  लाभों  और
 छूटों  के  बररे  में  मानदण्डों  का  उल्लंघन  किया  जाने  की  जानकारी  मिली

 छ
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 यदि  तत्सम्बन्धी  .  ब्यौरा  कप  और  इस  मामले  में  -  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 लोक  शिकामत  तथा  भंजानव  में  उप  मन्त्र  बोरेव  सिह  :

 तथा  ऐसा  कोई  विशिष्ट  मामला  इस  मंत्रालय  की  जानकारी  में  नहीं  आया  हैं  ।

 निर्माण  कार्यो  के  लिए  अमुसंघान  ओए  बिकश्स  कार्य  क्रम

 3944.  बो०  एल०  पोलेश  :  क्या  प्रधान  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वैज्ञानिक  और  भौद्योगिक  अनुसंघान  परिषद  ने  ईटों  की  कमी  को

 दूर  करने  और  अल्प  लागत  वाली  वैकल्पिक  सामग्री  तथा  प्लास्टिक  एवं  पोलिमरस  का  प्रयोग  करने

 वाले  उपकरणों  को  विकसित  करने  हेतु  भवन  निर्माण  कार्यों  के  लिए  परम्परागत  सामग्री  को  बदलने

 संबंधी  प्लास्टिक  क्षमता  का  दोहन  करने  के  सम्धस्ध  में  कोई  अनुसंधान  और  विकास  कार्यक्रम  तेयार

 किया

 यदि  तो  इसकी  विस्तृत  रूप  क्या  है  और  कुछ  क्षेत्रोंਂ  में  अब  तक

 क्या  उपलब्धि  हासिल  हुई  और

 प्राप्त  परिणामों  को  किस  प्रकार  वास्तविक  व्यवहार  में  लाया  जा  रहा  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोश्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा

 इलेक्ट्रानिको  और  अन््तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  झ्ार०  नारायणन  :  हां  ।

 क्षेत्रीय  अनुसंघान  राष्ट्रीय  रासायनिक  पुर्ण  तथा

 केन्द्रीय  भवन  अनुसंधान  रुड़की  एस०  आइ०  आर०  की  घटक  ने  प्लास्टिक
 का  उपयोग  करके  कम  लागत/बैकल्पिंक  भवन  निर्माण  सामग्री  के विकास  हेतु  एक  सम्मन्वित  अनुसंघान
 व  विकास  कार्यक्रम  तैयार  किया  ।  काये  के  मुख्य  उदंध्षय  हैं  :---

 L  ऊष्मा  रोधन  सहित  जल-सह्य  उपचार  हेतु  पांलिमर  कंक्रीट  का  विकास

 क्लेंडिंग  पफ्लश  आदि  के  विभाजन  हेतु  सम्मिश्चित  प्लास्टिक  पैनलों  का  विकास  -

 कमर  लागत  के  और  अच्छी  किस्मों  वाले  पालिमर  आधारित  जल-सह्य  विलेपन  आसंजकों
 और  सीलैन्टस  करने  का  का  विकास  ।

 क्षरणरोधी  उपचार  के  लिये  पालिमर से  प्रयोगात्मक  सामग्रिग्रों  को विकसित  कर  लिया  गया  .

 जो  खाद  उद्योग  में  उपयोग  में  आने  वाले  आर०  सी०  सी०  संरचना  की  रक्षा  के  लिए  उपयोगी  हैं  ।
 स्टील  और  लकड़ी  से  बने  परम्परागत  उत्पादों  के  स्थान  पर  नए  प्लास्टिक  उत्पादों  यथा  प्लास्टिक  -

 जल  भन््डारण  प्लास्टिक  सम्मिश्रित  रूफ  लाइटिंग  शीट  इत्यादि  का  उनकी  कम
 लागत  की  उपयुक्तता  मापने  के  लिए  सी०  एस०  आइ०  आर०  की  प्रयोगशालाएं  परीक्षण  एवं  मूल्यांकन
 कर  रहो  हैं  ।

 इण्डियन  फारमर्स  फटिलाइज रस  को  आपरेटिव  फूलपुर  आर०  सी०  सो०
 नाओं  की  सुरक्षा  के  लिए  क्षणरोधी  उपचार-सामथ्य  का  परीक्षण  कर  रहा  है  ।

 प्लास्टिक  पाइप  और  जल  भंडारण  टंदियों  के  निर्माढ्ा  अपने  उत्पादों  क ेलिए  सी०  एस०
 आइ०  आर०  प्रयोगशालाओं  की  परीक्षण  ओर  भ्रूल्यांकन  सुविधाओं  का  लाभ  उठा  रहे

 127.
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 पग्निकुलक्षेत्रीय  समुदाय  के  लोगों  को  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची
 में  शामिल  करना

 3945.  थ्रो  बो०  शोभनाद्रोश्वर  राब  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरंकार  के  अग्निकुलक्षेत्रीय  समुदाय  के  लोगों  को  अनुसूचित
 जातियों  की  सूची  में  शामिल  करने  के  सिफारिश  की

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अग्निकुलक्षेत्रीय  समुदाय  के  लोगों  को

 सूचित  जनजातियों  की  सूती  में  शासिल  करने  में  लिए  किस  तारीख  तक  कानून  बनाये  जाने  की
 वना  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजना  कुमारी  :  आंध्र  प्रदेश  सरकार
 की  सिफारिशों  को  जनहित  में  नहीं  बताया  जा

 और  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  विभिन्न  प्रस्तावों  इस  प्रकार  के  साथ  अन्य
 प्रस्तावों  क ेविचार  किया  जा  रहा  है  और  इस  मामले  में  अन्तिम  निर्णय  शीघ्र  ले  लिया  जाएगा  ।  इसके

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  वतंमान  सूचियों  में  संविधान
 के  अनुच्छेद  341  (2)  और  342  (2)  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केवल  संसद  के  अधिनियम  द्वारा  ही  किया
 जा  सकता  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  समय  किसी  समय  सीमा  का  उल्लेख  नहीं  किया  जा

 सकता  ।

 भूमि  सेना

 3946.  प्रो०  मधु  दष्डव्ते  :  नया  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  योजनावधि  में  30  लाख  लोगों  की  मूमि  सेना  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  देश  में  व्याप्त  अत्यधिक  गरीबी  और  बेकारी  का  सामना  करने  के  लिए  किसी  प्रकार
 की  योजनाएਂ  बनाई  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मनन््त्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सुख :  इस  समय  केन्द्रीय  योजना  क्षेत्रक  में  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 तथा  सातवीं  योजना  की  विकास  कार्यनीति  में  केन्द्रीय  तत्व  उत्पादक  रोजगार  सजन

 क्षेत्रकीय  जिससे  रोजगार  के  अवसरों  का  विस्तार  होता  हो  के  अतिरिक्त  तीन  प्रमुख  गरीबी
 उन्मूलन  कार्यक्रम  अर्थात्  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीव  रोजगार  गारण्टी
 कार्यक्रम  तथा  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह  रहे  लोगों  पर  विद्येष
 फोकस  के  साथ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगार  कया  कम-रोजगार  की  समस्या  से  निपटने  की  दशा  में  कार्य
 कर  रहे  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  दो  और  स्कीमें  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  रोजगार  प्र
 करने  वाली  स्कीम  तथा  शहरी  गरीबों  के  लिए  रोगजार  कारयेक्रम  ।

 पंजाब  को  घरेलू  आय  में  उद्योगों  का  योगदान

 3947.  भरी  पो०  पेंचालंया  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 !  128  हुं
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 क्या  वर्ष  1986-87  में  पंजाब  में  सकल  घरेलू  आय  में  उद्योगों  का  योगदान  राष्ट्रीय  औसत
 की  तुलना  में  कम  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 घोजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्जी  तथा  कार्यक्रम  कायस्विय  न  विदेदा  सन््त्रालय  में  राज्य  बरणी

 सूखराम  )  :  तथा  वर्ष  1986-९7  के  लिए  पंजाब  तथा  समस्त  भारत  के  सकल  घरेलू
 आय  के  अनुमान  उपलब्ध  नहीं

 द्रसंचार  सुविधाओं  का  विकास

 श्रीमती  माधुरी  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  दूरसंचार  और  स्वचालित  उपकरण  विनिर्माण  उद्योग  दक्षता

 पूर्वक  देश  की  जरूरतों  के  अनुरूप  उत्पादन  करने  में  असफल  रहा

 गेर-सरकारी  उद्यमों  को  इन  उपकरणों  का  विनिर्माण  करने  में  क्या  कृठिनाइयां

 और

 दूरसंचार  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  यदि  कोई  सुविधायें  प्रदान  की  जाएगी  तो  बे

 क्या  होंगी  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोध्योगिको  सस्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  तथा  महासागरविकास  परमाणु
 निकी  ओर  स्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सनत्री  के०  आर०  :  वर्ष  1984  में  सरकार

 द्वारा  घोषित  उदारीकरण  सम्बन्धी  उपायों  के  बाद  निजी  क्षेत्र  की  यूनिटों  को  टमिनल

 उपस्करों  के  लिए  लाइसेंस  देने  का काम  आरम्भ  हो  गया  दूर  प्रतिदक्षं
 निजी  स्वच/लित  शाखा  एक्सचेंज  आदि  जैसे  विभिन्न  प्रकार  के  दूरसंचार

 उपस्करों  के  विनिर्माण  के  लिए  निजी  क्षेत्र  की इकाइयों  को लगभग  100  आशय-पत्र  जारी  किए  गए  हैं  ।

 इन  परियोजनाओं  पर  विभिन्न  चरणों  में  अमल  हो  रहा  है  और  यह  आशा  की  जाती  है  कि  ये  यूनिट  देश

 की  जरूरत  को  कुशलतापूर्वक  पूरा  करने  में  अपना  उचित  योगदान  दे  सकेंगी  ।  .

 जहां  तक  स्वचालन  उपस्करों  के  विनिर्माण  का  प्रश्न  निजी  क्षत्र  की  यूनिटों  को  कार्य

 कुशलता  का  एक  उचित  स्तर  हासिल  करने  में  कामयाबी  मिली  इन  यूनिटों  ने

 परिशोधनशालाओं  आदि  जैसे  प्रक्रिया  उद्योगों  में  स्व्घालन  उपस्करों  की  आपूर्ति  करके

 उन्हें  प्रतिष्ठापित  और  चालू  किया

 वर्तमान  नीति  के  निजी  क्षत्र  की  यूनिटों  को  केवल  दूरसंचार  से  सम्बन्धित

 टमिनल  उपस्करों  और  उपभोक्ता  के  परिसर  में  लगने  वाले  अन्य  उपस्करों  का  विनिर्माण  करने  की

 अनुमति  दी  गई  जहां  तक  मुख्य  एवं  बड़े  आकार  के  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  सम्बन्धित  उपस्करों

 और  संचरण  उपस्करी  का  संबंध  वे  शत  प्रतिशत  निजी  क्षत्र  की  यूनिटों  के  कार्यक्षेत्र  से  बाहर

 उपभोक्ता  टमिनल  उपस्करों/सहायक  उपकरणों  के  विनिर्माताओं  को  दूर  संचार  विभाग

 द्वारा  उनके  टाइप  को  अनुमोदन  प्रदान  किए  जाने  के  बाद  सीधे  उपभोक्ताओं  को  आपूर्ति  करने  की

 मति  दी  जाती  दूर  संचार  विभाग  को  ऐसे  उपस्करों  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  भी  विनिर्माताओं  को

 प्रतियोगिता  के  आधार  पर  बोली  लगाने  की  अनुमति  दी  जाती
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 लिखित  उत्तर  2  1987

 12:00  भष्याद
 श्री  सी०  माधव  रेडडो  :  हमने  लंबित  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में

 एक  स्थगन  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  आन्ध्र  प्रदेश  तथा  अन्य  कई  राज्यों  में  बहुत-सी
 धरिम्रोत्ननाएं  लम्बित  पड़ी  हैं  और  काफी  समय  से  4  वर्ष  से  अधिक  समय  से  उन्हें  मंज्री  नहीं  दी  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सब  खड़  मैं  आपको  याद  दिला  दू
 **'

 )
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  और  आप  अनावश्यक  रूप  से  इस  तरह  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  इधर  जो  आप  चाहते  हैं  वह  हम  आसानी  से  कर  सकते  मुझे
 कोई  कठिनाई  नहीँ

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  वही  बता  रहा  हूं  यदि  आप  सुनना  नहीं  तो  मैं  क्या  कर
 सकता  हूं  ?

 ;  ठीक  यदि  भाप  सुनना  नहीं  तो  कायंवाही  वृतांत  में  कुछ  शामिल  नहीं  किया

 जाएगा  ।
 )  *  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुरोध  करने  का  सवाल  ही  नहीं  जब  मैं  हर  बात  की  अनुमति  दे  सकता

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरी  बात  क्यों  नहीं  सुनते  ?  यदि  आप  एक  मिनट  के  लिए  मेरी  बात
 तो  हर  प्रश्न  का  समाधान  हो  मैंने  कहा  है  आपने  कोई  नोटिस  दिया  है  और  यहां  स्थगन

 प्रस्तावों  का  ढेर  लग  गया  मैं  समझता  हूं  कि  यह  स्थगन  प्रस्ताव  नहीं  माना  जाएगा  क्योंकि  वह  उस
 श्रेणी  में  नहीं  लेकिन  हमारे  पास  और  भी  रास्ते  आप  कहते  हैं  कि  कुछ  घटना  हुई  है  लेकिन
 आप  मुझे  ध्यानाकंण  या  किसी  अन्य  चर्चा  का  नोटिस  दे  सकते  हैं  ओर  मैं  उसकी  अनुमति  दे  सकता  हूं  ।
 मैं  इसे  बुरा  नहीं  मानता  ।

 )
 इष्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  कभी  भी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 )
 मैं  बता  रहा  हूं  कि  मैं  एलाऊ  कर  दू  गा  ।

 |  )

 ]
 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  मु्के  कोई  नोटिस  दीजिए  ।  मुझे  जब  जानकारी  मिलेगी  तब  अनुमति  दे

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  करना  है  तो  आपकी  मर्जी  ।

 कक  क्रायंवाही  व॒तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  रा

 परै९



 11  1909  सभा  पटल  पर  रखे  मए  पत्र

 ]
 अध्यक्ष  सहोदव  :  कार्यवाही  व॒त्तांत  में  कुछ  शाभिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 मैं  तो  कह  रहा  हूं  कि  इसका  फायदा  क्या
 7

 ]
 श्रध्पक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  होगा  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मु्के  नोटिस  दीजिए  और  मुझे  जब  जानकारी  मिलेगी  ।

 [
 मैं  करवा  दू  गा  ।

 है

 हे

 अध्यक्ष  महोरय  :  मह  संसद  आपको  है  ओर  यदि  आप  इसकी  प्रतिष्ठा  गिराना  चाहें  तो  गिरा
 सकते  हैं  ।  रे  है

 अध्यव्ष  महोदय  :  मैं  किसी  को  अनुमति  नहीं  दे  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुरोध  करने  का  कोई  नियम  नहीं  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 12'05  म०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  के  दूसरे  वाबिक  प्रतिवेदन  में  अन्ताविष्ट
 सिफारिशों  पर  को  गई  विस्तृत  कार्यवाही  दक्शाने  वाला  ज्ञापन

 कल्याण  भमन्त्रालय  में  राज्य  भनन्त्री  राजेन्द्रकुमारो  :  वर्ष  1979-80  के  लिए

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  के  दूसरे  वाधिक  प्रतिवेदन  में  अन्तर्विष्ट  सिफारिशों
 पर  की  गई  विस्तृत  कार्यवाही  दर्शाने  वाले  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अ्ंग्रंजी  सभा
 पटल  पर  रखती  हूं  ।

 में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5150/87]
 संवेधानिक  तथा  संसदीय  अध्ययन  सस्यान  नई  दिल्ली  का  ब्य  1986-87  का  कार्थिक  प्रतिवदन

 थिधि  और  न्याय  भन््त्रांलय  में  शाज्य  मस्त्रो  एच०  आर०  :  मैं  संवंधानिक  तथा
 संसदीय  अध्ययन  नई  दिछली  के  वर्ष  1956-87  के  वाधिक  प्रतिबेदन  की  एक  प्रति  तथा
 अग्नेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5151/87]

 #+  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पंत्र  2  1987

 इलेक्ट्रॉनिक  डिजाइन  तथा  प्रोद्योगिको  रमन  अनसंघान  संस्थान
 नेक्षनल  रिपोर्ट  सेंसिग  एजेंसी  हैदराबाद  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा

 उनके  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समोक्षा

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  विकास  परसाणु

 इलेक्ट्रानिको  झोर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  के०  आर०  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :  .

 (1)  इलेक्ट्रानिकी  डिजाइन  तथा  प्रौद्योगिकी  औरंगाबाद  के  वर्ष  1986-87  के
 वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  संस्करण  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 इलैक्ट्रानिकी  डिजाइन  तथा  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  औरंगाबाद  के  वर्ष  1986-87  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्र  जी

 ।
 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  के

 (2)  रमन  अनुसंघान  बंगलौर  के  वर्ष  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  भर  ग्रेजी  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।
 रमन  अनुसंधान  बंगलौर  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 में  रखें  गए  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5153/87]

 (3)  नेशनल  रिपोर्ट  सेंसिंग  हैदराबाद  के  वर्ष  1986-87  के  वाषिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  तथा  लेखापरीक्षित

 नेशनल  रिपोट  सेंसिंग  हैदराबाद  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टौ०  5154/87]

 (4)  भौतिक  अनुसंधान  अहमदाबाद  के  वर्ष  1986-87  के  वा्िक
 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्र ंजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेख  ।
 भौतिक  अनुसंधान  अहमदाबाद  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  दो०  5155/87]

 (5)  कम्पनी  1956  को  धारा  619  को  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित
 पन्नों  को  एक-एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  :--

 यूरेनिबम  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यंकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 यूरेनियम  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  का  वर्ष  1986-87  का  वाषिक
 लेखापरीक्षित  लेखों  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक  की

 टिप्पणियाँ  ।

 [  प्रग्यालय  सें  रखे  गए  ।  देखिए  संल्या  एल०  टो०  5156/87]
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 राध्पै  संभा  से  संदेश

 इंडियन  रेअर  अर्थूस  लिमिटेड  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  ।

 इंडियन  रेअर  अर्थ्स  लिमिटेड  का  वर्ष  स  का  वाधिक
 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।
 प्रंथालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  टी०

 व्यायहारिक  जनशक्ति  अनुसंधान  नई  दिल्ली  का  वर्ष  का  बाधिक
 प्रतिवेदन  तथा  उसके  कार्यकरण  को  समोक्षा

 योजना  मन््त्रालव  में  राज्य  मत्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  स त्रालय  में  राज्य  स  त्री  सख
 राम  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :

 व्यावहारिक  जनशक्ति  अनुसंघान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  के  वाषिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रं  जी  लेखा-परीक्षित  लेखे  ।

 (2)  व्यावहारिक  जनशब्ति  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  तथा aT  के
 कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  आअग्रेजी

 ।

 में  रखें  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०

 भारतोय  लोक  प्रशासन  नई  दिल्लो  का  वर्ष  का  वाधिक  प्रतिवेदन

 तथा  उसके  कार्यकरण  की  समीक्षा

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  सत्रालय  सें  उप  सत्रो  बोरेन  सिह  एं  :  में

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  भारतीय  लोक  प्रशासन  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अग्न जी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (2)  भारतीय  लोक  प्रशासन  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1986-86  के  कार्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी

 में  रखे  गए  देखिए  ।  संब्या  एल  टी०  5159/87]

 1206  १०

 राज्य  सभा  से  संदेश

 महासचिव  :  मुर्के  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  भ्राप्त  निम्न  संदेश  को  सूचना  सभा

 को  देनी  है  :--

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्यंसंचालन  नियमों  के  सियम  127  के  उपबन्धों  के  अनुसरण
 मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  30  1987
 को  हुई  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  11  1987  की  हुई  उसको  बंठक  में
 पारित  किए  गए  वायु  निवारण  और  संशोधन  1987  से

 बिना  किसी  संशोधन  के  सहमद  हुई  ।  ”
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 अनुसूचित  जातियाँ  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी  2  1987

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  सर्मित्

 बस्तोसवां  प्रतियेदन

 श्री  रामरतन  राम  :  मैं  वित्त  मंत्रालय  कार्य  विभाग  बेकिंग

 यूको  बंक  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के लिए  आरक्षण  और  उनके  नियोजन  तथा

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  बेंक  द्वारा  दी  गई  ऋण  सुविधाओं  के  सम्बन्ध
 में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जातियों  के  कल्याण  सम्बन्ध  समिति  के  चौबीसवें  प्रतिवेदन  में

 अन्तर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  समिति  का  बत्तीसवां  प्रतिवेदन
 तथा  अ  ग्र ंजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  बहुत  दुःख  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  सरकार  कुछ  कर  रही  है  या

 कितु  कम  से  कम  आप**“'बाघा  डाल  रहे  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पूरे  सदन  का  समय  खराब  कर  रहे  मुझे  नहीं  मालूम  ।  आपने
 यह  किताब  मुझे  दी

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसको  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।  मैंने  एक  भी  माननीव  सदस्य  की  अनुमति
 नहीं  द  है  ।

 )  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  तो  मैं  सभा  को  स्थगित  करना  ही  पसन्द  करूंगा  मैं  इस  प्रकार  धमकी  में
 नहीं  आने  मैं  सभा  को  स्थगित  कर  दू  मुझे  इस  प्रकार  डशाया-धमकाया  नहीं  जा
 यदि  आप  चाहते  हैं  कि  इस  सभा  की  कार्यवाही  न  चले  यदि  यह  आप  पर  निर्मर  आपकी  जिम्मेदारी

 है
 ब्न्न

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुभति  नहीं  दी  जाती  यह  माननीय  सदस्यों  की  ओर  से  अध्यन्त
 भद्दा  व्यवहार  अत्यन्त  भद्दा  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  भयावह  मैं  इसकी  कल्पना  नहीं  कर  मुझे  दुःख  हो  रहा  है
 और  मैं  यह  कल्पना  भी  नहीं  कर  सकता  कि  ऐसा  भी  हो  सकता

 )  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  चर्चा  के  लिए  मना  नहीं  कर  रहा  हूं
 )

 थी  संफ्होन  आपका  स्वर  ऊंचा  मैं  यह  जानता  किन्तु  यह  उचित  नहीं
 यह  बहुत  बुरा है  हत

 )
 *

 __ लू  ॒ृ॒  ्॒ृ्औऑऑ
 #  क्रार्यंबाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 11  1909  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण
 सम्बन्धी  समिति

 झहध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती  मैंने  किसी  को  कुछ  कहने  की  अनुमति
 नहीं  दी

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  दया  पर  नहीं  मैं  इस  सभा  के  वेश  में  हुं  ओर  मैं  इस  सभा  की

 परम्पराओं  को  बनाए  रखना  चाहता  हूँ  और  मैं  इसे  मानता  हूं  मैं  यह  कभी  नहीं  जानता  था  कि  ऐसा

 होगा  और  माननीय  सदस्य  इस  प्रकार  का  व्यवहार  मैंने  कभी  ऐसा  सोचा  तक  नहीं  यह
 अपमानजनक

 ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  बंठ  जाइए  ।  मुझे  आदेश  मत  दीजिए  ।  इसकी  अनुमति  नहीं
 दी  जाती  है  ।  |

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  को  अनुमति  नहीं  दी
 *  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।  यदि  आप  सुनें  तो  मैं  कुछ  कह  सकता  हूं  ।

 ह्रध्यक्ष  महोदय  :  मुर्के  अपना  दुख  व्यक्त  करना  चाहिए  जो  मुझे  लगता  है  कि

 मकारण  ही  है  ।
 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  में  सुनने  के  लिए  धैय॑  नहीं  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 मुझ  में  सुनने  का  पूरा  धैये  मैंने  सदन  में  कहा  है  और  मैं  किसी  भी  न्यायालय  में  कह  सकता  हूँ  कि  मैं

 किसी  चर्चा  को  नहीं  रोक्  मैंने  ऐसा  नहीं  किया  है  ।

 )
 अध्यत्न  महोवय  :  यहां  तानाशाह  बेठा  हुआ  है  ।  मैं  क्या  कर  सकता  यदि  कुछ  किया  जाना

 है  तो  वह  मेरे  विचार  में  नियमों  के  अन्तगंत  ही  किया  जाना

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आपको  रस्सा-कशी  करनी  हो  तो  फिर  आप  बाहर  चले

 ]
 फिर  आप  की  रस्सा-कछी  वहां  होगी  यहां  नहीं  भगवान  के  इसे  अखाड़ा  मत  बनाइये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अक्रामक  मैं  मैं  ठहरा  असहाय  जो  अकेले  55  व्यक्तियों  का

 मुकाबला  कह  रहा  हूं  ।  हमें  इन  चीजों  पर  चर्चा  करते  का  पूरा-पूरा  अधिकार  हैं  और  हमें  कोई  नहीं  रोक

 सकता  मैं  कहता  हूं  कि  आप  मुझे  ध्यानाकवंण  प्रस्ताव  दे  सकते  हैं  ओर  मैं  आपको  इसकी  अनुमति

 _  कक कार्यवाही  वृत्तांत
 कक  कार्यवाही  वृत्तांत  मे ंसम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोवय  :  बहुत  हो  मैं  इसे  नहीं  कर  सकता  मुझे  किसी  के  आदेश  के  अनुसार
 कार्य  नहीं  करना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  भी  निवेदन  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  मैं  आपको  किसी  भी
 प्रस्ताव  कौ  अनुमति  नहीं  दे  रहा  जब  मैंने  तो  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दू  गा  ?  आप  मुझे

 घूचना  दीजिए  तब  तो  मैं  आपको  अनुमति  दे  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  पढ़िये  और  मेरे  पास  आइए  ।  मैं  बहस  नहीं  कर

 )
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सेफूट्टीन  यदि  हमें  संघर्ष  करना

 वेसे  तो  मैं  आपसे  तगड़ा  अगर  कुएतो  करनी  हो  तो  ।  और  अगर  रीजन  की  बात  करनी  है  तो
 भाई  मेरे  मैं  तो  रीजन  से  ही  करूंगा  आपकी  आवाज से  मैं  डरता  नहीं  ।  मैं  भगवान  से  ही  डरता  हूं  ।
 किसी  और  से  नहीं  डरता  ।

 झष्यक्ष  सहोदय  :  अगर  आपने  इस  हाउस  की  सफाई  करनी  है  तो  कर  अगर  आप
 डराना  चाहते  हैं  तो  मैं  डर  नहीं  सकता  ।

 )

 अनुवाद  ]
 अध्यक्ष  सहोदय  :  ऐसा  कंसे  हो  सकता  है  ?  मैं  चर्चा  करना  चाहता  आप  चर्चा  करना  चाहते

 हैं  तो  चर्चा  कीजिए  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  नहीं  ।

 सब  देखेंगे  कि  आप  कंसे  कर  रहे  हो  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  कर  सकता  ।  में  पूरी  तरह  सुन्  मैं  चर्चा  कराऊंगा  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय॥  आप  शोर  क्यों  कर  रहे  मेरे  लिए  तो  सारा  देश  एक
 अपोजीदह्न  की  स्टेट  है  और  न  कोई  रूलिग  की  स्टेट

 न  मेरे  लिए

 ]
 यह  देश  मेरा  आपका  और  उनका  भी

 136



 11  1909  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इतनी  बात  चाहता  आप  कोई  भी  चीज  लाना  चाहते  हैं  उसूल
 अपनी  किताब  के  हिसाब  से  ले  आइए  ।  मैं  रोक् गा  लेकिन  मेरे  को  डंडा  नहीं  दिखा  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बंठ  क्यों  शोर  कर  रहे  आपको  क्या  हो  रहा  आप  बंठ

 जाइए  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  यदि  आप  नहीं  चाहते  हैं  कि  सभा  का  कार्य  चले  तो  मैं  अलविदा

 कहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  श्होदय  :  मेरे  विचार  में  सदन  का  मूड  भी  नहीं  है  और  माननीय  सदस्य  मुझे  काम  करने

 नहीं  दायित्व  आप  पर  मैं  सभा  को  स्थगित  कर  रहा  हूं  ।  यह  एक  चेतावनी

 अध्यक्ष  महोदय  :  अन्तिम  बार--मैं  आपको  चेतावनी  दे  रहा  हूं  कि  मैं  सभा  को  स्थगित  कर

 रहा  क्योंकि  आप  मुझे  काम  करने  नहीं  देते  हैं  । और  मैं  आपको  रोक  नहीं  रहा
 )

 हाष्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्यों  इस  प्रकार  अनुमति  दू  ।

 मैं  सारा  एलाउ  कर  रहा  हूं  ।

 ]
 मैं  आपको  उस  हर  चीन  की  अनुमति  देता  हूं  जिसकी  आपने  मांग  किन्तु  एक  उचित  ढंग

 से--बेढंगे  तरीके  से  नहीं  ।

 अध्यक्ष सहोदय : इसकी अनुमति नहीं दो
 जाती

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दो  जाती  है  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  कानून  नहीं  तोड़ने  दू  गा  ।  मैं  रूल  को  नहीं  तोड़ने  दू  मैं  रूल

 अगर  मुर्े  रखना  रूल  रूल  डंडा  नहीं  चलेगा  मेरे  साथ  ।
 अध्यक्ष सहोदय ; प्रोफेसर साहब, आप मुझे  कालिंग

 अध्यक्ष  सहोदय  ;  प्रोफेसर  आप  मुझे  कालिंग  एटेशन  दे  मैं  करवा  दू  गा  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  नहीं  होगा  ।  377  में  कर  मैं  कर  दू

 )
 कोसी तने

 कंककायंवाही  ब्त्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया



 अभुछूचितःजातिथों  तथा  अमुसूयित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  2  1987:

 ]
 प्रो०  दष्डवते  :  :  नियम  376  के  अन्तगंत  मैं  व्यवस्था  का  एक  प्रइनਂ  उठा

 रहा  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रइन  किस  विषय  में  हैं  ?
 )**

 क्षष्यक्ष  महोबय  :  आप  शोर  क्यों  कर  रहे  मेरी  समझ  में  नहीं  भाता

 अध्यक्ष  सहोदय  :  अब  बिजनेस  तो  कोई  है  प्वाइंट  आफ  आडेंर  क्या  हो  सकता

 प्रो०  बल्चबत्े  :  दो  मदों  के  बीच  के  अन्तराल में  आप  की  सहमति  से--ओर  आपको  मुझे
 सहमति  देने  में  कृपलु  होना  मैं  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  ब्यबस्था  का  एक  प्रइन  उठा  सकक्म

 पूर्ण  शांति  में  आप  मेरी  बात  केवल  आधे  मिनट  के  लिए  सुनिए--मैं  समझ गा कि  आपने  मुझे  अनुभति
 दे  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आइटम  कोन  सा  है  ?

 )
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  कोई  मद  है  ?

 )
 प्रो०  मधु  दष्डलले  :  मैं  आप  से  कह  दू  कि  अन्तराल  अर्थात्  दो  मदों  के  बीच  एक  मध्यायधिः

 है  और  इस  दोरान  कोई  मुद्दा  नहीं  है  तो  अध्यक्ष  की  अनुमति  से  मैं  व्यवस्था  का  एक  प्रशइन  उठा  सकता

 हूं  मैं  आपसे  निवेदस  करता  हूं  कि  आप  अपनी  स्वीकृति  दें  ।  बस  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  मैं  अनुमति  देता  हूं  ।  व्यवस्था  का  प्रइन  क्या  है  ?  मुझे  स्पष्ट
 बताइए  ।

 प्रो०  सधु  दंडवर्ते  :  मैं  यह  मुद्दा  उठा  रहा  आप  की  टिप्पणी  के  अनुसार  और  सभा के  कार्य
 संचालन  के  मैं  व्यवस्था  का  यह  प्रश्न  उठा  रहा  आप  का  दावा  यह  था  किਂ
 आप  नियमों  के  उल्लंघन  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :

 प्रो०  सध्  दष्डलरले  :  प्रस्ताव  सभा  में  रखा  जाना  क्योंकि  हममें  से  वे  जो  ग्रैर-कांग्र स
 राज्यों  से  हैं  *****

 वत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 13§:
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 11  1909  अंनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियोँके  कल्वाणं
 सम्बन्धी  समिति
 जल

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  बात  बीच  में  मत  लाइए  ।

 )  **  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 )**
 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  सहायता  मत  मुझे  निपटने  दीजिए  ।

 मैं  अपने  आप  देख  लूगा  डोन्ट  एसिस्ट  मी  ।  आप  बँठ  जाइए  ।  मैं  कर  लू  आप  बैठ
 मैं  देख  लू

 *

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  आप  का  आदेश  था  कि  स्थगत  प्रस्ताव  के  स्थान  पर  हमें  नियम  193  के

 अन्तगंत  सूचना  देनी  चाहिए''''*(व्यवधान  )  **

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इससे  निपट  सकता  हूं  श्री  चाल्स  ।

 प्रो०  मधु  वष्डवत  :  आपने  कहा  कि  स्थगत  प्रस्ताव  के  स्थान  पर  हमें  किसी  अन्य

 नियम  के  अंतगंत  सूचना  देनी  और  हम  चर्चा  कर  सकते  आपने  तत्काल  कंसे

 क्क्तव्य  दे  सकते  हैं  ?  4

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  पूरी  चर्चा  नहीं  लेकिन  हम  यह  कहेंगे  कि  अगर  आप

 हमें  यह  अनुमति  दें  कि  हम  लिखित  में  बताए  कि  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  विचाराधीन  हैं  भौर  फिर
 कभी  उन्हें  वक्तव्य  देने  दें'**'''(व्यवधान )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  तरह  अनुमति  नहीं  दे  सकता'**

 )

 झ्रध्यक्ष  महोक्य  :  जब  आप  ऐसा  करते  हैं  जब  आप  मुझे  सो  मैं डरता

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  नहीं  दे  सकता  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  लिख  सकते  उसेਂ  आगे  मेज  दू  या  आफ  सौध  मंत्री  जी
 को  लिख  सकते  हैं  ओर  बह  आगे  उस  पर  कार्यवाही  कर

 )
 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्यों  शोर  कर  रहे  मैं  कहता  हूं  कि आप  इनको  लिख  सकते  मुझे

 तो  मैं  भी  मेज  सकता  हूं  लेकिन  अगर  आप  चाहते  हैं  कि  डिस्कशन  तो  उसके  लिए  देयर  इज  ए
 हल  ।  आप  मुमे  दे  मैं  डिस्कशन  जरूर  करा  दूमा  ।

 )

 वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया
 लक

 । ३



 अंतंसचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  2  1987

 अध्यक्ष  महोदय  :  सफ्हीन  अगर  आप  संकड़ों  हजार  बार  भी  कहेंगे  तब  भी  मुझ  पर  कोई

 सर  नहीं  पड़ेगा  मैं  केवल  कारणों  से  प्रभावित  होता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  अगर  आप  नहीं  चाहते  कि  मैं  सदन  की  कार्यवाही  जारी  तो  मैं
 इसे  स्थगित  कर  दू  मैं  सदन  को  दोपहर  2  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  करता  हूं  ।

 12.20  भ०  प०

 तत्वदचात्  लोक  सभा  2  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 भध्याक्न  भोजन  के  पश्चात्  लोक  सभा  2  बजकर  तोन  सिनट  स्र०  प०  पर  पुनः  समेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासीन  हुए ]
 भी  संफुहोन  चोधरो  :  हमारे  स्थगन  प्रस्ताव  का  क्या  हुआ  ?

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  मामला  समाप्त  हो  चुका

 ओर  सेफुहोन  चोधरी  :  यदि  हमारे  स्थगन  प्रस्ताव  रखने  पर  सभा  इस  प्रकार  स्थगित  होगी  तो
 हम  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  चर्चा  कहां  करेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  मामला  समाप्त  हो  चुका
 झी  सो०  साधव  रेड्डो  ;  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।
 शी  संफदोन  चोधरो  :  सदन  को  स्थगित  किया  गया  ;

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अध्यक्ष  महोदय  ने  अपनी  स्वीकृति  भी  नहीं  दी  थी  ।

 झो  सी०  माधव  रेड्डी  :  ओर  हम  कुछ  कहना  चाहते  हम  बताना  चाहते  थे  इस  पर
 चर्चा  की  जरूरत  क्यों  है  ।

 भ्रो  संफुहोन  चोषरो  :  क्या  आप  अनुमति  दे  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  मैं  सदन  को  बताना  चाहता  है  कि  अध्यक्ष  ने  अपनी  अनुमति  नहीं
 दो  एक  ही  मामले  पर  दोबारा  चर्चा  करने  की  क्या  बात  है  ?

 उपाध्यक्ष  भहोदव  :  वह  समाप्त  हो  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  समाप्त  हो  चुका  सदन  स्थगित  होने  के  बाद  पुनः  समकेत  हुआ
 हैम  दूसरा  विषय  लेंगे  ।

 )
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 उपाध्यक्ष  महोदव  :  वह  समाप्त  हो  यया  श्री  शंकरानंद  ।

 थी  इन्द्रजोत  गप्स  :  यह  बोफोस  पर  या  किसी  अन्य  विषय  पर  है  ?

 )
 को  सफुहीन  छोघरो  :  कया  आप  विनिर्णय  लिया  गया  ?  हमारे  स्थगत  प्रस्ताव  का  क्या  हुआ  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  स्वीकृत  ही  नहीं  किया  गया

 थ्रो  संफहोन  चोधरी  :  हम  चाहते  हैं  कि  इस  मामले  पर  चर्चा  हो  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  ।  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  इस  मामले  को  दोबारा  उठाने  की

 कोई  जरू  रत  नहीं  है  ।

 थ्रो  सेफुदीन  चोधरी  :  अध्यक्ष  महोदय  ने  सदन  को  स्थगित  क्यों  किया  ?

 उपाध्यक्ष  बहोदय  :  श्री  शंकरानंद  |

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडी  :  हम  आगे  नहीं  बढ़  सकते  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  समाप्त  हो  गया  हैं  ।

 )

 श्री  से  फुद्दीन  चौधरी  :  आपको  स्पष्ट  उत्तर  देना  होगा  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवस्था  बनाए  रखिए  ।

 )

 उवाष्यक्ष  महोदय  :  बंठ  जाइए  ।  हम  अगला  विषय  ले  बके

 14.06  भ०  प०  दे  ह
 इस  समय  भरी  सी०  माधव  रेड्डी  तया  कुछ  अन्य  सदस्य  सभा  सदन  से  बाहर  चले  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  मधुदंडवते  ।!

 ]
 कली  सो०  जंगा  रेड्डी  :  गोदावरी  में  पानी  बहुत

 )

 झरी  सौ०  जंगा  रेडडो  :  भारत  सरकार  से  कई  सालों  से  क्लियरेंस  नहीं  हो  रहा  है***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  कारवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया

 ना
 या  ़़््च  फरस  य  रइ  ं

 कक  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 4



 सम्रिति  के  लिए  निर्वाचन  2  1987

 श्रो  सो०  थंगा  रेड्डो  :  हम  लोग  वाक्  आउट  कर  रहे

 14.07  स०  प०

 इस  समय  थ्री  सी०  जंगा  रेडडो  सभा  सदन  से  बाहर  चले

 क्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  हम  उन  सभी  फैंक्टरियों  का  मामला  उठाना  चाहते  हैं  जो

 हमारे  राज्य  में  बंद  होती  जा  रही  इसके  परिणाम  स्वरूप  बड़े  पंमाने  पर  बेरोजगारी  हो  रही  है  ।

 केन्द्र  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  जो  फंक्टरियां  हैं  वे  भी  बन्द  होती  जा  रही  इसका  जबाव  कौन
 देगा  ?  अगर  आप  इसकी  अनुमति  नहीं  तो  मत  दें  ।

 इस  समय  थी  इन्द्रजोत  गुप्त  सभा  सवन  से  उठकर  जले  गए  |

 क्री  एन०  बो०  एन०  सोम  :  उपाध्यक्ष  महोदय  केन्द्र  सरकार  मद्रास  ट्रॉजिट
 रेपिड  सिस्टम  की  जानबूझ  कर  उपेक्षा  कर  रही  मैं  भी  इसके  विरोध  में  वाक  आउट  कर  रहा
 14°08  स०  प०

 इस  समय  थभ्री  एन०  थो०  एन०  सोसू  समभाभवन  से  उठकर  चले  नए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बी०  शंकरानंद  ।

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 बोफोसं  ठेके  को  जांच  करने  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति

 शो  बी०  शंकरानन्द  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  निय्रमों  के  नियम  254  के
 उप-नियम  (3)  द्वारा  अपेक्षित  रीति  से  बोफोस्स  ठेके  की  जांच  करने  सम्बन्धी  संयक्त
 समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  कायं  करने  के  लिए  डा०  के०  जी०  ब्द्वियोडी  के  निधन  के
 कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  अपने  में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन-नियमों  के  नियम  254  के
 उप-नियम  (3)  द्वारा  अपेक्षित  रीति  से  बोफीस  ठेके  की  जांच  करने  सम्बन्धी  संयुक्त समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  डा०  के०  जी०  भद्रवियोडो  के  निधन  के
 कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  अपने  में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 14.09  स०  १०

 रेल  से  संबंधित  विधि  का  समेकन  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त
 समय  वर्णन

 भी  अरविन्द  नेतास  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 यह्  सभा  रेल  से  सम्बन्धित  विधि  का  समेकन  ओर  संक्षोभन  :  करने  याले  विधेयक  सम्बन्धी

 '  42



 11  1909  नियम  377  के  अधीन  मामले
 नी  न  तन  ओम  मन»>«म»»+न++«++++«-ओ3-लमम-+-

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करमे  का  समय  बजट  1988  के  अन्तिम  दिन
 तक  और  बढ़ाती  है  ।”

 उपाध्यक्ष  भहेशय  :  प्रश्न  यह

 यह  सभा  रेल  से  सम्बन्धित  विधि  का  समेकन  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बंन्धी

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  समय  बजट  1988  के  अन्तिम  दिन
 तक  और  बढ़ाती  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआझा  ।

 कार्य  मंत्रालय  समिति

 पेंतालीसबां  प्रतिनेदन

 संसदोय  कार्य  मंत्रो  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  सन््त्री  एच०  के०  एल०  :  मैं
 प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 यह  सभा  1  1987  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कार  मंत्रणा  समिति  के
 प्रतिवेदन  से  सहमत  हैं  ।”

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 यह  सभा  1  1987  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कार्य  मंत्रणा  समिति  के
 प्रतिवेदन  से  सहमत  है  1”

 प्रस्ताव  स्थीकत  हुआ  ।

 14.10  भ०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 राजस्थान  में  पर्यावरणीय  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  कदम  उठाने
 की  आवश्यकता

 श्री  जशार  सिंह  :  तीत्र  औद्योगिक  अव्यवस्थित  योजना  और  नदी  के  उस
 पार  शहर  में  बहने  वाली  हवा  की  विपरित  दिशा  में  तापीय  संयंत्र  की  स्थापना  से  राजस्थान  में  कोटा
 शहर  जल  तथा  से  ग्रस्त  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  शहर  के  चारों  ओर  फंले  बने  जंगलों  के  विनाश  से  भी  शहर  के  पर्यावरण  पर
 ओऔर  प्रतिकूल  असर  पड़ा

 अब  राजस्थान  सरकार  ने  जल  आपूर्ति  प्रणाली  के  बहाव  की  विपरीत  दिशा  में  एक  सोयाबीन
 फेक्टरी  तथा  एक  इ  जीनियरी  कालेज  की  स्थापना  करने  की  अनुमति  दी  सोयाबीन  संयंत्र  के  तेलीय
 तथ्य  अवशिष्द  पदार्थ  और  इ  जीनियरी  कालेज  के  अवशिष्ट  पदार्थों  के  निपटने  के  लिए  अगर  उपयुक्त
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 ढंग  से  व्यवस्था  नहीं  की  गई  और  उसे  नदी  में  डाला  जाता  रहा  तो  भविष्य  में  कोटा  के  लोगों  के
 स्वास्थ्य  पर  हानिकारक  होगा  ।

 इन  तथ्यों  को  महँ  नजर  रखते  हुए  पर्यावरण  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  राज्य  सरकार
 को  यह  सुनिश्चित  करने  के  निदेश  दें  कि  शहर  में  नई  परियोजनाशों  से  निकलने  वाला  अवशिष्ट  पदार्थ
 एर्यावरण  को  और  नहीं  करेगा  ।

 ]
 डाकुओं  के  आतंक  से  प्रस्त  आगरा  को  बाह  और  फरतेहाबाब  तहसीलों  तया  मंनपुरों  जिले

 की  शिकोहा  बाद  तहसोल  को  पिछड़े  क्षेत्र  घोषित  ऋरने  को  आवइयकता

 श्री  गंगा  राम  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  निम्नलिखित

 विषय  प्रस्तुत  करना  चहता

 प्रभावित  क्षेत्र  विकास  योजना  के  अन्तगंत  आगरा  जिले  की  तहसील  बाह  तथा  फतेहाबाद
 और  मैनपुरी  जिले  की  तहसील  शिकोहाबाट  के  यमुनावर्ती  क्षेत्र  के  बीहड़ों  के  समतलीकरण  तथा

 मसंरक्षण  एवं  आवागमन  को  सुविधा  के  लिए  पक्के  पुलों  तथा  सड़कों  का  निर्माण  और  तहसील  बाह
 को  खिचन  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  ई०  ई०सी  ०  द्वारा  प्रदत्त  वित्तीय  सहायता  से  लगभग  70  अतिरिक्त

 राजकीय  नलकूप  निर्मित  करने  की  योजनाएं  प्रस्तावित  हैं  ।  इन  विकास  कार्यों  स ेचस्बल  तथा  यमुना
 घाटी  की  दस्यु  समस्या  के  निराकरण  में  पर्याप्त  मात्रा  तक  मदद  किन्तु  इस  पिछड़े  क्षेत्र  के

 त्वरित  तथा  समग्र  विकास  के  लिए  यहां  उद्योगों  का  जाल  प्राकृतिक  तथा  धामिक  सौंदयं  तथा

 सहजता  से  भरपूर  स्थानों  जैसे  बटेश्वर  का  पर्यटन  दृष्टिकोण  से  सुनियोजित  विकास  तथा  आगरा  से  बाह
 तक  रेलवे  लाइन  को  पुनर्जीवित  करना  आदि  ऐसी  सार्थक  योजनाए  हैं  जिन्हें  दस्यु  प्रभावित  क्षेत्र  विकास

 योजना  की  परिधि  में  सम्मिलित  कर  लेना  चाहिए  ।  वास्तव  में  इस  क्षेत्र  के  द्रतगामी  विकास  के  लिए
 इसे  विचड़ा  क्ष  त्र  घोषित  कर  देना  चाहिए  ताकि  25  प्रतिशत  अनुदान  मिलने  को  आथिक  सहायता  के

 फलस्वरूप  यहां  निजी  क्षेत्र  के  उद्यमियों  को  भी  अनेकों  प्रकार  के  उद्योगों  को  लगाने  के  लिए  प्रेरित
 किया  जा  अतः  इस  योजना  के  अन्तगंत  बीहड़  सुधार  के  अतिरिक्त  विशेष  कर  औद्योगीकरण  को
 भी  सम्मिलित  कर  लेना  भारत  सरकार  प्रदेशीय  सरकार  के  परामर्श  से  ई०  ई०  सी०  से
 विचार-विमर्श  करके  इस  प्रस्ताव  तथा  सुझाव  पर  गरम्भीरतापूर्वक  विचार  कर  इसे  क्रि  यान्वित  करने
 की  कृपा  करें  ।”

 ]
 दोकानेर  के  सूखा  प्रभावित  लोगों  को  चारा  तथा  अन्य  सहायता  प्रदान  करने  को

 झावदयकता

 करी  सनफूल  सिह  चोधरी  :  उपाध्यक्ष  बीकानेर  जिले  में  इस  वर्ष  भयंकर
 अकाल  है  ।  नागौर  जिले  में  जायल  तहसील  में  भी  अकाल  की  छाया  भयंकर

 बीकाने  जिले  में  और  जायल  में  पशुओं  की
 संख्या  बहुत  अधिक  दिल्ली  में  लगभग  पांच
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 लाख  लिटर  दूध  केवल  बीकानेर  जिले  से  आता  नागौर  जिले  के  बल  देश  भर  में  विख्यात
 बीकानेर  जिले  में  चारे  के  अभाव  में  पश्यु  पालकों  ने  पशुओं  को  घर  से  बाहर  छोड़ना  शुरू  कर  दिया
 कारण  कि  चारा  समय  पर  नहीं  पहुंच  रहा  है  ।  इसलिए  चारा  पहुंचाने  का  इतजाम  ट्रकों  से
 या  रेल  गाड़ियों  से  तुरन्त  होना  चाहिए  ।

 इस  भयंकर  अकाल  में  मजदूरी  देने  के  लिये  सरकार  का  प्रत्येक  घर  से  एक-एक  मजदूर  को

 मजदूरी  पर  लगाने  का  वादा  लेकिन  प्रत्येक  घर  से  एक-एक  मजदूर  नहीं  लगाया  जा  रहा  जो

 सहायता  जेसलमेर  और  जोधपुर  को  दी  जा  रही  वैसी  ही  विशेष  अकाल  सहायता  बीकानेर
 जिले  को  दी  जानी

 ]
 पश्चिम  एशिया  में  शांति  के  लिए  प्रयास  करने  को  आवदयकता

 थ्री  श्रजीत  कुरेसी  :  पद्िचम  एशिया  की  बिस्फोटक  स्थिति  ईरान-ईराक  युद्ध  तथा

 मक्का  में  हुई  पिछली  घटनाओं  और  फिलस्तीनी  मामले  के  कारण  विश्व  शांति  को  निरन्तर  खतरा  बना

 हुआ  है  ।  पश्चिम  एशिया  में  तब  तक  शांति  नहीं  हो  सकती  जब  तक  कि  श्री  मासर  अरा  फात  के  नेतृत्व
 वाले  पी०  एल०  ओ०  को  उसका  उचित  स्थान  भद्दीं  दिया  जाता  और  कि  फिलतीनियों  को  उनका  देश

 देकर  और  उन्हें  वापस  जाकर  बसने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  '  इसी  जब  तक  अरब  देशों  और

 ईरान  के  बीच  संधर्ष  को  ठीक  ढंग  से  बंद  नहीं  किया  जाता  तब  तक  विश्व  शांति  को  खतरा  बना  ही

 भारत  ने  सदा  ही  विश्व  मंच  पर  पी०  एल०  ओ०  और  अरब  एकता  का  समर्थन  किया

 ईराक  ईरान  युद्ध  को  समाप्त  करने  के  लिए  हमने  भरसक  प्रयास  किया  यहां  तक  कि  जब  घनी

 मुस्लिम  जनसंख्या  वाले  दूसरे  देशों  ने  भी पी०  एल०  ओ०  और  अरब  देशों  का  समर्थन  नहीं  किया  था

 तब  भारत  ने  ऐसी  स्थिति  में  इनका  साथ  दिया  और  इनके  लिए  लडा  महाशक्तियां  इस  क्षंत्र  में  अपने

 निहित  रवाय॑  के  कारण  विभिन्न  देशों  में  फूट  डालने  का  खेल  खेल  रही  हैं  और  अपने  व्यापार  तथा

 निहित  स्वार्थों  के  कारण  एक  स्याथों  तथा  छत्रित  समाधान  नहीं

 अरबलीग  ने  अरब  एकता  के  लिए  पुनः  प्रयास  किया  है  ओर  अरब  राष्ट्रों  के  मश्य  कूटनीतिक
 संबंध  बहाल  ईराक-ईरान  युद्ध  समाप्त  करने  भर  उचित  हल  दूढ़ने  तथा  फलितिनियों  को  होम
 लंण्ड  हज  की  पवित्रता  बनाये  रखने  तथा  इस  अवद्र  का  प्रवन्ध  सऊदी  अरब  को  करने  का  अधिकार
 देने  की  मांग  की  है

 विष्व  शांति  और  पश्चिम  एशिया  में  शांति  बनाये  रखने  के  लिए  भारत  ने  इन  प्रयासों  का  पूर्ण
 समर्थन  करना

 महाराष्ट्र  के  कपास  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  देने  को  आवश्यकता

 श्रोमत्ती  ऊषा  चौधरी  :  किसानों  के  हित  में  मेरा  सरकार  से  आग्रह  है
 कि  कपास  का  बिलकुल  आयात  न  किया  जाए  ।  इसके  साथ-साथ  सूखे  की  हालत  में  किसानों  को  राहत
 दी  जानी  चाहिए  ।  कृपया  महाराष्ट्र  राज्य  कपास  निगम  के  माध्यम  से  कपास  का  निर्यात  किया  जाये
 और  निर्यात  की  सीमा  हटा  दी  जाए  क्योंकि  गत  ष्ष  सरकार  ने  निर्यात  की  मात्रा  6  लाख  गांठों  से
 घटाकर  4  लाख  गांठ  कर  दी

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  बहुत  मांग  है  और  सरकार  व्यापार  धाटे  को  पूरा  कर  सकती  इसके
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 साथ-साथ  किसानों  को  भी  लाभ  होगा  ।  राज्य  सरकार  कपास  उत्पादकों  को  अधिक  मूल्य  देना  चाहती

 है  परन्तु  भारत  सरकार  ने  एक  शर्त  रखी  है  कि  वसूली  मूल्य  भारत  सरकार  द्वारा  नियत  मूल्य  से  अधिक

 नहीं  होना  अनुरोध  है  कि  इस  मामले  में  विशेष  मामले  के  रूप  में  छूट  दी  जाए  अथवा

 भारत  सरकार  द्वारा  कपास  उत्पादकों  को  राज्य  सरकार  द्वारा  राजस्वव्यय  के  €प  में  बोनस  दिये  जाने

 की  अनुमति  दी  जानी

 देश  में  कपास  मूल्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमारे  समर्थन  मूल्यों  में  तुरन्त  संशोधन  किया  जाना

 चाहिए  ।  निम्नलिखित  के  लिए  600  रुपये  माध्यम  के  लिए  700  रुपये  प्रति  क्विटल  और

 उत्तम  किस्म  के  लिए  850  रुपये  प्रति  क्विंटल  होना

 नायुदुपेठ  से  चित्तुर  तक  सड़क  का  निर्माण  करके  राष्ट्रीय  राजसार्ग  संख्या  $  को  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  संख्या  4  से  जोड़ने  की  स्प्लावश्यकता

 शा०  चिन्ता  मोहन  :  मद्रास  बंगलौर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  (4)

 चित्तूर  से  होकर  जाता  है  और  मद्रास-कलकत्ता  राष्ट्रीय  राजमागं  सख्या  (5॥  नायुदुपट  से  हाकर

 है  जो  मद्रास  से  100  किलो  मीटर  दूर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संर्या  5  और  4  को  आपस  मे  जाड़ा  जाना

 चाहिए.अर्थात्  तीथंस्थल  तिरुपति  के  साथ  नायुदुपेट  से  चित्तुर  को  जोड़ा  जाना  इस  सड़क  का

 लर्चा  केन्द्रीय  सरकार  को  उठाना  जल  भूतल  मन्त्री  को  सड़क  को  चौड़ा  करन  के  लिए  लगभग

 5  करोड़  रुपये  मंजूर  करने  चाहिए  ।

 1984  के  पोड़िती  को  शोप्न  राहत  प्रवान  करने  को  आवश्यकता  ।

 थ्रो  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  उपाध्यक्ष  1984  में  देश  के

 विभिन्न  भागों  में  दंगे  हुए  ।  इन  दंगों  से  ग्रसित  लोगों  ने  न्याय  पाने  के  लिए  मुहार  की  ।  देरी  से  ही  सही
 पर  सरकार  ने  इसे  स्वीकार  किया  ।  मिश्रा  कमीशन  इन  दंगों  की  जांच  के  लिए  गठित  हुआ  ।  किन्तु  यह
 आयोग  जांच  का  कार्य  स्पष्ट  नहीं  कर  पाया  और  उसने  अनेकों  म्रम  एवं  आशंकाए  छोड़  दी  ।
 उसके  समाधान  के  लिए  एक  अन्य  समिति  जंन  बनर्जी  समिति  23  फरवरी  1987  को  गठित  की  गई  ।
 न्याय  प्राप्त  होने  में  देरी  भी  एक  प्रकार  से  अन्याय  को  प्रोत्साहन  देना  आज  दंगों  से  सम्बन्धित
 घटनाओं  को  घटे  3  वर्ष  होने  को  किन्तु  न्याय  याचकों  को  न्याय  मिलने  के  आसार  तक  नजर  नहीं
 आा  रहे  उनमें  असन्तोष  घर  करता  जा  रहा

 मेरा  सरकार  से  आग्रह  है  कि  न्याय  के  प्रति  और  सरकार  के  प्रति  विश्वास  एवं  आस्था
 बनाए  रखने  के  लिए  आवश्यक  है  कि  1984  के  दंगों  में  पीड़ित  लोगों  को  अब  और  न्याय  प्राप्त
 कराने  में  इन्तजार  नहीं  कराया  सरकार  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करे  कि  समिति
 शीघ्र  ही  अब  न्याय  देने  में  समर्थ  हो सके  ।  इसके  साथ  ही  समिति  को  काम  करने  की  सब  सुविधा
 सरकार  दे  जिससे  समिति  स्वतन्त्र  रूप  से  काम  कर  सके  और  दंगा  कराने  वाले  दोषियों  को  सजा
 मिल  सके  ।

 ]

 खांसी  के  हरबत  को  कोमतों  में  प्रत्यधिक  वृद्धि  के  लिए  उत्तरवायित्व  लिर्षारित  करने
 आवश्यकता  ।
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 11  1909  प्राकृतिक  विशेष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  से
 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 श्री  राज  कूमार  राय  :  लगभग  खांसी  के  सभी  प्रमुख  शबंतों  के  मूल्यों  पर
 नियंत्रक  इनको  उन  ब्रांडों  के  नाम  के  अन्तगंत  बेचा  जाता  जिनका  कारोबार  2  करोड़  से  लेकर

 7  करोड़  रुपये  तक  ये  ब्रांड  एकाधिकार  की  स्थिति  में  हैं  ।  कीमतों  में  वृद्धि  और  खांसी  शर्तों
 के  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  हटने  से  ब्रांड  नामों  के  साथ  खांसी  के  शबंतों  के  मूल्यों  में  काफी  वृद्धि  होगी  ।

 पता  नहीं  खांसी  के  शबंत  के  मूल्य  से  नियत्रण  क्यों  हटाया  गया  है  जबकि  इनका  प्रयोग  देश  के  आम

 आदमी  द्वारा  किया  जाता  और  आम  आदमी  के  हिट  की  अनदेखी  करके  उत्पादकों  के  हित  के

 घ्यान  में  क्यों  रखा  गया  है  जबकि  मूल्य  नियन्त्रण  आदेश  का  उहंश्य  उपभोक्ता  के  हितों  की  रक्षा

 करना  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  संसद  सदस्यों  की  एक  समिति  गठित  करके  यह  पता

 लगाया  जाए  कि  क्या  उद्योगपतियों  के  साथ  कोई  सांठ-गांठ  तो  नहीं  है  और  यदि  हो  तो  इसके  लिए
 उत्तरदायित्व  निर्धारित  किया

 2.20  भ०  १०

 प्राकृतिक  विशेष  रूप  से  सूखा  बाढ़  तथा  तूफान  से

 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  जारी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगला  विषय  लेंगे  अर्थात  कार्यंसूची  की  मद  संझया  12  पर  चर्चा

 की  जाएगी  जिसे  24  1987  को  श्री  दिनेश  गोस्वामी  ने  प्राकृतिक  विदोष  रूप  से

 बाढ़  तथा  तुफान  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  उठाया  था  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शीला  :  कल  यह  निर्णय

 लिया  गया  था  कि  हम  मध्यान्ह  भोजन  छोड़  देंगे  और  इस  विषय  पर  चर्चा  मैं  सभा  को  स्मरण

 कराना  हूं  कि  बहुत  कम  समय  बचा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमने  पहले  ही  निर्णय  कर  लिया  है  कि  3:00  बजे  के  आसपास  गृह  मंत्री

 उत्तर

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :  पिछले

 सत्र  के  हमने  इस  विषय  पर  7  दिन  तक  चर्चा  की  सभा  में  इस  पर  पांच  दिन  तक
 विवाद  हुआ  था  और  मैंने  इसका  दो  दिन  तक  उत्तर  दिया  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसलिए  मःननीय  सदस्यों  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  अपनी  बात  संक्षिप्त

 में  रखें  ।  प्रत्येक  सदस्य  लगभग  रांच  मिनट  समय  ले  सकता  आप  अपने  निर्वाचन  क्षत्र  की

 समस्याओं  के  बारे  में  उल्लेख  कर  सकते  हैं  और  ऐसा  संक्षेप  में  कहना  कृपया  अध्यक्ष  पीठ  को

 सहयोग  दें  ।  अब  श्री  वी०  सी०  जेन

 थ्री  वृद्धि  चन्द्र  जैन  :  उपाध्यक्ष  आज  हम  सूखे  और  बाढ़  के  विषय  में
 चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  देश  के  अधिकांश  भाग  में  सूखा  एवं  बाढ़  460  जिलों  में  से  280  जिले  सखे  से
 प्रभावित  हैं  और  राजस्थाग  सबसे  ज्यादा  प्रभावित  है  और  गुजरात  सबसे  ज्यादा  प्रभावित

 बा



 द्राकृतिक  विज्येष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  हे  सत्पन्न  2  1989
 के  बारे  में  चर्चा

 वृद्धि  चन्द्र

 बौर  राजस्थान  में  -  सबसे  अधिक  प्रभावित  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  जंसलमेर  और  जोधपुर
 जिला

 मैं  मन््त्री  महोदय  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  वे  खुद  भी  हमारे  जिले  में  दौरे  पर  2  दिन  तक

 गए  और  उस  वक्त  उन्होंने  देखा  कि  सड़कों  के  काम  चल  रहे  थे  और  रेता  हटाने  के  काम  चल  रहे  थे
 और  स्थिति  बहुत  ही  विषम  थी  ।  उन्होंने  भी यह  महसूस  किया  था  कि  हिन्दुस्तान  में  अगर  सबसे  अधिक
 प्रभावित  कोई  जगह  है  तो  जंसलमेर  और  जोधपुर  राजस्थान  में  और  गुजर।त  में

 मेहसाना  क्षेत्र  है  और  इनक  लिए  अलग  से  व्यवस्था  होनी  पृथक  से  व्यवस्था  होनी
 हिन्दुस्तान  के  दूसरे  प्रदेशों  को  जो  मदद  दी  जाती  दूसरे  राज्यों  को  जो  मदद  दी  जाती  दूसरे  क्षेत्रों

 को  जो  मदद  दी  जाती  है  उससे  अलग  इनको  मदद  दी  जानी  चाहिए  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  कर  रहा
 है  कि  इस  सम्बन्ध  में  मन््त्री  जी  हमारे  यहां  हमारे  मुख्य  मन्त्री  डी  भी  श्री  जगदीश
 टाइटलर  भो  संक्रेटरी  फाइन स  संक्रेटरी  और  डवलपमैंट  संक्र टरी  फाइनेस  संक्रटरी
 की  भध्यक्षता  में  मिले  और  उन्होंने  कंन्द्र  सरकार  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  मेरा  निवेदन  है  कि
 केन्द्र  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  जल्दी  से  जल्दी  निर्णय  ले  ओर  हमारे  यहां  जो  भयंकर  अकाल  की  स्थिति
 की  वजह  से  जो  पशुओं  की  संख्या  बहुत  कम  हो  रही  अधिक  से  अधिक  संख्या  में  पल्लु  मर  रहे
 कैटल  कंम्प्स  के  लिए  प्रबन्ध  किया  गया  उन  कटल  कंम्प्स  के  लिए  मेरा  कहना  है  कि  4  रुपये  प्रति
 कैटल  जो  फोडर  दिया  जारा  रहा  है  उसको  5  रुपये  बढ़ाकर  किया  जाए  और  75  परगट  जो  कंटल

 सब्सिडी  है  उसको  बढ़ाकर  100  परसेंट  सब्सिडी  दी  जाए  और  जो  कंटल  फीडकी  सब्सिडी  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजाति  और  स्माल  और  माजिनल  फार्मंसी  को  दी  जा  रही  है  यह  पशु  आहार  के

 लिए  मदद  सब  के  लिए  दी  जाए  ।  यह  मदद  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  शहरी  क्षत्र  के  पशुओं
 के  लिए  भी  दी

 मैटीरियल  कम्पोनेण्ट  के बिना  कोई  भी  उपयोगी  काम  सम्पन्न  नहीं  हो  सकते  इसलिए
 रियल  कम्पोनेण्ट  के  बिना  जब  उपयोगी  कार्य  नहीं  हो  सकंगे  तो  राजस्थान  सरकार  की  बदनामी  होगी
 इसलिए  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  मंटीरियल  कम्पोनेण्ट  के  लिए  राशि  दी  जाए  और  हमारे  क्षत्र  बाड़मेर
 जैसलमेर  के  लिए  मैंने  विशेष  तौर  पर  निवेदन  किया  था  और  अभी  भी  कर  रहा  हूं  कि  अभी  काम

 छोलेंगे  तो  एक  महीने  से  ज्यादा  उपयोगी  काम  नहीं  चल  हमारे  यहां  सड़कों  का  काम  होगा  तो

 ढाई  लाख  मजदूरों  को  बाढ़मेर  जिले  में  लगाया  जायेगा  फिर  भी  एक  महीने  से  ज्यादा  काम  नहीं
 चल  wea

 टांका  का  काम  भी  एक  महीने  में  हो  समाप्त  ही जाएगा  ।  इसीलिए  हमने  रिक्वेस्ट  की  थी  कि

 हमारे  यहां  प्रति  प्रति  माह  40  जिसमें  आधा  सब्णी  डी  और  आधा  लोन  के  रूप  में  दिया

 जाए  और  वहां  की  विशेष  व  विषम  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  आदिवासी  क्षेत्रों  में  |  रूपया  55  पंसे

 प्रति  किलो  की  दर  पर  गेहूं  दिया  तभी  हम  वहां  पर  इस  सूखे  की  स्थिति  का  मुकावला  कर
 राजस्थान  की  विषम  ओर  विशेष  परिस्थिति  को  देखते  हुए  दूसरे  प्रान्तों  के  मुकाबले  में  अनुदान

 के  रूप  में  आप  राजस्थान  को  अधिक  सहायता  दें  क्योंकि  राजस्थान  सरकार  की  ऐसी  स्थिति  नहीं  है  कि

 वह  आपका  लोन  वापिस  कर  सके  ।  यदि  आप  दूसरे  प्रान्तों  के  मुकाबले  राजस्थान  की  अधिक  सहायता
 करेंगे  तब  राजस्थान  सरकार  अपने  यहां  इस  अकाल  की  विभीषिका  का  मुकाबला  कर  पायेंगी  :
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 11  1909  प्राकृतिक  विशेष  रूप  से  बाढ़ें  तथा  से
 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 है  एक  1987  को  जब  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  वहां  पर  पधारे  थे  तो  उन्होंने  कहा  था
 कि  यदि  5  सदस्यों  स ेअधिक  का  परिवार  होगा  तो  उस  परिवार  के  दो  सदस्यों  को  एम्लामेन्ट  दिया

 इस  आधार  पर  वहां  40  लाख  लोगों  को  एम्पलायमेन्ट  देना  जरूरी  है  और  इस  सम्बन्ध  में
 राजस्थान  सरक:र  ने  615-20  करोड़  की  माँग  की  साथ  ही  वहां  पर  पशुओं  के  फाडर  के

 «लिए  जो  राजस्थान  सरकार  ने  310  करोड़  रुपए  को  मांग  की  है  वह  बहुत  रियलिस्टिक  साथ  ही
 पीने  के  पानी  की  जो  समस्या  है  बट  भी  बहुत  जटिल  है  --10-15  किलो  मीटर  दूर  से  पीने  का  पानी
 लाना  पड़ता  है  ।  टेकरों  के  द्वारा  जो  पानी  पहुंचाया  जाता  है  वह  बहुत  अपर्याप्त  है  ।  इस  विषय  में  जो

 ”
 फामूला  चेंज  किया  गया  है  उससे  लाभ  पहुंचा  हमारे  यहां

 यह  सभी  स्थान  जो  हैं  वह  पीने  के  पानी  की  समस्या  से  ग्रस्ति  इन  शहरों  में  पीने  के  पानी
 की  समस्या  को  दूर  करने  में  सरकार  सक्षम  नहीं  हो  सकी  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को

 ;  विशेष  रूप  से  ध्यान  देकर  इस  समस्या  का  निदान  करना  होगा  ।
 id

 इरूके  साथ  ही  मुझे  यह  भी  कहना  है  कि  वहां  पर  जनता  को  भयंकर  बीमारियों  से  भी  पीड़ित
 होना  पड़े  हमारे  क्षंत्र  में  आंत्र-शोध  से  लोगों  की  जाने  गई  इसलिए  वहां  पर  मेडिकल
 फंसिलिटीज  की  भी  आपको  व्यवस्था  करनी  साथ  ही  आई०  सी०  डी०  एस०  के  ब्लाक्स
 प्रत्येक  जिले  और  ब्लाक  में  आपको  स्थांपित  करने  होंगे  तभी  जाकर  आप  इस  समस्या  का  निदान
 कर  सकेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  केन्द्रीय  सरकार  सूखे  से  निपटने  के  लिए  जो  साधन

 इकट्ठा  कर  रहो  डिफेन्स  में  कटोती  वल्डं  बेक  से  लोन  लेकर  या  दूसरे  मुल्कों  से लोन
 उससे  वह  इस  जटिल  समस्या  का  मुकाबला  कर  जहां  तक  परमानेन्ट  रिलीफ  का  सम्बन्ध

 इन्दिरा  गांधी  नहर  के  लिए  प्रति  वर्ष  200  करोड़  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ताकि  दस  वर्षों  में

 इन्दिरा  ग:न्धी  नहर  का  निर्माण  पूर्ण  किया  जा  सके  और  वहां  पर  फेमीन  का  परमानेन्ट  सोल्यूशन  हो
 सके  ।  इन  छाब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 »  ]

 थरो  पोयूष  तिरकी  :  उपाध्यक्ष  हम  अपने  देश  में  सूखा  प्रदान  क्षेत्रों
 और  बाढ़  तथा  तूफान  के  बारे  में  बोल  रहे  भारत  सरकार  को  जानकारी  होनी  चाहिए  कि  देश  में

 सूखा  प्रवक्ष  क्षेत्र  और  बाढ़  वाले  क्षेत्र  कौन-कौन  से  हैं  और  तूफान  भी  शायद  प्रत्येक  वर्ष  बार-बार  आता

 है  सरकार  को  इन  सभी  चीजों  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  न  ही  उसने  कोई  रिपोर्ट
 निकाली  है  और  जब  ये  समस्यायें  अचानक  आती  हैं  तो  यह  उन्हें  सुलकाने  की  कोशिश  करती

 हमारे  यहां  कुछ  क्षेत्र  हैं  जो  सूखे  से  प्रभावित  दस  राज्यों  ने  सूखा  और  तूफान  के

 लिए  राहत  देने  हेतु  अनुरोध  किया  है  लेकिन  सरकार  ने  अभी  तक  उनकी  मांग  पूरी  नहीं  की  है  ।  प्रत्येक

 व्यक्ति  सूखा  प्रवण  राज्यों  के  बारे  में  जानता  वे  राजस्थान

 और  मध्य  प्रदेश  ।  प्रत्येक  वर्ष  सूखे  का  होना  और  पूर्वी  भाग  में  बाढ़  का आना  शायद  एक  नियमित  बात

 हे  गई  है  ।  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  होनी  चाहिए  कि  इसके  लिए  एक  योजना  होनी
 इन  कठिनाइयों  का  सामना  बाढ़  और  सूखे  तथा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं  का

 मुकाबला  करने  के  एक  योजना  होनी  इन  सभी  मुसीवतों  का  सामना  करने  के  लिए
 योजनाबद्ध  रूप  में  कुछ  योजनायें  होनी  चाहिएं  और  वहां  राहत  सामग्री  तुरन्त  पहुंचनी  चाहिए  ।  हमारे
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 पीयूष  तिरकी  ]
 पास  भारत  में  47  जलाशय  हैं  लेकिन  इस  वर्ष  सभी  जलाशयों  में  जल  का  स्तर  सामान्य  स्तर  से  30
 प्रतिशत  कम  यहां  तक  कि  हमारे  देश  के  संचित  क्षेत्र  भी  प्रभावित  हुए  हैं  और  उत्पादन  घट  गया
 सरकार  को  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  हमारे  देश  को  कितने  खाद्यान्न  की  आव
 इयकता  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  योजना  होनी  चाहिए  कि  प्रत्येक  वर्ष  हमारे  लोगों  की  आवश्यकतायें  क्या

 हैं  आवश्यक  वस्तुयें  जैसे  अण्डे  दूध  और  मनुष्य  के  जीवन-यापन  की  सभी  वस्तुयें  ।  इस
 सम्बन्ध  में  भी एक  योजना  होनी  चाहिए  कि  हमें  कितने  खाद्यान्न  की  आवश्यकता  है  ।  हमारे  देश  में  कृषि
 की  बिलकुल  भी  आयोजना  नहीं  की  जाती  है  ।  जिसकी  हमें  आवश्यकता  है  उसे  पहले  पूरा  करना

 जो  कुछ  देश  की  आवश्यकता  है  उसे  पूरा  किया  जाना

 किसान  बिना  किसी  प्रोत्साहन  के  खेती  कर  रहे  जब  उन्हें  अधिक  धन  मिलता  है  केवल  तभी
 वे  अधिक  फसल  उगा  सकते  उदाहरण  के  लिए  आप  गन्ने  को  जब  अधिक  पंदावार  होती  है  तो
 आप  इसे  नहीं  बेच  सकते  किसानों  को  बिलकुल  भी  पंसा  नहीं  मिलता  इस  प्रकार  बेतरतीब
 तरीके  से  कृषि  की  जा  रही  है  ।  देश  की  आवश्यकताय  कया  इस  सम्बन्ध  में  स्वतन्त्रता  के  40  वर्षो  के
 बाद  भी  आपकी  कोई  योजना  नहीं  है  कोई  न  कोई  योजना  होनी  इस्ती  वजह  से  जब  सूखा  या
 बाढ़  अथवा  तूफान  आता  है  तो  लोग  भोजन  न  मिलने  की  वजह  से  मरने  लगते  हैं  ।  उड़ीसा  यद्यपि
 सरकार  ने  इस  बात  से  इंकार  किया  लेकिन  जनजाति  क्षेत्रों  में  मूब  के  कारण  कई  मौतें  हो  रही
 लोगों  के  पास  पहनने  को  कपड़े  और  रहने  को  घर  नहीं  है  ।  वे  वहां  जानवरों  की  तरह  रह  रहे  हैं  ।
 यह  सब  भारत  में  घटितहो  रहा  भारत  में  इतने  बड़े  धनवान  लोग  भी  हैं  और  सबसे  निधन  लोग
 भी

 श्रो  चिन्तासणि  जेना  :  मैं  आपके  विचार  का  जोरदार  शब्दों  में  विरोध  करता  हूं  ।
 आपको  यह  कंसे  पता  चला  है  ?  क्या  आपने  कभी  उस  क्षेत्र  का  दोरा  किया  है  ?  भाप  यह  कंसे  कह  रहे
 हैं  कि  लोग  जानवरों  की  तरह  रह  रहे  हैं  ?  क्या  आपने  कभी  उस  क्षत्र  का  दौरा  किया  है  ?  मैं  इसका
 कड़ा  विरोध  करता  ये  सब  भूठ

 शो  पोयष  तिरको  :  फिर  आप  सच  बात  बोल  सकते  हैं  ।  मैं  आपको  सच  बोलने  के  लिए  चुनोती
 दे  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विवादास्पद  बात  न  करें  ।

 )
 थ्रो  पीयूष  तिरको  :  आप  लोगों  के  पास  जाएं  और  लोगों  से  पूछे  ।  मैं  आपको  चुनौती  दे  रहा  हूं

 कि  आप  जायें  और  कालाहांडी  देखें  )
 हे

 आपको  जानकारी  होनी  चाहिए  कि  कौन  सा  राज्य  खाद्य  सामग्रो  में  आत्मनिम॑र  है  ।  आपको
 जानकारी  होगी  ।  शायद  सरकार  को  जानकारी  नहीं  मैंने  सरकार  से  उन  जिलों  का  पता  लगाने  को
 कहा  है  जहां  भोजन  की  कमी  हमारे  देश  में  416  जिले  हैं  और  प्रत्येक  जिले  को  जिले  में  ही  पर्याप्त खाद्य  सामग्री  उपलब्ध  की  जानी  चाहिए  ।  केवल  तभी  आप  खाद्य  समस्या  का  समाधान  कर  पायेंग े। जब  तक  आप  यह  उपलब्ध  नहीं  करते  हैं  तब  तक  लोगों  का  जीवन  स्तरगिर  जायेगा  और  जब  बाढ़
 तूफान  और  सूखा  जैसी  आपदायें  आती  हैं  तो  लोगों  की  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  कृपया कृषि  की  एक  योजना  बनायें  ।  ः  हਂ

 छः
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 कृपया  जो  परियोजनायें  आपने  ली  हैं  उनके  लिए  धन  की  आवश्यकता  को  पूरा  करें  ।  उदाहरण

 के  लिए  उत्तरी  बंगाल  में  5  जिले  है  और  तीसता  बांध  परियोजना  लम्बित  पड़ी

 इसके  लिए  250  करोड़  रुपयों  की  आवश्यकता  लेकिन  आपने  इतने  वर्ष  लगाये  हैं  और

 क्वेवल  5  करोड़  रुपये  दिए  यह  केवल  इसलिए  कि  पद्िचिम  बंगाल  में  कांप्रंस  सरकार  नहीं  है  भोर

 वहां  एक  वाम  पंथी  सरकार  है  तथा  आप  चाहते  हैं  कि उस  सरकार  को  तंग  किया  केवल  5  करोड़

 रुपये  दिए  गए  यदि  पूरी  राशि  देकर  आवश्यकताओं  को  तत्काल  पूरा  किया  जाता  है  तो  वह

 योजना  सभी  जिलों  में  लागू  की  जा  सकेगी  और  सभी  पांच  जिले  खाद्य  और  प्रत्येक  चीज  में  आत्मनिर्भर

 हो  जायेंगे  ।  वे  देश  के  अन्य  भागों  को  भी  खिला  सकेंगे  ज॑से  कि  हरियाणा  और  अन्य  स्थान  हैं  जहां  हमें

 कृषि  पहले  से  ही  विकसित  है  उत्तरी  बंगाल  में  इस  परियोजना  से  पांच  जिले  विकसित  किए  जा  सकते

 हैं  ।  आपको  आवश्यक  घन  तुरन्त  देना

 डा०  गौरो  शंकर  राजहंस  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  समभता  हूं  कि  इस  देश  में

 वाढ़  से  जितनी  तबाही  हुई  उसमें  सबसे  मेरी  कांस्टीटुएन्सी  में  हुई  बाढ़  के  दौरान  जब  मैं  अपने

 क्षेत्र  में  मुझे  ग्रामवासियों  ने  एक  जगह  पर  कहा  कि  दिल्ली  ऊंचा  सुनती  और  उनकी  वह  बात

 चुप  गई  ।  दुर्भाग्यवश  इस  देश  में  लोगों  को  पता  ही  नहीं  है
 कि  इस  बार  अग्रस्त  से  अक्तूबर  तक  उत्तरी

 बिहार  में  किस  तरह  की  बाढ़  आई  ।  इस  देश  के  तीन-चोथाई  भाग  में  क्योंकि  सूखा  पड़ा  हुआ  इस

 लिए  बाढ़  की  समस्या  पर  किसी  का  ध्यान  नही  गया  और  लोग  समभते  हैं  कि  वहां  जो  बाढ़  भाती

 उसके  बारे  में  सोचना  ही  क्या  इस  साल  जो  बाढ़  उत्तरी  बिहार  में  आई  है  ऐसी  भयंकर  बाढ़  डेड़

 सौ  सालों  में  नहीं  आई  थो  ।  बाढ़  की  विभीषिका  का  वर्णन  में  नहीं  कर  सकता  ।  90  प्रतिशत  लोगों  के

 पास  जो  कुछ  भी  वह  सब  बाढ़  में  बह  गया  ।  मकान  गिर  गए  और  शायद  सूखे  से  इस  देश  में  कम

 मरे  लेकिन  यह  सरकारकी  फीगर  है  कि  बाढ़  से  हजार  से  ज्यादा  आदमी  डूबकर  मर  कोलरा  और

 सांप  काटे  से  मर  श्रीमन्  इस  बात  की  गंभीरता  को  अपोजीशन  वाले  हंसते  हैं  ।  ये  उस

 बात  को  नहीं  समझ  सकते  हैं  ।  असस  में  भी  भयंकर  बाढ़  आई  में  इससे  एग्री  करता  हू  ।  हमारे  यहां

 तौन  महीने  तक  लोग  पानी  में  खड़े  रहे  ओर  ऊपर  से  वर्षा  हो  रही  थो  और  नीच  छाती  तक  प.नी  था  ।

 जब  कि  आप  के  यहां  गर्मी  पड़  रही  उत्तरी  बिहार  में  संकड़ों  लोग  निशोनिया  से  मर  गये  क्योंकि

 उनके  पास  कपड़े  नहीं  थे  और  दित-रात  बारिश  हो  रही  थी  ।  इसलिए  इस  समस्या  को  आप  गंभीरता
 से  लीजिए  ।

 मैं  यह  भी  कहुंगा  कि  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इस  देश  के  नेशनल  न्यूजपेपर्स  ने  भी  अपने

 कोरसपोंडेंटस  को  मंज  कर  बाढ़  के  क्षेत्रों  में  क्या  लोगों  की  दुर्देशा  हुई  इसका  पता  नहीं  मैं

 जब  से  इस  सदन  में  आया  मैंने  कहा  है  कि नेपाल  के  कारण  हम  बरबाद  हो  रहे  उत्तरी  बिहार  के

 लोग  बरबाद  हो  रहे  वहां  पर  रिजवंयर्स  नहीं  है  और  वहां  से  जो  नदियां  निकलती  वे  सीधे
 उत्तरी  बिहार  में  गिरती  हैं  और  तबाही  मचाती  हुई  चली  जाती  हैं  वहां  रिजर्वायर्स  नहीं  बन  रहे  हैं  और
 डेन  नहीं  बन  रहे  मैंने  कहा  कि  किप्ती  तरह  उन  नदियों  को  कन्ट्रोल  कीजिए  इससे  इतनी  बिजली  पैदा

 जिससे  नेपाल  की  भी  काया  पलट  हो  जाएगी  ।  ओर  उत्तरी  हिन्दुस्तान  की  भी  काया  पलट  हो
 जाएगी  ।  किसी  ने  उस  बात  पर  ध्यान  नहीं  दिया  |  इस  बार  प्रलय  मच  सारे  उत्तरी  बिहार
 में  प्रलय  मच  मई  पानी  जब,वापस  गया  तो  सारे  उत्तरी  बिहार  में  बालू  ही  बालू  रह  जिस  पर  कोई
 फसल  नहीं  होगी  ।  मैं  प्रधान  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  इस  बात  को  लाया  और  यह  उनकी  बड़ी  महानता

 है
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 नननीनीनीतम  न  नननीनीनीनी  3 तए03त+++
 गौरी  शंकर

 है  कि  वे  उत्तरी  बिहार  उन्होंने  वहां  जाकर  देखा  कि  खचमुच  में  बहुत  बड़ी  तबाही  हुई
 प्रधानमंत्री  जी  ने  वहां  राजेश  पालयट  जी  को  भेजा  ।  उन्होंने  उस  एरिय  का  सर्वेक्षण

 उसे  देखा  ।  वहां  रेलवे  लाइन  टुकड़े-टुकड़  हो  गयी  तीन-तीन  फुट  रेलवे  लाईन  जमीन
 के  नीचे  चली  गयी  हमारे  रेलवे  विभाग  ने  बहुत  ही  प्रशंसनीय  काम  किया  है  कि  उस  रेलवे
 को  चालू  कर  दिया  है  ।  वह  रेलवे  लाइन  बिछा  दी  गयी  लेकिन  यह  समस्या  एक  दिन  की  समस्या

 नहीं  है  ।  अगले  साल  बाढ़  फिर  आएगी  ।

 आपने  पढ़ा  होगा  कि  साक॑  के  सम्मेलन  मे  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  नेपाल  की  नदियों  से  होने  वाली  *

 विभीषिका  को  उठाया  था  और  साके  देश  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि इस  तरह  से  नेपाल  की  नदियों  को

 कंट्रोल  किया  उन  नदियों  पर  डेम  या  रिजरवायर  नहीं  यह  अलग  बात  लेकिन  हमें  पता
 चला  है  कि  वहां  एक  बड़ी  अजीब  बात  हो  गयी  है  कि  पिछले  दो-तीन  वर्षों  में  पाल  में  सारे  जंगल  काट  .,
 दिये  गये  उन  जंगलों  के  कारण  पानी  जो  रुकता  अब  उस  पानी  के  रोकने  का  कोई  उपाय  नहींਂ
 है  ।  आगे  का  क्या  होगा  ?  कैसे  हम  लोग  नेपाल  की  नदियों  से  आने  वाले  पानी  से  न  मारे  जाएंगे  ।
 उत्तरी  बिहार  के  एस्या  में  थिकेस्ट  पापुलेटिड  एरिया  यहां  क ेलोग  भाग  कर  कहां  इस
 पर  सरकार  को  ध्यान  देना

 मैंने  ढिललों  साहब  से  भी  कहा  था  और  उन्होंने  बड़ी  मेहरबानी  की  कि  पटना  गये  ।  मैं  इनसे
 निवेदन  करता  हूं  कि  वे  एक  बार  उत्तरी  बिहार  में  जाकर  देखें  कि  कहां  क्या  तबाही  हुई  उस
 तबाही  का  यहां  दिल्ली  में  कुछ  पता  नहीं  चलता  ।  आपको  पता  नहीं  है  कि  उनके  रिलेशस  «
 को  पंजाब  में  मार  दिया  गया  फिर  भी  वे  यहां  बैठे  हैं  ।  इनको  तो  पंजाब  में  होना  चाहिए  था  लेकिन  वे
 यहां  पर  यह  बड़ी  ही  काबिले  तारीफ  बात  मैं  इनसे  यह  विवेदन  करूंगा  कि  ये  उत्तरी  बिहार  में
 में  भी  जाएं  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  ने  जो सहायता  वह  सहायता  बाढ़  पीड़ित
 लोगों  को  नहीं  मिली  एक  वार  ढाई  किलो  गेहूं  मिला  |  मैं  आपसे  यही  निवेदन  करूंगा  कि  केन्द्र  सरकार
 अपने  गुप्तचर  विभाग  के  द्वारा  यह  पता  लगाये  कि  लोगों  को  राहत  क्यों  नहीं  इसके  लिए  जो
 छोटे  बड़े  लोग  जिम्मेदार  हों  उनके  खिलाफ  कड़ा  एक्शन  लिया  जाए  क्योंकि  गरीबों  को  देने  के  लिए
 जो  राहत  थी  वह  उनको  नहीं  मिल  पायी  है  ।

 हम  इस  सदन  में  चिल्लाते  कि  रबी  की  फसल  अच्छी  होनी  लेकिन  रबी  की  फसल  के
 लिए  अभी  तक  न  बीज  न  खाद  मिला  |  फिर  रबी  की  फसल  कैसे  होगी  ?  इसका  भी  कारण
 पता  लगाया  जाना  चाहिए  ।

 7.  मैं  अन्त  में  एक  बात  और  कहता  हूਂ  कि  वहां  पर  लोगों  को  बाध्य  किया  जा  रहा  है  कि  आप
 खाद  लीजिए  तो  कोआपरेटिव  से  मकान  के  लिए  कर्जा  लीजिए  तो  कोआपरेटिव  से  लीजिए  ।
 मुझे  यह  कहने  में  बड़ी  तकलीफ  हो  रही  है  कि  वहां  कोआपरेटिब्ज  में  बड़े-बड़े  शार्क  बैठे  वे
 परेटिव्ज  को  चलने  नही  वे  गरीबों  को  चूसलेंगे  ।  अगर  सरकार  को  ग्रांट  देना  लोन  देना  है
 सरकार  वह  सीधे  कोआपरेटिव्ज  के  द्वारा  न  दे  ।

 मैं  आपको  एक  छोटी  सी  बात  बताता  हूं  ।  बिहार  में  फटिलाइजर  और  खाद  कोओपरेटिव  के
 द्वारा  दिया  जाता  उस  खाद  का  रंग  नमक  के  रंग  से  मिलता-जुलता  नमक  काफी  सस्ता  होता ५  द
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 और  खाद  मंहगा  होता  है  ।  कोआप्रेटिब्ज  के  लोग  खाद  के  नाम  पर  लोगों  को  नमक  देते  हैं  जिससे  सारी
 जमीन  बर्बाद  हो  रही  है  ।

 मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  यहां  स ेआप  एक  एक्सपट््स  की  टीम  चाहे  आफिससं  की
 टीम  भेजिए  जो  जाकर  यह  पता  लगाये  कि  वहां  लोगों  की  क्या  कठिनाई  वहां  बाढ़-पीड़ित  लोग
 बाढ़  के  दिनों  पेड  के  पत्ते  खाकर  अपना  गुजारा  करते  रहे  वहां  पर  बाढ़  से  इतनी  तबाही  हुई
 कि  मैंने  अपनी  आंखों  से  औरतों  को  और  मां-बहिनों  को  देखा  जिनके  बदन  पर  कपड़े  नहीं  और
 पानी  में  पूरी  तरह  वे  भीग  रही  क्या  इसी  देश  में  जहाँ  हम  बड़ी-बड़ी  बातें  करते  हैं  वहां  ऐसा  होते
 हुए  भी  देख  सकते  और  उन  अभागे  लोगों  को  जिनकी  कोई  गलती  नहीं  मरने  के  लिए  छोड़  देते  हैं  ।
 मैं  तो यही  सोचकर  कांप  जाता  हूं  कि  जाड़े  दिनों  में  जिनकी  कोंपड़ी  खत्म  हो  गई  हैं  ओर  जिनके  बदन
 पर  कपड़े  नहीं  वे अपने  दिन  कैसे  बिताएंगे  और  वे  कल  क्या

 श्रीमन्  वहां  की  वहां  का  दृश्य  बड़ा  ही  दर्दनाक  मैं  तो  कहूंगा  कि  आप  इस  हाउस  के
 अआठ-दस  एम०  पी०  जी०  की  एक  टीम  वहां  भेजिए  जो  बिहार  के  बाढ़  से  पीड़ित  लोगों  की  दर्दनाक

 स्थिति  देखें  और  यहां  आकर  सरकार  को  बताए  कि  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  क्या  किया

 ओर  काली  प्रसाद  पांडेय  :  उपाध्यक्ष  अभी-बभी  हमारे  बारे  में  विस्तृत
 ढंग  से  इस  सदन  को  मैं  उनकी  बात  में  अपनी  बात  को  मिलाते  हुए  यह  कहना  चाहूंगा  कि
 आज  हिन्दुस्तान  कृषि  प्रधान  देश  है  और  एक  तरफ  हम  सूखे  से  जल  रहे  हैं  वहीं  दूसरी  तरफ  बाढ़  से

 हम  पूर्णरूप  से  तबाह  हो  गए  जहां  सूखा  पड़ा  है  वहां  पानी  का  अभाव  है  और  जहां  बाढ़  आई  है
 वहां  विपत्तियां  ही  आयी  हैं  जिस  क्षेत्र  से आता  हूं  उसे  गोपालगंज  संसदीय  क्षेत्र  कहा  जाता

 राजहंस  जी  ने  ठीक  कहा  कि  बिहार  में  यह  पहला  अवसर  है  कि  इतनी  भयंकर  बाढ़  सौ  साल  में  नहीं
 आई  और  न  किसी  को  देखने  को  मिली  मेरे  चुनाव  क्षत्र  के  जो  सरकार  के  पास  रिपोर्ट
 जिला  प्राधिक  री  ने  की  उसके  सिर्फ  एक  जिले  का आकलन  ही  कम  से  कम  12  करोड़  रुपये  से  ऊपर
 की  क्षति  का  वेठता  मेरे  संसदीय  क्षंत्र  में  ही  यदि  अन्य  जिलों  का आकलन  लगाया  जाए  तो  करोड़ों
 रुपये  का  ही  बल्कि  अरबों  की  क्षति  होने  की  बात  पता  लगेगी  ।

 अभी  रबी  का  मौसम  हैं  ।  मैंने  अपने  क्षत्र  में  घूमने  के  तत्पश्चात्  उम्मीद  की  थी  कि  इस  बाढ़  से
 जिस  प्रकार  हम  प्रभावित  हुए  हैं  उसी  प्रकार  से  सरकार  भो  हमारी  कृषि  की  तरफ  ध्यान  लेकिन
 खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  वसा  कुछ  भी  नहीं  हो  पाया  आज  आपने  कोआपरेटिव  के  माध्यम
 से  लोन  की  व्यवस्था  की  आपसे  कहता  हूं  कि  आप  कहीं  भी  घूम  कर  मैं  कृषि  मन््त्री  जी  से

 अनुरोध  करूंगा  कि  आप  यहां  से  अपना  सर्वक्षण  दल  तो  आप  पायंगे  कि  आज  रबी  की  आखिरी
 मौसम  लेकिन  अभी  तक  किसान  को  कहीं  भी  बीज  खाद  नहीं  इसलिए  मैं  अ।पसे  कहना
 चाहूंगा  कि  आप  एक  तरफ  तो  धौषणाएं  करते  हैं  कि  हम  बाढ़  ओर  सूखे  से  प्रभावित  इलाके  के  लोगों  के
 जीवनस्तर  को  ऊचा  करेंगे  और  खेतवालों  को समय  पर  खाद  और  बीज  उपलब्ध  लेकिन  खेद
 के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया  यदि  मेरा  यह  आरोप  गलत
 तो  जो  भी  पनिद्चमेंट  आप  मुझे  इस  सदन  के  माध्यम  से  देना  चाहें  उसे  मैं  मुगतने  के  लिए  तैयार
 आपने  और  भारत  सरकार  ने  अनेकों  राहत  कार्यक्रम  उनके  लिए  लेकिन  किसानों  तक  खाद
 और  बीच  नहीं  पहुंचा  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  नाम  नहीं  लेना  चाहता  हूं  किन्तु  यह  अवश्य  कहना  चाहता  हूं  कि  बिहार

 As



 प्राकृतिक  विशेष  रूप  से  सूखा  बाढ़  तथा  तूफान  से  उत्पन्न  स्थिति  2  1987
 के  बारे  में  चर्चा

 काली  प्रसाद  पांडेय ]
 प्रदेश  में  ऐसे-ऐसे  महानुभाव  कोआपरेटिव  पर  हावी  हैं  जिनका  नाम  लिया  तो  लोग  उन्हें
 हिन्वुस्तान  के  बादशाह  के  रूप  में  जानते  हैं  और  उनके  खिलाफ  ब्रिहार  प्रदेश  के  किसी  व्यक्ति  को  हिम्मत
 नहीं  है  कि  सदन  में  आवाज  बिहार  सरकार  के  एक  मन्त्री  ने  लिखा  संचिका  में  कि  यह

 जो  कोआपरेटिव  बिहार  प्रदेश  में  यह  समस्याओं  का  समाघान  नहीं  कर  सकता
 इसलिए  इस  पूरे  प्रकरण  को  सी०  बी०  के  पास  भेज  दिया  लेकिन  यह  संचिका  में  ही  लिखा
 रह  गया  और  कुछ  हुआ  नहीं  ।  आप  फिर  राहत  कार्य  उसी  बिस्कोमान  के  माध्यम  से  करते

 मैं  आपको  फिर  अपने  गोपालगंज  संदीय  चुनाव  क्षत्र  की  तरक  ले  जाना  ऋहता  मेरे
 अपने  क्षंत्र  में  बाढ़  से  मरने  वालों  की  संख्या  दुर्भाग्य  से  15  तक  पहुंच  गई  है  ।

 घोषणाएं  उम्मीदें  कि सरकार  कम  से  कम  इस  पर  निश्चित  प॑  से  अमल  लेकिन
 सिर्फ  कागज  के  पन्नों  पर  और  देश  के  सर्वोच्च  सदन  पालियामेंट  में  अगर  आप  धीषणाओं  पर  घोषणायें
 आप  करते  जायें  तो  जब  तक  हिन्दुस्तान  के  किसी  किसान  को  लाभ  नहीं  होगा  तंब  तक  हन  घोषणाओं
 से  किसान  आशान्वित  नहीं  हो  सकता

 जब  इस  सदन  में  चर्चा  चल  रही  थी  तो  सभी  माननीय  सदस्यों  में  कहा  था  कि  बाढ़  की  विपदाओं
 और  सूखे  की  स्थिति  को  देखते  हुंए  कम-से-कम  सरकारी  कर्ज  मांफ  किये  इस  समय  आपने  इस
 सदन  में  कहा  था  कि  हम  इस  पर  विचार  विचार  के  बाद  भी  आंज  सरकारी  सहायता  नहीं  मिल
 पा  रही

 |

 ,.  आज  मैं  देखता  हूं  कि  हर  व्यक्ति  दौड़ता  हुआ  भाता  किसी  के  पास  500  का  कर्जा  है  तो
 उस  पर  वारन्ट  आ  जाता  किसी  पर  सैक्टर  का  लोन  है  तो  उसका  वारन्ट  आ  जाता  लेकिन  बिहार
 प्रदेश  में  ऐसे-ऐसे  लोग  हैं  जो  लाख  नहीं  करोड़ों  रुपये  भारत  सरकार  और  बिहार  सरकार  से  किसी
 संस्था  के  माध्यम  से  लूटकर  बंठ  हुए  लेकिन  सरकार  उन  पर  कोई  कायंवाही  नहीं  कर  पा  रही
 मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  जवाहरलाल  नेहरू  जी  के  समय  में  एक  योजना  चली  थी  कि  गंडक  सिंचाई
 योजना  जिससे  उत्तर  प्रदेश  से  बिहार  प्रदेश  को  जोड़ा  जा  सकता  लेकिन  आज  तक  उतरममे  कुछ  नहीं
 हुआ  आज  वहां  पर  लोग  सिंचाई  करना  चाहंते  हैं  तो जितना  भी  नहर  का  डिंप॑  है  वह  बालू  से  भर
 गया  है  ।  जब  तक  नहर  में  से  पानी  गुजरता  है  तो  नहर  का  डिप  इतंना  ऊंचा  हो  चुका  है  कि  वह  पानी
 खेतों  में  ओवर-फ्लो  करता  इससे  हजारों  एकड़  मूमि  जो  नहर  के  वगल  में  वहां  जल  के  जमाव
 फी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  आज  सबसे  बड़ी  समस्या  यह  है  कि  अनेकों  बीमारियां  इस  बाढ़  के  बाद
 फैल  रही  हैं  ।

 आज  गांव  के  जो  भी  कृषि  प्रधान  देश  उनकी  व्यवस्था  अबर  सरकार  तुरन्त  नहीं  करेगी  तो
 आने  वाले  भविष्य  में  कृषि  उत्पादन  की  चाहे  रबी  की  हो  या  अन्य  चीज  की  वह  निदचत
 रूप  से  घट

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  बिहार  सरकार  द्वारा  जो  केन्द्रीय  अनुदान  मांगा
 गया  है  उसको  सरकार  द्वारा  मुहैय्या  कराकर  जो  विपदाओं  में  फंसे  लोग  उनको  दिया

 श्री  भरत  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  कि  दिल्ली  के
 देहात  के  सूखे  के  बारे  में  आपने  मुझे  समय  दिया  दिल्ली  के  गांवों  में  इतना  सूला  है  कि  वहां  बहुत
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 से  गांव  में  पानी  भी  नहों  ह ैऔर  कहीं  पानी  है  भी  तो  वह  नमक  से  ज्यादा  खारा  पानी  उन  गांवों  में

 हमारे  मंत्री  श्री  दलवीर  सिंह  दिल्ली  के  प्रमुख  कार्यकारी  पाषंद  श्री  जग  प्रवेश  चन्द्र  और  वालेहवर
 जी  वर्ग रह  हम  सब  इकट्ठे  हो  गए  थे  और  हमने  वहां  के  हालात  देखे  तो  वहां  पहली  फसल  खरीफ  की
 भी  नहीं  हुई  पशुओं  के  लिए  चारा  भी  नहीं  हो  रहा  हम  वायदा  करके  आये  थे  कि  हम  सरकार
 की  तरफ  से  आपके  चारे  का  बन्दोबस्त  60  रुपये  क्विटंल  आपने  देना  बाकी  सरकार  ध्यान

 लेकिन  अभी  तक  उस्र  चारे  का  इन्तजयम  दिल्ली  के  देहात  में  नहीं  हुआ  है  ।

 इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  है  कि  जहां  सूखा  पड़ा  लेकिन  हमारी  सरकार  ने  काफो  इंतजाम  किया

 है  ।  आज  से  50  साल  पहले  जो  सूखा  था  आज  अपोजिशन  के  लोग  कहते  हैं  कि लोग  मूख  से  मर  रहे
 लेकिन  मूख  से  आज  भारत  में  कोई  नहीं  मर  रहा  है  ।  यह  बात  जरूर  है  कि  आपके  पास  अनाज  के

 भण्ड्वार  भरे  हुए  हैं  लेकिन  ऐसे  सूखे  में  वह  कहां  तक  भरा  रहेगा  ?  हमें  सिंचाई  का  इन्तजाम  करना
 जहां  हमारी  वारानी  जमीन  वहां  हमने  तिचाई  का  साधन  करना

 मैं  आपको  बताऊ गा  कि  केज्ापुर  में  गन्दे  नाले  का  पारी  जमुना  में  गिरता  उस  नाले  के
 पानी  को  अगर  ड्रन  ले  उतार  दें  25  गांव  में  वह  पानी  चला  जाये  तो  हम  सूखे  का  मुकाबला
 अच्छी  तरह  से  कर  सकते  सिंचाई  से  ही  आजकल  अनाज  पैदा  होता  वारिश्  तो  होती  नहीं
 जहां-नहां  परती  जमीन  है  इसमें  सरकार  को  ट्यूबबंल  लगाने  इसके  अलावा  हमारा  फर्ज  है
 कि  जहां-जहाँ  बारानी  जमीन  है  वहां  एम्र०  डी०  की  तरफ  से  और  दिल्ली  प्रशासन  की  तरफ  से
 टयबबल  लगाने  चाहिए  ।  नये  ट्यूब्रबंल  खरीदने  के  लिए  किसानों  को  लोन  देना  चाहिए  |  खेतों  में

 सिंचाई  करने  के  लिए  जिढ़वा  अधिक  पप्र॒त्नी  उपलब्ध  होगा  उतनी  ही  अधिक  पंदावार  आपने
 देखा  होगा  कि  हर  गांव  में  मूमभिहीन  गरीब  हरिजन  होते  हैं  ।  इसके  लिए  मैं  आपसे  यह  आग्रह  कहूंगा  कि
 दुधारू  पशुओं  को  खरीदने  के  लिए  उन्हें  लोन  दिया  जाए  जिससे  कि  वह  अपना  और  अपने  बच्चों  का

 गुजारा  चला  सके  ।  इससे  एक  लाभ  यह  होगा  कि  दूध  दिल्ली  वास्तियों  को  अधिक  मात्रा  में  मिल
 सकेगा  ।

 दिल्ली  के  देहातों  में  पीने  के लिए  पानी  भी  अधिक  मात्रा  में  पहुंचाया  हमने  अपने  यहां
 देहातों  में  यह  देखा  है  कि  उन्हें  पीने

 के लिए  गंदा  पानी  मिलता  अतः  उनके  पीने  के  लिए  छुद्ध  पानी
 की  व्यवस्था  की  जाने  ।

 दिल्ली  में  जगह-जगह  फंयर-प्राइस  शाप्स  खुली  हुई  इन  झाप्स  में  गरीब  लोगों  को  सस्ती
 दर  पर  चावल  और  चीनी  मिलती  है  ।  आपने  बहुत  सी  चलती-फिरती  दुकाने  भी  खोल  रखी
 इसके  लिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  चाहता  हूं  |  हम  सूखे  के  कारण  अपनी  खरीफ  की
 फस्नल  को  गवा  चुके  हैं  ।  अब  रबी  की  अच्छी  फस  ;  पंदा  करने  के  लिए  हमें  सब  सुविधायें  किसानों
 को  देवी  आप्र  एक  इस  बात  ध्यान  रखे  कि  उन्हें  खेती  के  किसी  साधन  की  कमी  न  होने
 पाये  ।  फसल  छो  बुवाई  ओर  कटाई  के  म्नम॒ग्न  किसानों  को  सस्ती  दरों  पर  लोन  दिया  जिन

 ट्यूबबैलों  के  पानी  की  सतह  नीचे  चली  गई  उनको  बोर  करने  के  लिए  ग्रान्ट  दी  जाए  हमारे  यहां
 बजफगढ़  ड्रेव  प्रें  काफी  प्राक्री  घबरा  हुआ  उप्तको  मश्जीनें  से छावला  ढांसा  तक  पहुंचाया  जाए  और

 इसको  दा  ऊकलां  के  कदरी  में  डालर्ड  दक्ष  ज्ञाये  लिसते  पाती  की  ख़तह  नोचे  न  जा  सके  ।  इसके  सम

 ही  हर  ड्रेत  में  4-4  फूट  के  वांध  बना  दिए  जायें  जिद्ले  कि  फ़ानी  वहां  हका  रहे  ।

 हम'रे  यहां  के  किस!न  अपने  खेतों  में  रात-दिन  मेहनत  करते  अगर  इस  बीच  में  उन्हें  बिजली
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 के  बारे  में  चर्चा

 भरत

 न  मिलें  या  बिजली  चली  जाए  तो  किसान  की  सारी  मेहनत  बेकार  चली  जाती  है  और  किसान  हाथ  पर

 हाथ  रखकर  बंठ  जाता  उन्हें  बिजली  समय  पर  सस्ते  दामों  पर  उपलब्ध  करायी  जाए  ।  कई

 बार  बिजली  के  ट्रांसफामंर  भी  स््टाक  में  नहीं  मिलते  हर  गांव  में  4-4  नये  ट्रासफामंर  लगाये

 जायें  ।  मैं  तो  यह  चाहूंगा  कि  आप  बिजलो  के  ट्रांसफामं  बिजली  की  तारें  और  पोल  डिस्ट्रिक्ट
 के  दफ्तर  में  उपलब्ध  करा  दें  और  वहां  एक  हैड  आफिस  किसानों  की  शिकायतें  सुनने  के  लिए  खोल

 दिया  जाए  ।  अगर  कोई  भी  किसान  ट्यूबवल  लगाने  के  लिए  बिजली  का  नया  कनेबशन  लेना  चाहे  तो

 उसे  15  दिन  के  अन्दर  नया  कनेवशन  मिल  जाना  चाहिए  ।

 आप  इस  बात  का  पूरा  ध्यान  रखें  कि  जो  किसान  अपने  खेंतों  में  रात-दिन  कडीं  मेहनत  करते

 उनको  उसके  बदले  में  फसल  के  अच्छे  दाम  मिल  आप  उनको  जिस  हिसाब  से  फसल के  पंसे  देते

 हैं  उससे  उनका  पूरा  खर्चा  भी  निकल  नहीं  पाता  मेरा  तो  ऐसा  विचार  है  कि जब  आप  उसकी  फसल

 के  दाम  तय  करें  उस  समय  यह  हिसाब  लगा  लें  कि  खाद  और  दूसरी  अन्य  मदों  पर  इतना
 खर्चा  हुआ  है  ।  यह  सब  खर्चा  लगा  कर  किसान  की  मजदूरी  के  अच्छे  पंसे  लगा  कर  ही  किसान  की
 फसल  के  उचित  दाम  तय

 इसी  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  सूखे  के ऊपर  बोलने  का  मौका
 इसके  साथ  ही  अन्त  में  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  दिल्ली  का  16  करोड़  रुपया  अभी  तक  इस्तेमाल  नहीं
 हुआ  अभी  तक  हमारे  यहां  चारा  नहीं  गया  जो  गरीब  हरिजन  मूमिहीन  और  बंकवर्ड
 क्लास  के  उनके  पशुओं  के  लिए  चारा  जल्दी  से  जल्दी  उपलब्ध  कराया  जाये  |

 [  अनुवाद ]

 3.00  मर ०  प०

 डपाध्यक्ष  सहोदय  :  पहले  ही  तीन  बज  चुके
 हें  ।

 )

 राजस्थान  से  कई  सदस्य  पहले  ही  बोल  चुके  ठीक  है  ।  हम  देखेंगे  ओर  आधा

 धष्टा  और  देंगे  ।

 श्री  बलथन्त  सिह  रामवातिया  :  डिप्टी  स्पीकर  सूखे  और  बाढ़  की  स्थिति
 पर  विचार  करते  हुए  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  दुख  प्रकट  किया  अपने-अपने  स्टेट  की  तरफ  से
 माननीय  सदस्यों  ने  मुश्किलात  का  यहां  वर्णन  किया  मैं  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  आपके  माध्यम  से
 नीय  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  सूखे  ने  देश  के  किसानों  को  चेलेन्ज  किया  अभी  गुजरात  से  हमारे
 दोस्त  पटेल  साहब  ने  हमें  फोटो  दिखाये  लाखों  कंटल  हैड्स  मर  गए  कितना  नुकसान  गुजरात  में  और

 दूसरी  जगहों  पर  हुआ  लेकिन  सभी  जगह  किसानों  ने  सूखे  का  मुकाबला  किया  1'*  ''

 शूजरात  में  हो  गया  तो  पड़ौस  में  तो  हो  ही  जाता  तो  देश  के  कुछ  हिस्सों  में  किनानों  ने  सूखे  को
 चेलेंज  किया  और  सूखे  की  चुनौती  को  स्वीकार
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 3.01  म  ०  प०

 शरद  दिघेषीठासीन  हुए  ]

 इस  सम्बन्ध  में  पंजाब  के  कुछ  आंकड़े  मैं  आपके  सामने  पेश  कर  रहा  अपने  ट्यूबबे ल्स  के  बोर

 और  ड्गे  में  ले  जाने  क ेलिए  37.5  करोड़  रुपये  और  खचं  किये  और  जमीन  से  पानी  निकालकर  सूखे
 का  मुकाबला  किया  ।  इसी  तरह  ig  लाख  हैक्टेयर  में  पंडी  बोई  जानी  थी  उसके  बजाय  14  लाख

 हैक्टेयर  में  ही  बोई  गई  क्योंकि  उसको  और  पानी  अगर  पानी  नहीं  हो  तो  फटिलाईजर  उसमें

 इफैक्टिवली  काम  नहीं  करता  और  व्हीडीसाइड  खत्म  नहीं  किसानों  को  जड़ी  बूटियों  को  मारने  के

 लिए  और  पानी  चाहिए  था  उसके  लिए  पानी  का  प्रबन्ध  किया  और  37.5  करोड़  रुपये  इसी  वर्ष  में

 ट्यूबबल  बोर  और  डू  गे  करने  के  लिए  खच॑  किए  ।  इसी  तरह  पहले  2.92  लाख  टन  फटिलाइजर  प्रयोग

 होता  था  लेकिन  इस  दफा  पंजाब  के  किसानों  ने  3  लाख  2  हजार  टन  फर्टिलाइजर  का  प्रयोग  किया  इसी

 तरह  पंजाब  के  किसान  को  और  मंन्युअल  लेबर  लगानी  पड़ी  सो  कुल  मिलाकर  इसका  असर  यह  हुआ
 कि  100  रुपया  प्रति  क्विंटल  पैडी  और  जो  दूसरी  फसल  थी  उस  पर  कास्ट  ऑफक्शन  बढ़  गया  लेकिन  मुझे
 अफसोस  से  कहना  पड़ता  है  कि  इसके  बारे  में  केन्द्रीय  खजाने  से  बहुत  कम  मदद  दी  गई  और  बहुत  से

 हिस्सों  में  तो  के  न्द्रीय  मदद  ना  के  बराबर  थी  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  तीन  बातें  केन्द्रीय  सरकार  से  कहना
 चाहता  हूँ  कि  पंजाब  के  किसान  की  मदद  कीजिए  इसलिए  कि  उसने  सूखे  के  चेलेंज  का  मुकाबला  करने

 के  बाद  100  रुपया  प्रति  क्विंटल  ज्यादा  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  के  बावजूद  पंडी  की  यील्ड  पिछले  साल

 से  ज्यादा  की  ।  सूखे  के  बावजूद  पिछले  साल  से  ज्यादा  प्रोडक्शन  हुआ  है  ।  यह  क्यों  हुआ  ?  इसलिए  कि

 किसान  ने  सूखे  का  चेलेज  किया  और  उसमें  खर्चा  मेहनत  ज्यादा  की  और  खाद  डाला  तो  मेरी

 तीन  चीजों  के  बारे  आपके  मिनिस्टर  साहव  से  रिववेस्ट  करूंगा  कि  जितना  बोनस  पंजाब

 सरकार  ने  दिया  उतना  ही  मंचिग  बोनस  का  फामू  ला  अपनाकर  केन्द्रीय  खजाने  से  पंजाब  के  किसानों

 को  दिया  जाना  उन्हें  केन्द्रीय  खजाने  से  कोई  बोनस  नहीं  मिला

 दूसरी  जो  ट्यूबवेल्स  डू  गे  कराने  के  लिए  ओर  खर्चा  करना  पड़ा  उसके  लिए  में  सारा  नहीं

 कहता  कि  सारा  दे  दो  मगर  50  परसेण्ट  खर्चा  ट्यूबबल्स  बोर  ओर  नीचे  ले  जाने  क॑  लिए  जो  करना

 पड़ा  बह  केन्द्रीय  सरकार  दे  ।

 तीसरी  चीज  यह  है  कि  एग्रीकल्चरल  लोन्स  री-पे  करने  की  क्षमता  किसानों  में  नहीं  रह  गई  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  अगर  ज्यादा  नहीं  तो  दस  हजार  रुपए  तक  जिनके  ऊपर  एग्रीकल्चरल  लोस्स  हैं  वह  इस
 सूखे  को  देखते  हुए  माफ  कर  दिए  जाने  यह  मेरी  आपसे  मांग  इन  तीनों  मांगों  के
 साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  में  यह  जो  सूछा  पड़ा  है  उससे  निपटने  में  हमें  एक  दूसरे  को

 सहयोग  देना  चाहिए  ।  ज॑से  कि  पशुओं  का  चारा  हमारे  पंजाब  में  उप्तको  वहां  से  दूसरी  स्टेट्स  में

 पहुंचाया  जा  सकता  पैडी  स्ट्रा  भी  बहुत  मात्रा  में  पंजाब  में  पड़ा  मैंने  पढ़ा  है  उसको  भी  दूसरी
 जगहों  पर  मांगा  जा  रहा  है  ।  तो  इस  तरह  से  जो  भी  सहयोग  हो  सकता  है  वह  होना  चाहिए  ।

 इन  तीन  बातों  के  साथ  ही  मैं  समाप्त  करता

 ]
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 श्राक्ृतक  विशेष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  से  उत्पन्त  2  1987
 के  बारे  में  चर्चा

 उत्तम  सिंह
 किसानों  की  सहायता  के  लिए  अनेक  प्रकार  के  कदम  उठाए  हमने  जमींदारी  का  उन्मूलन  करके  -

 भूमि  कृषक  को  दे  उसके  लिए  कम  ब्याज-दर  पर  सहकारी  बंक  ऋण  उपलब्ध  कराया  और  उसके

 लिए  उवंरक  तथा  अधिक  पंथवार  देने  वाले  बीजों  की  उपलब्ध  परन्तु  इसके  बावजूद  किसान

 आज  उसी  स्थिति  में  हैं  जहां  पर  वह  पहले

 इस  देश  में  कुछ  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  है  परन्तु  इस  वर्ष  पहली  बार  अन्य  क्षेत्रों  में  भारी

 सूखा  पड़ा  हमें  पता  लगा  है  कि  उन  क्षेत्रों  के  किसान  पग्मू  हो  गए  हैं  ।  इसका  क्या  कारण  है  हुए
 इसके  बारे  में  सोचना  हम  उन्हें  राजसहायता  दे  रहे  हम  उन्हें  यथासंभव  सहायता  दे  रहे  हैं  ।

 हमने  उन्हें  पानी  और  गहरे  कुए  खोदने  के  लिए  ऋण  द्विया  है  ।  इसके  बावजूद  भी  यदि  क्रिसान

 यह  महसूस  करता  है  कि  वह  सूखे  के  एक  वर्ष  में  भी  अपना  गुजारा  नहों  कर  सकता  तो  इसका  क्या
 कारण  मेरे  अनुम्तार  इसका  वास्तविक  कारण  यह  है  कि  हम  उप्ते  लाभप्रद  मूल्य  नहीं  देते  । जब  एक
 आदमी  40  वर्षो  से  कुछ  कार्य  करता  है  तो  वह  एक  बुरे  वर्ष  का  सामना  भी  क्यों  नहीं  कर  सकता  ?  क्या
 आप  इस  बारे  सोच  सकते  हैं  ?  सूखे  के  प्रथम  वर्ष  में  हो  अब  आप  उसे  अपने  पैरों  पर  खड़ा  होने  के
 लिए  सभी  प्रकार  की  सहाग्रता  देने  का  प्रयास  कर  रहे  हम  उसे  क्या  दे  रहे  हैं  ?  समर्थन  मुल्य  हमने
 कृषि  के  पुननिमाण  के  बारे  में  सोचा  परन्तु  क्या  क्षाप  सोचते  हैं  कि  वह  समर्थन  मूल्य  से  अपने  पैरों
 पर  खड़ा  हो  सकेगा  ?  समर्थन  मूल्य  से  वह  कभी  भी  अपने  परों  पर  खड़ा  नहीं  हो  सकेगा  ।

 हमारे  सभी  मोदामों  से  अनाज  को  वतंमान  मूल्यों  पर  नहीं  अपितु  समर्थन  घृल्यों  पर  हमसे  ले
 लिया  गया  है  |  यही  इसका  कारण

 मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  सरकार  को  इस  बारे  में  ध्यान  देना  चाहिए  और  हमें  वास्तविक
 लाभकारी  मल्य  देना  चाहिए  जंसा  कि  माननौय  प्रधान  मंत्री  ने  में  कहा  है  मुझे  आशा  है  कि
 क्रषि  विभाग  इस  बारे  में  जांच

 फिर  फ़सल  बीमा  के  बारे  में  यदि  यह  फसल  बीमा  है  तो  इस  फसल  बीमा  में  वे लोग  शामिल
 क्यों  नहीं  जिन्होंने  ऋण  लिया  है  ?  क्या  अब  भी  आप  इसे  फसल  बीमा  कहते  फसल  बोमा  के  लिए किसान  को  ऋण  क्यों  लेना  पड़ता  है  ?  यह  फसल  ऋण  बीमा  के  सिघाय  कुछ  नहीं  आप  उस  त्ण का  संरक्षण  कर  रहे  हैं  जो  कृषक  को  दिया  गया  है  और  क़ई  बार  तो  उसका  दावा  भी  स्वीकार  नहीं  किया

 मेरा  ताल्लुक  भी  सूखाप्रस्त  क्षेत्रों  में
 स  एक  है  ?  वहां  राजनीति  सर्वोपरि  है  वहां  कुबवंर  खल्े

 आम  चलता  मेरे  चुनाव-क्षेत्र  मे ंजब  सम्पूर्ण  चुनाव  क्षेत्र  का  बीमा  किया  गया  तो  मुझे  माननीय
 मंत्री  का  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  कि  ज्वार  की  फसल  न  होने  के  बारे  में  कोई  दावा  नहीं  यह  कंसे  हो सकता  था  ?

 बीमाकर्ता  भारत  सरकार  वहां  जी०  आई०  सी०  एजेन्ट  जिला  सहकारी  बंक
 जो०  आई०  सी०  का  एजेन्ट  यदि  ये  एजेंट  विफल  होते  हैं  तो  क्या  भ्राप  हमें  अन्य  की
 दया  पर  छोड़  देंगे  ?  यदि  आप  हमारा  उत्तरदायित्व  नहीं  लेंगे  तो  और  कोन  लेगा  ?  आखिर  आप
 सरकार  हैं  एक  व्यक्ति  या  विभाग  नहीं  ऐसा  मत  सोचिए  कि  आप  अकेले  बीमाकर्ता  है  और  इसीलिए
 कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  सकते  किनवाट  जिला  नंदेड़  जहा  आदिवासी  लोग  रहते  की  ही  ऐसी

 नहीं  हैं  अपितु  अहमदाबाद  ज़िले  में  पटरी  जेसे  कई  सामले
 विधायक  ने  जिला  सहकारी  बेक  के  अध्यक्ष  को  हरा  दिया

 आप
 द  स्थिति

 है  जहां  हमने  बह  सुना  कि  चूंकि  व  मान
 है  इसलिए  जिला  सहकारी  बंक  ने  उस  ताल्लक ५  ४
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 1]  1909  प्राकृतिक  विश्षेष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  से
 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 eee तह  भी
 के  बीमा  दोष  को  स्वीकार  नहीं  किया  ।  मुक्के  आश्शंका  है  कि  मेरे  ताल्लुक  किनवाट  में  भी  ऐसा  ही  कुछ
 हुआ  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  कृपया  इस  मामले  की  जांच  करें  और  मुझे  ऐसे
 पत्र  न  आप  कहते  हैं  कि  आपने  विद्येषज्ञों  का  एक  दल  मेजा  है  ।  मैं  अपने  किसानों  को  आपके  पास
 लाकर  आपको  यह  बताऊ  गा  कि  अब  तक  कया  हुआ  गत  व  से  पहले  साल  ई०  जी०  एस०  में  केवल
 300)  व्यक्ति  काय॑  कर  रहे  गत  वर्ष  10,000  रु०  भी  अधिक  ब्यक्ति  इन  कार्यो  को  कर  रहे  थे  जहां
 पेयजल  समस्या  और  कई  अन्य  समस्याएं  आप  इस  प्रकार  की  फल  ऋण  बीमा  से  सहायता  करने
 जा  रहे  हैं  ?  क्या  आप  ऐसा  सोचते  हैं  कि आप  हमारी  सहायता  कर  रहे  हैं  ?  यह  सहानुमूति  केवल

 कहने  के  लिए  आपके  प्रयास  पूरी  इच्छा  से  नहीं  किए  गए  यही  कारण  है  कि  जहां  कहीं  भी
 कृषकों  के  दावों  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  दै  मैं  आपसे  इस  बारे  में  जांच  करने  के  लिए  *

 आपको  संसद  सदस्यों  और  स्थानीय  लोगों  को  बुलाना  चाहिए  और  यदि  आपको  यह  पता
 लगे  कि  जी०  आई०  सी०  और  जिला  सहकारी  बंकों  ने  शरारत  की  है  तो  आपको  उन्हें  सजा  देनी

 चाहिए  ।

 आपको  इन  बेंकों  को  हमारे  जीवन  से  खिलवाड़  करने  की  अनुमति  नहीं  देनी

 तीसरे  मैं  यह  कहूँगा  कि  महाराष्ट्र  के  कुछ  भागों  में  लगातार  चार  दर्षो  से  सूखा  पड़  रहा  हैं  मैं
 माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  हमें  समय  पर  सहायता  दी  जाए  ।  वास्तव  में  वे  सहायता  दे

 रहे  हैं  ।  वे  कुछ  सहायता  दे  रहे  हमें  यह  सहायता  जल्दी  चाहिए  क्योंकि  आपने  कहा  है  कि  योजना

 आबंटन  में  72  प्रतिशत  कटौती  की  हमारे  पास  भविष्य  निधि  उपलब्ध  नहीं  है  और  इन

 स्थितियों  मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  इन  तीनों  पहलुओं  की  जांच  करके  हमें  सहायता  प्रदान  की

 श्री  मोहम्मद  अयूव  खाँ  :  जनाब  मोहतरिम  चेयरमेन  मैं  आपका  बहुत
 मशक्र  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  मौका  सबसे  पहले  मैं  और  राजस्थान  के  लोग

 रिमि  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  का  बहुत  आमार  प्रकट  करते  उनके  बहुत  ही  आभारी  जो  उन्होंने
 राजस्थान  की  इस  अकाल  की  स्थिति  में  सबसे  पहले  राजस्थान  का  दौरा  राजस्थान  में  ऐसी
 भयंकर  हालत  के  बावजूद  राजस्थान  सरकार  ने  वायदा  किया  है  कि  वह  किसी  भ्री  आदमी  को  मरने  नहीं

 लेकिन  इसके  बावजूद  वहां  पर  और  भी  बहुत  सी  समस्यायें  मैं  मंत्री  जी  का  भी  बहुत  आभारी

 जिन्होंने  राजस्थान  का  दौरा  किया  और  वहां  की  अकाल  की  स्थिति  से  वाफिक  हुए  ।

 सबसे  पहले  मैं  यह  कहना  चाहता  राजस्थान  की  भयंकर  स्थिति  को  देखते  हुए  उसको  दी  जाने
 वाली  सहायता  में  तरमीम  करनी  जो  आपने  सहायता  दी  उसका  पचास  प्रतिशत  सहायता
 के  तौर  पर  और  पचास  प्रतिशत  राजस्थान  की  सरकार  पर  थोपा  मेरा  अपसे  निवेदन  यह  न
 कर  पूरी  सहायता  के  नाम  पर  पूरी  रकम  दी  अब  तक  जो  आपने  सहायता  दी  उसमें

 रियल  कम्पो्नेंट  का  कोई  भी  पैसा  नहीं  दिया  जो  शामिल  किया  जाए  नहीं  तो  वह  सारा  का  सारा

 पैसा  बर्बाद  हो  ।
 अभी  राजस्थान  की  सरकार  पशुओं  के  चारे  के  लिए  तीन  सो  ट्रक  बाहर  से  मंगा  रही  इसके

 लिए  द्वांसपोर्टेशन  कन्सैशन  भी  आपने  75  परसेंट  दिया  इसको  भी  बढ़ा  कर  100  परसेंट  करना

 से



 प्राकृतिक  विशेष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  से  उत्पन्न  स्थिति  2  1987

 के  बारे  में  चर्चा

 मोहम्मद  अयूव

 चाहिए  ताकि  लोग  आसानी  से  चारा  ला  सके  जितनी  भी  हमारी  गौशालायें  उनके  लिए  आपने  3  २०
 प्रति  जानवर  मुकरिर  किया  मेरी  राय  में  इससे  कुछ  भी  नहीं  हो  सकता  इसको  बढ़ा  कर  आपको

 6  रुपए  प्रति  जानवर  करना  वहां  के  जानवरों  के  लिए  चारे  की  सबसे  बड़ी  भयंकर  समस्या

 ऋन्भुनु  क्षेत्र  के  लिए  मैं  आपसे  खास  तौर  पर  निवेदन  करता  हूँ  कि  मंत्री  महोदय  भुन्मुनु  के  अन्दर  चारे
 के  दो  प्रोजेक्ट  ताकि  भुन्कुनु  और  इन  दोनों  इलाके  के  लोगों  की  पशुओं  के  लिए  बारे
 की  समस्या  दूर  हो  सके  ।

 ;  दूसरी  बात  यह  है  कि  हरिय।णा  हमारे  यहां  से  बिल्कुल  सटा  हुआ  है  और  हरियाणा  के  आखरी
 छोर  तक  केनाल  का  पानी  पहुंचता  है  और  वहां  से  जो  भुन्मनू  स्टार्ट  होता  तो  वहां  नहर  का  पानी

 नहीं  जाता  है  और  वहां  के  लोग  पानी  पीने  के  लिए  भी  तरसते  हैं  ।  भुन्कुनू  के  लिए  स्कीम  भी  वहां
 पर  गंगा  और  यमुना  केनाल  की  स्कीम  भी  है और  जवाहरलाल  नेहरू  के  नाम  पर  वह  स्कीम  मेरा

 कहना  यह  है  कि  पानी  को  भुन्भुनू  तक  पहुंचाया  जिससे  पेयजल  की  समस्या  भी  हल  हो  सके  और
 लोगों  को  राहत  मिल  सके  ।  राजस्थान  की  जो  सरकार  उस  के  सीमित  साधन  हैं  लेकिन  फिर  भी  वह्
 इस  समस्या  से  जूक  रही  है  |  इन  हालात  में  राज्य  सरकार  ने  सिर्फ  13  लाख  लोग  लगाए  हैं  लेकिन  यह्
 ताम  मात्र  रिलीफ  बर्क  के  लिए  40,  50  लाख  आदमियों  को  लगाया  तब  जाकर  राजस्थान
 के  लोगों  को  कुछ  सहायता  मिल  सकेगी  और  जो  भी  आप  सहायता  वह  हम  लोगों  को  जल्दी  दीजिए
 ताकि  वहां  के  लोग  यह  महसूस  कर  सके  कि  जिस  तरह  से  आप  ने  स्पीडी  काम  शुरू  किए  उनको
 और  बल  मिल  सके  और  खास  तौर  पर  बिजली  की  समस्या  हल  हो  सके  और  वहां  के  किसान  और  आम
 आदमियों  को  राहत  मिल  सके  इस  अकाल  की  स्थिति  राजस्थान  में  चार  साल  से  लगातार  अकाल
 पड़  रहा  है  और  उन  लोगों  के  जो  भी  कजं  हैं  उनके  बारे  में  आपको  गौर  करना  आज  उनकी
 ऐसी  हालत  है  कि  वे  न  चारा  खरीद  सकते  हैं  और  न  अनाज  खरीद  सकते  हैं  क्योंकि  उनके  पास  पैश्वा

 बिल्कुल  नहीं  है  जिन  किसानों  को  आपने  लोन  दे  रखा  उन्होंने  अगर  मूल  रकम  दे  दी  तो  उन
 पर  से  ब्याज  माफ  करना  चाहिए  ओर  उन  किसानों  के  लिए  अगली  फसल  के  लिए  खाद  और  बीज  का
 बन्दोवस्त  करना  चाहिए  ।  लोगों  को  यह  महसूस  हो  कि  हम  इतनी  मदद  कर  रहे  हैं  और  उसका  क्रेडिट
 सरकार  को  जाए  ।

 मैं  मंत्री  जी  का  बहुत  आभारी  हूँ  कि  उन्हें  झुन्भूनू  के  लिए  एक  चारे  का  प्लान्ट  लगाने  की

 अनुमति  देंगे  ओर  वहां  पर  चारे  का  बन्दोवस्त  एक  चीज  मैं  यह  और  कहना  चाहता  हूं  कि
 राजस्थान  सरकार  को  जो  आप  एड  दे  रहे  उसमें  से  50  परसेन्ट  लोन  दे  रहे  हैं  और  50  परसेन्ट
 सहायता  के  तोर  पर  दे  रहे  यह  न  कर  के  आप  पूरी  मदद  रिलीफ  के  तोर  पर  दीजिए  क्योंकि
 राजस्थान  का  इलाका  चार  साल  से  भीषण  अकाल  की  लपेंट  में  वहां  के  लोग  इससे  पूरी  तरह  चरमरा
 गए  हैं  लेकिन  राजस्थान  के  वीर  लोग  हैं  और  वे  हर  स्थिति  का  मुकाबला  हिम्मत  से  करते  देशभक्ति
 उनके  कण-कण  में  बसी  हुई  है  और  वे  यह  समभते  हैं  कि यह  आपदा  ऊपर  से  है  और  इसको  फेस  करना
 चाहिए  लेकिन  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जरूर  दखास्त  करूंगा  कि  जो  भी  मदद  राजस्थान  को  देनी  है
 वह  जल्दी  दी

 !

 आखरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ऋुन्मुन्  में  जो  पहाड़ी  इलाका  है  उदयपुर  वाटी  और
 खेतड़ी  वहां  पर  कुओं  में  पानी  की  सतह  बहुत  नीचे  चली  गई  है  ।  इसलिए  कुओं  को  गहरा  खदवाने
 का  और  नहर  का  आप  बन्दोवस्त  हा
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 11  1909  प्राकृतिक  विशेष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  से
 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 इतना  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  आशतोष  लाहा  :  सभापति  मुर्भे  अवसर  देने  के  लिए  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।
 आज  हम  जिस  प्रदन  पर  विचार  कर  रहे  हैं  वह  बाढ़  सूखा  और  तूफान  जेंसी  प्राकृतिक  विपकत्तियों  से
 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  हमारे  ऐसे  स्थलाकृति  तथा  मूगोलीय  परिस्थितियों  वाले  देक्ष  में  प्राकृतिक
 विपत्तियां  और  प्राकृतिक  खतरों  के  साथ  जीना  सीखना  होगा  ।

 जैसे  कि  मैंने  पहले  चू  कि  इन्हें  बिल्कुल  समाप्त  नहीं  किया  जा  इसलिए  हमें  इनके
 साथ-साथ  रहना  सीखना  होगा  ।  हमारे  विशाल  देश  का  एक  भाग  सूखे  से  प्रभावित  होता  है  तो  साथ  द्दी
 दूसरा  भाग  बाढ़  से  प्रभावित  होता  है  और  कई  बार  समुद्री  तूफान  से  प्रभावित  होता  हमें  इन
 प्राकृतिक  विपदाओं  से  निपटने  के  मार्गोफाय  खोजने  होंगे  ताकि  भविष्य  में  हमें  इस  देश  में  इनसे  कम  से

 कम  केंष्ट  हो  ।

 यदि  वर्षा  नहीं  होती  तो  सूखा  पड़ता  है  और  यदि  अधिक  वर्षा  होती  है  तो  बाढ़  आ  जाती
 इसीलिए  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  कारण  वर्षा  हमें  वर्षा  के  जल  को  नियंत्रित  करना  होगा  ताकि  जरूरत

 पड़ने  पर  फालतृ  पानी  को  सूखा  ग्रस्त  क्षंत्रों  में  ल ेजाया  जा  सके  और  यदि  वर्षा  नहीं  होती  तो  हम
 कृत्रिम  वर्षा  भी  कर  सके  ।  यह  एक  अत्यन्त  जटिल  प्रक्रिया  ह ैऔर  मैं  यह  मानता  प्रकृति  से जुकना
 कोई  सरल  काय॑  नहीं  है  ।  चू  कि  हम  बीसवीं  शताब्दी  से  अन्त  के  निकट  पहुंच  रहे  हैं  इसलिए  हमें  भारत
 में  सभी  आधुनिक  वैज्ञानिक  प्रोद्योगिकी  तेयार  करनी  चाहिए  ।  विभिन्न  विभागों  में  कार्य  करने  वाले  लोग
 अत्यन्त  कुशल  है  और  मैं  समभता  हूं  कि अब  वह  समय  आ  पहुंचा  है  जब  हम  एक  केन्द्रीय  निकाय
 बनाने  के  बारे  में  सोचे  जो  साल  भर  दिन  रात  निगरानी  कर  हम  जानते  हैं  कि  देश  का  कौन  सा
 भाग  सखा  प्रवण  है  और  कौन  सा  भाग  बाढ़  प्रवण  इसी  प्रकार  हम  यह  भी  जानते  हैं  कि  देश  का
 कौन  सा  तटीय  भाग  समुद्री  तूफान  प्रवण  जिन  लोगों  को  इनकी  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  वह  यह
 भी  जानते  हैं  कि  यह  कब  होती  इसलिए  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  हमें  यह  सभी  प्राकृतिक  विपदाए

 अर्थात  बाढ़  और  सूखे  को  एक  केन्द्रीय  निकाय  के  अन्तगंत  लाना  होगा  जो  वर्ष  भर  निगरानी

 यही  एक  तरीका  है  जिससे  हम  इन  प्राकृतिक  विपत्तियों  पर  काबू  पा  सकते

 हम  ग्रामीण  भारत  की  उपेक्षा  कर  सकते  हमें  भारत  के  बांवों  में  रहने  वाले  लोगों  अर्थात्
 किसानों  आदि  के  बारे  में  सोचना  होगा  ।  उन्हें  वास्तव  में  लान  मिलना  चाहिए  और  वे  हमारे  समाज

 का  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  अंग  है  ।  यदि  भारत  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त  घनराशि  यहां  तक  कि  यदि  एक

 नया  पैसा  भी  खर्च  किया  जाना  है  तो  वह  ग्रामोण  लोगों  के  विकास  के  लिए  खर्च  किया  जाना

 उन्हें  हमारे  देश  का  वास्तविक  लाभार्थी  माना  जाना

 महोदय  ऐसे  बहुत  से  क्षेत्र  जैसे  पशु  खाद्य

 सिंचाई  प्रबन्ध  जिनकी  ओर  हमें  अपना  ध्यान  देना  यह  सभी  क्षेत्र  कृषि  सिंचाई  और

 जल  प्रबन्ध  जिनकी  ओर  हमें  अपना  ध्यान  देना  यह  सभी  क्षेत्र  कृषि  सिंचाई  और

 जल  खाद्य  विभाग  आदि  जैसे  विभिन्न  विभागों  से  सम्बद्ध  है
 जो  विभिन्न

 विभागों
 और  मंत्रालयों

 के  माध्य  से  काम  करते  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  सभी  विभागों  में  आपस  में  समन्वय  स्थापित

 किया  जाना  चाहिए  ताकि  जरू  रत  पड़ने  पर  एक  दूसरे  की  जरूरतों  को  जल्दी  तथा  आसानी  से  पूरा  कर
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 प्राकृतिक
 विशेष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  से  उत्पन्न  स्थिति  2  1987

 के  बारे  में  चर्चा

 सकें  ताकि  लोगों  को  चेतावनी  दे  सकें  और  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सकारात्मक  कृदम  उठा  सकें  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 क्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  समय  की  कमी  होने  के  कारण  मैं  सभी  मुद्दों  को

 नहीं  खू  गा  और  ही  मैं  अपने  निर्वाचन-क्षेत्र  पर  केन्द्रित  रहूंगा  ।  मैं  अप्रना  ध्यान  मुद्दों  पर
 केन्द्रित  रखू  एक  मूह  के  बारे  में  तो  श्री  राठौड़  पहले  ही  बोल  चुके  हैं  अर्थात  फसल  बीमा  योजना
 के  बारे  में  ।  मंत्री  महोदय  को  यह  बात  मालूम  होती  चाहिए  कि  योजना  का  पालन  से  अधिक
 उल्लंघन  होता  है  वास्तविकता  यह  एक  घोखाधड़ी  इस  योजना  के  कुछ  हास्यास्पद.पहल्लुओं  :

 का  श्री  राठोड़  पहले  ही  जिक्र  कर  चुके  सर्वप्रथम  कि  पहले  गया  कि  यह
 योजना  केन्नल  ऋण  लेने  वालों  के  लिए  खुली  प्रत्येक  किसान  के  लिए  यहू.एक  कड़ी  शर्ते

 कोई  भी  व्यवित  जो  किसी  सहकारी  संस्था  या  बेंक  से  ऋण  चाहता  पाश्च  कोई
 नहीं  उसे  निश्चित  रूप  से  बीमे  की  राश्ि  देनी  ही  मुझे  नहीं  मालूम  कि  इसे  अनिवायं  क्यों
 बनाया  गया  है  जबकि  कार्यान्वयन  तंत्र  ठीक  प्रकार  से  तैयार  नहीं  किया  गया  ।

 जब  भी  किसी  प्राकृतिक  विपदा  से  फसल  नष्ट  है  तो  किसान  को  यूनिठ.नहीं  माना

 जाता  बल्कि  सम्पूर्ण  तहसील  को  और  आऋन्ध्न  प्रदेश  के  मामले  में  को  यूनिट  माना  जाता  मुझ्रे
 न्ीं  मालूम  कि  बीमे  की  राशि  विभिन्न  किसानों  से  पृथक-पृथक  क्यों  की  जाती

 का  मैं  जिक्र  कर  रहा  प्रो०  रंगा  जी  भी  उसकी  तसदीक

 बाढ़  के  मामले  बाढ़  पूरे  ताल्लुक  में  नहीं  आती  ।  कई  बार  बाढ़  मुश्किल  से  ताल्लुक
 के  एक  ही  भाग  में  आती  है  ।  जब  ताल््लुक  के  एक  ही  भाग  में  बाढ़  आती  तो  बीमा  सहायता  इस
 आधार  पर  देने  से  इंकार  कर  दिया  जाता  है  कि  पूरे  ताललुक  में  बाड़  नहीं  यह  एक  असंगत  बात

 है  जो  प्राधिकारियों  द्वारा  अपनायी  जा  रही

 प्रो  भद्न  दंडवते  :  वे  गांवों  को  समाप्त.करने  के  बूरे  में  विचार  करेंगे  ।

 प्रो  एन०  जी  रंगा  :  गांवों  को  एक  यूनिट  माना  जाना

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  जेसा  कि  प्रो०  रंगा  जी  ने  उल्लेख  किया  है  कम  से  कमर  गांव  को

 यतनिट  माना  जाना  वास्तव  में  तो  किसान  को  ही  बीमा  योजना  का  अन्तिम  यूमिट  माने  जाने
 की  दिशा  में  प्रयास  किया  जाना

 बीमे  की  राशि  का  भुगतान  करने  के  मापदण्डों  का  मापदण्डों  को  भी
 अत्यन्त  कर  दिया  जाता  राहत  के  रूप  में  ही  रहने  वालो  राशि  इतनी  कम.होती.है  कि  वह
 छलावा  मात्र  लगती

 अब  मैं  दूसरे  मुह  पर  आता  हूं  अर्थात  नेबार्ड  और  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वास  सहकारी
 ऋण  संस्थाओं  को  ऋण  देने  के  बारे  में  लगाए  जाने  वाले  मापदण्डों  के  बारे  में  है  ।  अदंता  मापदण्डों
 को  चार  वर्गों  में  बांदा  गया  पहला  व  ऐसे  बंकों  का  है  जिनका  वसूली  कार्य-निष्पादन  75  प्रतिशत
 से  अधिक  उन  बेंकों  या  सहकारी  संस्थाओं  को  असीमित  ऋण  मिल  सकता  किन्तु  अन्य  तीन  वर्गों

 मामले  में  सीमित  ऋण  दिया  जाता  है  और  यह  वसूली  कार्य  निष्पादन  के  साथ  जुड़ा  रहता
 थुंकों  मामले  में  जिनको  वसूली  के  कार्य-निष्पादन  50  प्रतिशत  से  कम  उनका  वित्त  पोषण
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 11  1909  प्राकृतिक  विशेष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  से
 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 बन्द  कर  दिया  जाता  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  जब  कोई  क्षेत्र  भीषण  सूखे  या  बाढ़  से

 प्रभावित  होता  है  तो  उसमें  वसूली  के  कार्यं-निष्पादन  कैसे  अधिक  हो  सकता  है  और  यदि  आप  प्रक्ृतिक
 बिपत्तियां  चाहे  वह  सखा  हो  या  से  घिरे  किसानों  की  सहायता  करना  चाहते  है  तो  इसे  आप

 वसूली  के  कार्य-निष्पादन  से  कैसे  जोड़  सकते  कम  से  कम  उन  क्षेत्रों  के  मामले  में  अदंता
 मापदण्ड  समाप्त  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  जो  सूखे  या  बाढ़  से  प्रभावित  हों  ।

 अर्देता  मापदण्डों  से  क्षेत्रीय  अंसंतुलत  और  वढ़  आन्ध्र  प्रदेश  का  ही  उदाहरण
 शज्य  सरकार  ने  यह  निर्धारित  किया  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  के  लिए  से  मिलने  वाली  राशि  का
 40  प्रतिशत  तेलंगाना  को  मिलना  चाहिए  !  किन्तु  तेलंगाना  क्षेत्र  के  जिला  बेक  अर्दता  मापदण्डों  के
 कारण  यह  सुविधा  प्राप्त  नहीं  कर  वसूली  कार्यनिष्पादन  की  गणना  करते  समये

 राज्य  सरकारों  द्वारा  किसानों  को  वृद्धि  नीति  के  भाग  के  रूप  में  ब्याज  माफ  किये  जाने  और
 ब्याज  में  छूट  दिए  जाने  को  हिसाब  में  लेने  को  तंथार  नहीं  आन्ध्र  प्रदेश  में  राज्य  सरकार  सभी

 सकसानों  को  यह  सहायता  देने  को  तैयार  थी  किन्तु  राज्य  सरकार  द्वारा  सहकारी  संदनों  के  सम्बन्ध  में

 किसानों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  को  वसूली  की  गणना  करते  समय  हिसाब  में  नहीं  लिया

 हाल  ही  में  भारतीय  रिजर्व  बंके  ने  निदेश  दिए  हैं  कि  सूंखा  पीड़ित  क्षंत्रों  में  ऋण  की  वापस

 अदायगी  के  कार्य  क्रम  की  निर्धारित  क्रियो  विद्येष  कर  उन  क्षंत्रों  में  जो  तीन  वर्षों  से अधिक॑

 समय  से  सखे  से  प्रभावित  है  ।  किन्तु  यह  पुने:निर्घारण  केवल  तीन  बार  हो  सकता  तीन  से  अधिक  बार

 नहीं  हो  सकता  ।  हमारा  राज्य  देश  में  अन्य  बहुत  से  राज्यों  क ेसाथ  लगातार  चौथी  बार  सूखे  से

 से  प्रभावित  हुआ  है  ।  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  पुन:निर्धारण  सुविधा  केवल  तीन  बार  तकं  के

 लिए  सीमित  नहीं  की  जानी  चाहिए  बेल्किं  इसे  मोर  अधिक  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।

 अन्त  में  मुझे  केवल  एक  अनुरोध  करना  फसल  ऋण  वाणिज्यिक  बेंकों  या  सहकारी
 संस्थाओं  द्वारा  दिए  जाते  आप  यह  मांनते  हैं  तो  बाढ़  द्वारा  या  सूखे  द्वारा  फसल  नष्ट  हो
 जाती  मैरा  यह  अनुरोध  हैं  कि  इस  प्रैकार  के  मामलों  में  फसल  ऋणों  को  माफ  करने  या

 बट  खाते  में  डालने  के  लिए  भारत  सरेका  र  की  निर्भीकृता  पूर्वक  आगे  आना  चाहिए  ।  मेरा  यह  अनु रीध
 है  कि  अंल्पावधिक  ऋणीं  को  माफ  करने  के  हंस  प्रस्ताव  पर  बाढ़  या  सूखे  से  प्रभावित  क्षत्रों  के  मामले
 में  भम्भी  रता  पूर्वक  विचार  किया  जीना

 झीम॑ती  ऊबा  ठक्कर  :  माननीय  सभापति  भारत  के  बहुत  सारे  हिस्सों  में

 इस  साल  सूखा  पडा  बाढ़  और  सूखे  के  लिए  हमारे  विद्वान  भित्रों  ने  यहां  पर  बहुत  सारी  बातें  की

 ज्यादा  कुछ  नहीं  कहूं  गी और  सदन  का  टाइम  भी  ज्यादा  नहीं  लू  भारत  राज्य  सरकार

 और  सेवा-भांवी  संस्थाएं  धे।यिं  मिलकर  जी  सामने  कर  रहे  उसके  लिए  हंमें  गीरव  होता  है  और

 इसलिए  मैं  इसको  धन्यवाद  देती  हूँ  1  अभी  हमारे  विद्वान  भित्रीं  ने  बहुत  सारी  पैलिसी  की  बोतें  को

 अभी  डा०  हुँसराज  ने  कहा  कि  उनका  एरिया  बहूँत  अर्फक्टेड  है  और  बाढ़  से  पीड़िंत  बँसे  ही  मे  रਂ
 झेोत्र  कजछ  भी  सखे  से  एफेक्टेड  है|  मैं  अपने  चुनाव  क्षेत्र  की  बात  करना  प्रधान  मन्त्री

 उमकी  पत्ती  सोनिया  अं।०  कृषि  श्री  योगैन्द्र  मकेवाना  भजन  लाल  जी  व॑  सरीज  खापंडें

 थी  कहां  आए  मैं  इनका  घन्यंत्राद  करती  गुजरात  में  और  मेरे  क्षेत्र  क्छ  में  डिन्किंग  वॉर्टिर

 की  बहुत  बड़ी  समस्या  सूख  की  वजह  से  वहां  पानी  नहीं  मिलता  विश्व  बंक  की  सहायता  से
 ||
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 प्राकृतिक  विशेष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  से  उत्पन्न  स्थिति  2  1987
 के  बारे  में  चर्चा

 ऊषा  ठक्कर  ]

 नमंदा  पाइप  लाइन  द्वारा  आपको  यह  काम  जल्दी  शुरू  करना  चाहिए  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मन््त्री  जी

 से  प्रार्थना  करना  चाहती  हूं  कि  मरे  क्षेत्र  कच्छ  में  पेयजल  की  समस्या  है  और  केन्द्रीय  कमेटी  वहां  माई

 उन्होंने  भी  माना  है  कि  सारे  भारत  में  कच्छ  सबसे  ज्यादा  अफेक्टेड  एरिया  है  और  प.नी  की

 हमेशा  वहां  प्रॉब्लम  रहती  चालीस  साल  में  से  बत्तीस  साल  वहां  सूखा  रहा  नमंदा  पाइप

 लाइन  से  ड्रिकिंग  वाटर  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  वहां  नहर  भी  बनाइए  जिससे  किसानों  को  पानी  मिल

 सके  |  कच्छ  और  सौराष्ट्र  का  लम्बा  सागर  तट  है  ।  मैं  आपसे  प्रार्थना  करूंगी  कि  मीठा  पानी  बनाने  के

 लिए  प्लान्ट  बनाइए  और  कच्छ  तथा  सोराष्ट्र  को  सागर  तट  में  पानी  मिलना  चाहिए  ।  माननीय  क्लषि
 मंत्री  जी  ने  वहां  माना  था  और  मरे  सुझावों  को  मंजूरी  दी  थी  ।  मुझे  पक्का  विश्वास  है  चूकि  मैं  सदन

 में  कह  रही  हूं  जरूर  वहां  के  लोगों  के  लिए  कुछ  मैंने  एक  मंमोरेन्डम  दिया  दूसरी  नदियों
 में  से  पानी  देने  के लिए  दरख्वास्त  की  अब  मैं  दोहराती  नहीं  हूं  और  लास्ट  संशन  में  भी  मैंने  कहा
 था  कि  जब  तक  नमंदा  और  सागर  तट  का  मीठा  पानी  न  हो  तब  तक  दूसरी  नदियों  में  से आपको  कुछ
 करना

 प्रधान  मंत्री  जी  को  मैंने  मेमोरेण्डस  दिया  मैं  केटल  प्रॉब्लम  के  बारे  में  भी  थोड़ा  कहना

 चाहती  इस  बारे  में  भारत  सरकार  ने  साढ़े  तीन  रुपया  सबसिडी  देने  का  जो  निर्णय  दिया  वह

 माकूल  नहीं  है  ।  यह  बहुत  कम  है  ।  भारत  सरकार  ने  माना  हैं  कि  कुछ  ऐसे  भी  एरियाज  हैं  जहां  ज्यादा

 देना  जब  सरकार  ने  माना  तो  ज्यादा  देना  वंसे  मुर्के  मालूम  पड़ा  है  कि  आप

 पांच  रुपया  सबसिडी  देने  जा  रहे  हैं  ।  आपने  निर्णय  ले  लिया  यदि  ऐसा  तो  यह  बहुत  अच्छा

 अभी  वृद्धिचन्द्र  जी  अगने  क्षत्र  के  लिए  कह  रहे  थे  कि  वहां  पर  ज्यादा  देना  चाहिए  ।  मेरा  भी  अनुरोध

 है  कि  मेरे  क्षेत्र  में  भी  मेहसाणा  और  जामनगर  आदि  एरियाज  मैं  बहुत  तकलीफ  है  ।

 इसलिए  आप  वहां  के  लिए  पांच  रुपया  जल्दी  से  जल्दी

 दूसरी  बात  मैं  सेवाभावी  संस्थाओं  के  बारे  में  कुछ  सेवाभावी  संस्थाएं  इस
 मौके  पर  आ  गई  हैं  ओर  अपना  पंत्ता  खर्च  कर  रही  हैं  और  मदद  भी  कर  रही  इसलिए  मैं  संस्था
 के  जो  प्रमुख  व्यक्ति  हैं  उनसे  इस  सदन  के  माध्यम  से  अपील  करूंगी  कि  जो  व्यक्ति  इस  डेजर्ट  एरिया
 में  आकर  इतनी  तकलीफ  उठा  रहे  हैं  और  भारतीय  संस्कृति  के  अनुरूप  काये  कर  रहे  वह  लोग  ठीक
 से  उनके  ऊपर  निगरानी  रखें  भारत  सरकार  प्रति  पशु  जो  5  रुपये  सबसिडी  के  रूप  में  वहां  पर
 व्यय  करे  उसकी  देख  रेख  और  निगरानी  करने  के  लिए  कि  पशुओं  को  चारा  ठीक  से  व  पूरा  मिलता  है
 या  नहीं  और  अन्य  बातों  की  देख  रेख  करने  के  लिए  पचास  या  सौ  कंटल  के  ऊंपर  सरकार  अपना  एक
 आदमी  रखे  भौर  उस  व्यक्ति  के  ऊपर  जो  खच  उसे  कंन्द्र  सरकार  स्वयं  ही  वहन

 हमारे  यहां  किसानों  को  बिजली  देने  के  लिए  सरकार  ने  बहुत  खर्च  उठाया  लेकिन  हमारा
 कर्छ  का  बहुत  सम्बा  क्षत्र  है  ओर  एक  कोने  में  पड़ा  हुआ  है  ।  वहां  पर  दो  सो  किलो  मीटर  दूर  तक
 लाइनें  गई  हैं  जिनमें  फाल्ट  हो  जाना  बात  इससे  किसानों  को  काफी  परेशानी  का
 सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  लिगनाइट  आधारित  बहां  पर  एक  थर्मल
 स्टेशन  शीघ्र  बनवाना  चाहिए  ।  विण्ड  फाम॑  भी  वहां  पर  बनाने  चाहिए  ।  सोलर  ऊर्जा  का  उफ्योग
 करके  वहां  पर  यह  कार्य  बड़ी  आसानी  से  हो  सकता  है  ।  वहां  के  इस  कार्य  के  लिए  मैंने  मनन््त्री  जी  से

 छह
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 11  [909  प्राकृतिक  विश्लेष  रूप  से  बाढ़  ८था  तूफान  से
 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 कहा  भी  है  |  कच्छ  में  20  किलो  मीटर  प्रति  घंटे  की  रफ्तार  से  हमेशा  वायु  चलतो  रहती  है  ।  भाहे
 सर्दी  हो  या  गरमी  ।  इसलिए  आप  बहां  8-10  किसानों  के  फार्म  के  बीच  में  एक  विष्ड  फाम  की  स्थापना

 इसमें  तीन-चार  लाख  रुपया  खर्च  होता  है  इसलिए  वहां  के  किसानों  को  25.30  परेसेंट  सबसिडी
 दी  जानी  चाहिए  ।  वहां  के  किसानों  के  लिए  इस  प्रकार  से  छोटे-छोटे  विन्ड  फार्म  अगर  आप
 तो  हमारे  कच्छ  जैसे  एरिया  के  लिए  यह  बहुत  लाभकर  इससे  सरकार  को  भी  फायदा  रहेगा
 ओर  फाल्ट  जब  लाइन  में  आ  जाता  तो  उससे  होने  वाली  किसानों  को  परेशानी  से  भी  यह  चीज

 बचाएगी  ।  इस  प्रकार  से  किसान  और  सरकार  दोनों  का  फायदा  विन्ड  फाम  बनाने  में

 कच्छ  में  लगभग  97  हजार  लोग  आपके  कायेंक्रमों  के  अन्तगंत  मजदूरी  का  काम  कर  रहे  हैं
 इसलिए  मैं  आपसे  अपील  करूंगी  कि उनको  आप  रु०  1:55  की  दर  से  ज॑ंसे  पहले  गेहूं  देते  वंसे  ही  अब

 भी  मेरे  क्षेत्र  में  जो  लोग  पाकिस्तान  के  बार्डर  से  32  किलोमीटर  दूर  है  वहां  लोग  काम  कर  रहे
 उनकी  भी  यही  मांग  है  कि  आप  राहत  कार्यों  में  कायें  करने  वाले  लोगों  को  गेहू  दें  ।  इसलिए  मैं  अपील
 करती  हूं  कि  आप  गेहूं  दीजिए  ।

 कच्छ  की  विशिष्ट  परिस्थिति  की  नजर  से  मैं  एक  बात  भापक  सामने  और  रखू गी  कि  संविध।न
 की  धारा  371  (2)  के  अन्तगंत  कच्छ  को  विकास  बोर्ड  दिया  गया  आप  स्थाई  उपाय  के  लिए
 प्रयास  कर  रहे  आपने  गवर्नर  को  भी  भेजा  वह  भी  3,4  दिन  वहां  रहे  ।  उन्होंने  माना  कि  कच्छ
 श्रामित  एरिया  हो  गया  जब  से  सिन्धु  नदी  का  पानी  आना  रुक  गया  तब  से  हमारा  कच्छ  श्रामित

 एरिया  हो  गया  ।  यह  माननीय  जवाहर  लाल  नेहरू  जो  ने  सरकार  जी  ने  हमारे  प्रधान
 मन्त्री  मान  रहे  उन्होंने  साल  में  दो  बार  में  कच्छ  का  दोरा  भी  मैं  यह  कहतो  हूਂ  कि  हमको
 जो  अधिकार  दिए  गगे  माननीय  इन्दिरा  जी  ने  इस  सदन  में  घोषित  किये  थे  कि  कच्छ  में  विकास
 बोडई  लेकिन  1977  में  जनता  सरकार  आ  गई  और  आपको  मालूम  है  कि  जनता  सरकार  ने  इसको

 रह  कर  दिया  ।  जो  कुछ  इन्दिरा  जी  ने  जनता  सरकार  ने  उसको  रह  कर  दिया  ।  जनता  सरकार
 इसीलिए  आई  थी  कि  जो  काम  अच्छे  इन्दिरां  जी  ने  किए  उनको  रद  कर  इससे  हमारे  कच्छ
 को  बहुत  नुकसान  हुआ  |  हमारे  लिए  जो  प्रावधान  किया  गया  जो  अधिकार  हमको  दिए  गये  वह्
 छीन  लिए  गये  ।

 मैं  आपसे  प्रार्थना  करूंगी  कि  जो  हमारी  क्रांतिकारी  इन्दिरा  जी  ने  इस  सदन  में  घोषणा  को
 उन  कामों  को  हमारे  युवा  प्रधान  मंत्री  जी  फिर  से  हमको  पूरा  करके  देंगे  ।

 मैं  महिलाओं  के  लिए  भो  थोड़ा  बोलना  आऋहती  हु  ।  महिलाओं  के  हस्तकला  के  काम  के  लिए
 बोलना  चाहती  हूं  ।

 थो  डी०  बो०  पाटिल  :  समापति  यहां  पर  हम  एक  बहुत  गंभीर  स्थिति
 पर  चर्चा  कर  रहे  यदि  बिल्कुल  भी  वर्षा  नहीं  होती  है  तो  हम  कहते  हैं  कि  हम  क्या  अगर  भारो
 वर्षा  हो  जाती  है  तो  भी  हम  कहते  हैं  कि  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  यह  सिर्फ़  उसी  हृद  तक  सही
 परन्तु  यदि  सूखा  और  बाढ़  द्वारा  पंदा  की  गयी  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  की  जा  रही
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 के  बारे  में  चर्चा

 परी  डी  पौ०  pes  कार्यचांही पर हम विचार करें ती हम॑ पार्येग कि arty ore TTT  म

 कार्यचांही  पर  हम  विचार  करें  ती  हम  पार्येग  कि  जाज  तैक॑  अरबों  करेंट  रेंपये  लर्त  कर  दिये  गये  हैं
 और  फिर  भी  हंभ  उन्हीं  समस्याओं  का  सामना  कर  रहै

 |
 जहां  तक  राज्यों  की  मांगों  का  सम्बन्ध  एक  तरफ  तो  यह  जा  रहा  है  कि  केन्द्रीय

 सहायता  बंहुत  ही  कम  जब  कि  दूसरी  तरफ  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  राह्ृत  उपायों  पर  खर्च  किये
 गये  घन  का  ठीक  ढंग  से  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  रहा  ये  बातें  सही  हैं  ।  जहां  तक  राज्यों  की

 भावश्यकता  का  सम्बन्ध  यह  बहुन  जरूरी  है  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गयी  सहायता
 अल्पमात्र

 मैं  अपने  राज्य  महाराष्ट्र  सरकार  के  प्रलेखों  से  उद्धरण  देती  हँ--मंहं।राष्ट्र  में  यह  चौथी  बार
 सूखा  पड़ा  1986  सें  जून  1987)  ।  जहाँ  तंक  महाराष्ट्र  में  सूंखे  का  सम्बन्ध  है

 वहां  के  कुछ  जिलों  में  अवर्तृबर  1986  से  जूँन  1987  तंक  1987  अभी  पुरा  नहीं  हुआ
 महाराष्ट्र  सरकार  ने  अपने  स्रोतों  से  पीने  के  पानी  की  पूर्ति  करने  के  लिए  86  कैरीड़  रुपये  खर्च  कर
 दिए  हैं  ओर  केन्द्रीय  सरकार  ने  सिर्फ  970  करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  इससे  स्पष्ट  प्रतीति  छोतो
 है  कि  राज्य  की  योजना  पर  भारी  बोभ  पड़ता  और  भारी  बोर  पड़ने  से  राज्य  की  दूसरी  योजनाओं
 को  नुकसान  होता  इसलिए  मेरा  सुकाव  है  कि  सूखा  राहत  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  अग्निम  योजना
 सहांयता  के  रूप  में  न  दीं  जाये  बल्कि  योजना  से  बाहर  तत्काल  अनुदान  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  राज्य
 की  वाषिक  योजनाओं  में  बिगाड़ेंने  आयें  और  यौजनां  खचं  में  कटौतीं  किये  जागे  पर  विकासात्मक
 प्रयांसीं  में  रूकावट  न  हो  ।  जहां  तक  सूखें  कें  लिए  सहायता  का  सम्बन्ध  सरकार  द्वारा  वही  प्रणाली
 अपनायी  गधी  है  अर्थात्  कुछ  सीमान्त  धंन  के  लिएं  सीमा  तय  कर  रखी  और  यदि  सीमा
 को  लॉकी  जाता  है  तो  सरकार  ऋण  के  रूप  में  सहायता  देती  हैं  और  ऋंण  के  रूप  में  दी  गयी  इस
 हहायता  को  राज्य  यौज॑ना  निधि  में  से  काट  लिया  जीता  इससे  यीज॑ना  निर्धियाँ  पर  बुरा  प्रभाव
 पडता  इंमेलिए  इस  पर  व्चि।रे  किया  जाना  चाहिए  ।

 अलावा  जहां  तंक  मेंजंदूरों  को  राहत  दिये  जानें  को  सम्बन्ध  है  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह
 जोनेना  चाहता  हूँ  कि  सूखा  राहत  कार्थों  पेर  लगे  होने  पंर  मंजदूरों  को  वास्तव  में  कितनी  मजदूरी  दी
 शी  है  ।  एक  रिपोर्ट  कें  अनुसारं  उनेको  प्रतिदिन  मुरिकिल  से  3  अथवा  4  रुपये  मिल  पाते  ऐसे
 भी  कुछ  उदाहरण  हैं  जहां  इनको  प्रतिदिन  मुश्किल  से  4  अथवा  5  रुपये  मिलते  कुछ  मामलों  में  यह्
 प्रतिकिन  के  कार्य  के  आधार  पर  दी  जाती  है  जौर  यँहँ  मंजेंढंरी  के  आधार  परे  नहीं  दी  अगर
 व्यक्ति  काफी  बलवान  है  तो  वह  अथिक  कंमा  सकती  हैं  ।

 "

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  क्या  उन्हें  2  रुपये  के  अतिरिक्त  दिन  में  दो  बोर  अंथवा  एंक
 भोजन  नहीं  दिया  जाता  ?  *

 झी  डो०  बो०  पाटिल  :  कुछ  लोगों  को  मित्र  रहा  क्िकांश  राज्यों  में  महीं  मिल  रहा  ।
 .'.  ओ  पुन०  जो  रंगा  :  दो  समय  के  मोजन॑  के  अरशिरिक्त  बंथा  उनकी  और  कुछ  नहों  मिल  रहा  ?

 जो  डी०  बी०  फोटिल  :  जी  उनको  नहीं  मिल  रंहां  मैं  यह  सुझाव  देता  6  कि
 कार्यों  भें  कार्यरत  मजदूरों  की  मजदूरी  में  वद्धि  कौ  जानों  चाँहिएं  हु

 ह
 ।

 पइत

 छ
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 11  1909  -  प्राकृतिझ  विश्लेष.रूप  से  बाढ़  तथा
 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 इसके  पश्चात  मवेशियों  को  लिया  जाता  है  ।  ऐसे  बहुत  से  उदाहरण  विशेषकर
 और  गृजरात  में  जहां  पर  हजारों  मवेशी  मर  रहे  सिर्फ  मवेशी  ही  नहीं  मर  रहे  बल्कि
 भी  मर  रहे  उड़ीसा  में  भूकमरदी  से  मौतें  हुई  हैं  । जब॒  यह  मामला  उठाया  गया  था  तब  उड़ीसा  से
 सदस्यों  ने इसका  विरोध  किया  था  मैं  इस.बात  को  चुनौती  देता  हूं  कि  अध्यक्ष  की  अध्यक्षता  में
 विधान  मंडल  की  एक  समिति  नियुक्त  की  गयी  थी  या  नहीं  ?  इसकी  नियुक्ति  की  गयी  थी  ।  समिति  ने

 उद्भीसा  सरकार  पर  स्पष्ट  मायनों  आरोप  लगाया  है  कि  भूख  से  भोतें  हुई  हैं  ।  विधान  समाजी  समिति
 ते  उड़ीसा  सरकार  को  इसके  लिए  अरृपासेपित  किग्रा  उड़ीसा  सरकार  के  कुछ  सदस्य  इसका

 का  प्रयास  कर  रहे  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  ने  उड़ीसा  सरकार  के  बारे  में  शिकायत

 कि  1980-85  तक  के  लिए  बाढ़  राहत  कार्यो  के  लिए  आबंटित  घनराशि  को  1980  में  मुनेशव र  को

 सुन्दर  बनाने  और  कटक  केरिंग  रोड  को  बनाने  के  लिए  तथा  एक  अन्य  स्थान  पर  हाथी  अभयारण्य  बनाने
 के  लिए  खर्च  कर  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक  ने  यह  उल्लेख  किया
 है  कि  राहत  के  लिए  निर्धारित  धन  को  इस  तरह  से  दूसरे  कार्यो  में  लगा  दिया  अगर  ऐसे
 कार्य  हो  रहे  हैं  तो  इस  मामले  की  जांच  कोत  करेगा  ?  केन्द्रीय  सरकार  को  इसकी  जांच  करनी  चाहिए
 क्योंकि  वही  इसके  लिए  जिम्मेबार  नियन्त्रक  महालेखा  फ्सीक्षक  ने  यह  टिप्पणी  की  है  और  जहां  तक
 मेरी  जानकारी  है  इस  पर  अब  तक  कोई  भी  कार्यंबाही  नहीं  की  गई  है  !

 झरो  चिन्तामणिजजेन्रा  :  मेरा  व्यबस्था  क्य  प्रदन  मैं  माननीय  सदस्य
 जानन्पम  चाहता  हूं  कि  वह  किस  रिफोर्ट  से  उद्धरण  दे  रहे  )

 सभापति  महोकक््य  :  उनका  व्यवस्था  का  प्रश्न  सुनने  दीजिए  ।

 श्री  चिन्तास्णणि  जेता  :  मैं  जानना  चाहता  हूं
 ''***

 )  ।  इन्होंने  राज्य  सरकारों  अथवा
 एक  व्यक्ति  विशेष  अथवा  मंत्रालय  के  खिलाफ  ऐसे  आरोप  लगाने  से  पहले  आपके  सामने  प्रमाणिक
 दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  चाहिए  इनका  कोई  भी  आधार  नहीं  है  ।  ऐसी  कोई  बात  नहीं  वह्
 प्रैस  रिपोर्ट  पर  आधारित  अनावइ्यक  आरोप  लगा  रहे  क्या  वह  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  जो  कुछ
 समाचार  पत्तों  में  आ  रहा  है  वह  बिल्कुल  ठीक

 सभापति  महोदय  :  व्यवस्था  का  कोई  प्रइन  नहीं  है  ।  यदि  यह  व्यक्तिगत  आरोप  है  तो  कहना
 ठीक

 सभापति  महोदव्  :  राज्य  खरकार  केविरुद्ध  कोई  भीआरोप  लगायें  ।

 क्रो  डो०  बी०  पाटिल  :  मैं  कोई  व्यक्तिगत  आरोप  नहीं  लगा  रहा  यह  तो  सरकार  के  घिरुद्ध

 सभापति  महोदय  :  आगे

 श्री  डी०  बी०  पाटिल  :  इसके  बाद  फसल  बीमा  को  लेते  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह
 कहा  है  कि  जिन  फसलों  को  दो  बार  बोया  जाता  है  उनके  लिए  इसको  जल्दी  से  लागू  किया  जाना

 आजकल  फसल  बीमा  सिर्फ  उन्हीं  किसानों  तक  सीमित  है  जो  ऋण  लेते  हैं  ।  जहां  तक  फसल
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 के  बारे  में  चर्चा

 डी०  वी०

 ऋणों  का,सम्बन्ध  सभी  प्रकार  के  फसल  ऋणों  को  सही  समय  पर  दिया  जाता  है  ।  मुझे  यह  बात

 समझें  नहीं  आती  कि  उनके  अल्पकालीन  ऋणों  और  फसलों  ऋणों  को  मध्यावधि  कणों  में  बदलने  से

 कैसे)सहायता  किसान  के  लिए  ऋण  लौटाना  कैसे  सम्भव  है  और  कौनसी  फसल  से  वह  ऋण
 लौटाएगा  ?  उसकी  फसल  पूर्णतया  नष्ट  हो  गयी  उस  विश्येष  वर्ष  के  लिए  उसके  पास  रोजी-रोटी

 का  कोई  साधन  नहीं  है  ।  आप  कह  रहे  हैं  कि आजीविका  के  साधन  समाप्त  होने  के  बाद  भी  ऋण
 लौटाना  वह  इस  प्रकार  कंसे  ऋण  लोटाएगा  ?  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  फसल  ऋणों
 को  पूर्णतया  मुल्तवी  कर  देना  चाहिए  क्योंकि  सरकार  की  तरफ  से  यह  कहना  गलत  बात  है  कि  किसानों
 को  वह  ऋण  लौटाना  चाहिए  जिससे  उनको  बिल्कुल  भी  फायदा  नहीं  हुआ  क्योंकि  विशेष  वर्ष  में  उसकी

 सम्पूर्ण  फसल  नष्ट  हो  गयी  है  ।

 श्री  हरोश  रावत  :  हमारा  आरोप  है  कि  जो  विपक्ष  द्वारा  शासित  राज्य  हैं
 वहां  सरकार  सूखा  राहत  के  नाम  पर  दिए  जा  रहे  पैसे  का  ठीक  से  उपयोग  नहीं  कर  रही  हैं  और  जो

 हमारे  विपक्ष  के  साथी  वह  आक्षेप  लगाते  हैं  कि  केन्द्र  सरकार  उनके  राज्यों  को  प्रोपर  मदद  नहीं  कर

 रही  लेकिन  प्रइन  यह  नहीं  है  कि  वह  ठीक  खच  कर  रहे  हैं  या  नहीं  कर  रहे  हैं  या कितनी  मदद  दी  जा

 रही  सवाल  इस  बात  का  है  कि  जो  मदद  दी  जा  रही  है  उसका  सदुपयोग  हो  रहा  है  या  जिस

 उददेइय  से  मदद  दी  जा  रही  है  उस  उद्दे्य  की  कुछ  अंश  तक  भी  पति  हो  रही  है  या  इस  समय

 किसान  का  खेत  बोने  का  समय  किसान  को  किस  समय  बीज  की  आवद्यकता  है  उस  समय  किसान

 को  बीज  नहीं  मिल  पा  रहा  अच्छा  बीज  उपलब्ध  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।  बीज  उपलब्ध  कराने  वाली
 जो  एजेंसी  चाहे  हमारी  सेंट्रल  एजेंसी  हो  या  स्टेट  की  एजेंसी  हो  उनके  द्वारा  बीज  समय  पर  उपलब्ध

 नहीं  करवा  पाने  के  कारण  किसान  को  रबी  की  फसल  की  बुआई  में  दिक्कत  हो  रही  इसको  माननीय

 मन्त्री  जी  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 सिंचाई  के  जो  साधन  नहरें  इत्यादि  नहरें  यदि  टूटी  पड़ी  हैं  तो उन  नहरों  की  मरम्मत  के

 लिए  अभी  तक  पैसा  उपलल्ध  नहीं  होने  के कारण  मरम्मत  नहीं  हो  पा  रही  जो सीजनल  रिपेयर  भी

 होनी  चाहिए  जो  अभी  तक  पूरी  हो  जानी  चाहिए  थी  उसके  लिए  विभागों  के  पास  पैसा  नहीं
 इस  मामले  को  कोन  देखेंगा  ?  यदि  उनकी  मरम्मत  इस  समय  नहीं  किसान  को  इस  समय  स्राधन

 नहीं  मिल  पाया  तो  उसका  असर  रबी  की  फसल  पर  भी  पड़ेगा  ।  हमारे  आधे  से  ज्यादा  पम्प  खराब

 पड़े  आधे  से  ज्यादा  ऐसे  ह ैजिनको  हम  उर्जीकृत  नहीं  कर  पा  जिनको  बिजली  उपलब्ध  नहीं
 करवा  पा  रहे  हैं  ।  वह  मरे  पड़  खराब  पड़  खराब  स्थिति  में  उनकी  मरम्भत  नहीं  हो  पा  रह्ठी
 और  इस  पक्ष  को  देखने  के  लिए  ब्यूरोक्र  सी  आगे  नहीं  आ  रही  है  ।

 पीने  के  पानी  के  संकट  का  जिक्र  हमारे  कई  साथियों  ने  सोराष्ट्र  की बात  कल  बड़े
 शोर  से  यहां  पर  आज  भी  हमारी  एक  बहन  ने  जिस  प्रकार  की  स्थिति  सौराष्ट्र  में
 राजस्थान  में  है  उसी  प्रकार  की  स्थिति  उत्तर  प्रदेश  में  भी  कुछ  भागों  में  पंदा  हो  गई  अब  हमारे
 जैसे  भाग  जहां  पर  बहुत  कम  सूखा  पड़ता  इस  बार  सूखे  के  कारण  नये  स्रोत  तो  फूट  नहीं  और
 नये  स्रोत  नहीं  फूटने  क ेकारण  सारी  जो  पेयजल  की  बनो  हुई  उनसे  नसों  में  पानी  नहीं
 आ  पा  रहा  है  और  लोगों  को  पानी  के  अभाव  में  7-7,  8-8  किलोमीटर  दूर

 पानी  लेने  के  लिए  जाना
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 !।  अबह  1909  प्राकृतिक  विशेष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  से

 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा
 न सललसस

 पड़  रहा  हैं  और  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  गर्भियों  के  दिन  हम  लोगों  के  लिए  बड़े  भीषण  होंगे  और  उस
 स्थिति  का  सामना  करने  कै  लिए  अभी  से  योजनाएं  बननी  चाहिए  थीं  लेकि  वह  योजनाएं  नहीं  बन  पा

 रहौ  जब  हम॑  राज्य  सरकार  से  कहते  हैं  तो  राज्य  सरकार  का  एक  ही  जवाब  होता  हैं  कि  हमारे  पास

 इतना  पैसा  नहीं  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  पेयजल  का  संकट  दूर  करने  के  लिए  केन्द्र  को  अलग
 से  पैसा  देना  चाहिए  और  यदि  जरूरत  पड़े  तो  इस  पंचवर्षीय  योजना  के  अगले  वे  के  लिए  जो
 राशि  राज्य  सरकारों  को  दी  जाने  वाली  है  उसमें  से  कुछ  राशि  अग्विम  रूप  से  राज्य  सरकारों  को  अभी
 दे  देनी  चाहिए  ताकि  वे  उसका  उपयोग  उन  नई  योजनाओं  को  बनाने  में  कर  सके  और  हम  आसरत
 वेयज  ल  जो  गर्मियों  के  दिनों  में  आने  वाला  उ्का  सामना  कर  सके  ।

 जो  पैसा  इस  समय  दिया  गया  उस  पैसे  में  आपने  एक  कण्डीशन  डाल  दी  है  कि  आप  इसले
 केवल  लेबर  ओरिएण्टेड  वर्क  ही  केवल  मिट्टी  इत्यादि  का  काम  होगा  ताकि  ज्यादा  से  ज्यादा
 श्रमिक  खप  सके  ।  यह  उदंश्य  तो  ठीक  हैं  मगर  इसकी  क्ाड़  में  उन  सड़कों  की  मरम्मत  हो  रही  है
 जिनको  पहले  ही  एन०  आर०  ई०  पी०  में  या  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  कै  द्वारा  बना  चुके  हैं  उन
 पंर  मिट्टी  डाली  जा  रही  है  और  उसकी  पूरी  नाप  हो  रही  अगर  बारिश  होगी  कभी  तो  वह  सारी

 मिट्टी  बह  जाएगी  और  सड़कें  फिर  अपनी  जगह  पर  होंगी  ।  तो  जितना  दैसा  दिया  वारिद  के  साथ

 वह  पैसा  भी  बह  मंटीरियल  कांपोनेन्ट  के  लिए  यदि  आप  कोई  ग्  जाइश  रखते  तो  कुछ  ठोस

 काम  हो  सकता  अगर  योजना  व्यय  में  कमी  होने  की  सम्भावना  या  अपर्याप्त  पैसा  मित्रने  की

 बात  हो  तो  मैंटीरियल  कांपोनेन्ट  के  लिए  जरूर  कुछ  न  कुछ  प्राविजन  होना  मैं  पुनः  आग्रह
 करूंगा  कि  वतीकरण  के  लिए  पंसा  दिया  जाता  आइ०  आर०  डी०  एन०  मार०  पी०  के

 लिए  जो  पंसा  दिया  जाता  है  उसको  पूल  करके  उसके  लिए  आपको  एक  एजेंसी  बनानी  अभी

 बीस  सत्री  कार्यक्रम  के  लिए  तो  एक  एजेंसो  बनी  हुई  है  लेकिन  वह  एजेंसी  केवल  एक  सलाहकार  समिति

 का  काम  करती  है  ।  उस  एजेंसी  से  ऊपर  ब्यूरोक॑टस  हाथी  हैं  ।  उसमें  जो  पैसा  दिया  जा  रहा  है  उसको

 वे  मनभांने  ढंग  से  पास  कर  रहे  हैं  और  उनके  ऊपर  कोई  भी  कंट्रोल  नहीं  है  ।

 प्रधान  अनन््त्री  जी  ने  स्लाल  किले  की  प्राचीन  से  बामदा  क्षिया  था  कि  सूले  की  स्थिति  का  मुकाबला
 करने  के  लिए  ह्रकार  हर  प्रकार  की  मदद  करेगी  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  स्तर  पर  सहायता  देने  का  काम

 डुड्  स्तर  पर  किया  भी  जा  रहा  हैं  बेकिन  वास्तव  में  हो  कया  रहा  आप  तो  पोस्ट  आफिस  की

 भांति  पैसा  बांट  रहे  हैं  लेकिन  नीचे  जाकर  जिस  एजेंसी  की  मोजना  क्ार्यान्बित  करनी  है  उसमें  वहां

 प्र  जो  ब्यूरोकैलों  है  वह
 उस  पँसे  को  मनमाने  ढंग  से  खचं  कर  रही  है  और  जनता  हमारी  तरफ  देख

 है  कि  ये  जो  एक  चीज  एम०  एल०  एज०  हैं
 वे  कूछ  काम  करेंगे  लेकिन  हमारी  उसमें  वहां  पर

 भागीदारी  बह  हम  नहीं  समझ  पाते  ।  इसलिए  मैं  आग्रह  कहूंगा  कि  भन्त्री  जी  राज्य  सरकारों  के

 मुख्य  मन्त्रिं  के
 साथ  इस  बात  को  उठाबें  ओर  ब्यूरोकंसी  को  कसा  जाना  चाहिए  तथा  हमारी

 बास्तविक  भागीदारी  निश्चित  की  जानी  चाहिए  तभी  हस  भी  अपने  कत्त व्य  की  पूति  कर  पार्येबे  और

 जनता  को  अहसास  भी  करा  पायेंगे  कि  सूखे  की  स्थिति  में  जनप्रतिनिधियों  को  जिस  प्रकार  से  साथ  में

 खड़ा  होना  चाहिए  उसी  रूप  में  हम  खड़े

 श्री  झांति  घारोबाल  :  सभापति  मैं  केवल  दो  मिनट  बोल ूगा  और  कोई  बात

 भी  रिपीट  नहीं  करूंगा  जो  कि  हमारे  पूर्वबक्तः  कह  चुके  जहां  से  मैं  जाता  वहां  27

 जिले  हैं  और  सभी  जिलों  में  भीषण  सूखा  है  ।  मैं  नहीं  कहता  कि  दूसरे  राज्यों  को  आप  इतना  मत  दो  या
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 प्राकृतिक  विशेष  रूप  से  बाढ़  ठथा  तूफान  से  उत्पन्न  स्थिति  2  1987.
 के  बारे  में  चर्चा

 ज्ञांति

 हमारे  राज्य  को  इतना  दो  लेकिन  मैं  यह  कहना  चःहूंगा  कि  यहां  पर  हमारे  एक  बड़े  अच्छे  अनुभवी  लीडर
 हैं  जोकि  इस  मन्शालय  को  सम्हाले  हुए  उनसे  मैं  प्रार्थना  करूंगा  कि  समय  पर  सह्दी  मदद  और  उचित

 मदद  राजस्थान  को  भी  दी  जानी  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि  जिस  प्रदेश  के  6-7  जिले  ही

 सूखे  से  अफंक्टेड  हों  उनको  भी  उतनी  ही  मदद  दे  दी  गई  ओर  जिसके  सारे  27  जिले  सूख-से
 अफेक्टेड  उसको  भी  उतनी  ही  मदद  दी  मेरी  यही  प्रार्थना  है  कि समय  पर  उचित  मदद

 राजस्थाद  को  जल्दी  से  जली  देने  का  प्रयत्न  होना  चाहिए  ।

 इस  सूखे  ने  कई  प्रकार  की  समस्यायें  खड़ी  की  उदाहरण  के  लिए  जो  मेरा  लोकसभा  का

 निर्वाचन  क्षंत्र  है  उसमें  आधी  तहसीलें  तो  ऐसी  हैं  जो  कि  सूखे  से  ग्रसित  हैं  और  आधा  क्लाण्ड  एरिया
 क्षीत्र  है  जहां  पर  कि  गन्ने  की  पंदावार  होती  राजस्थान  में  आज  चारे  का  अभाव  होने  की  वजह  से
 चारे  का  वहां  भाव  45  से  65  रुपये  हो  गया  है  जबकि  गन्ने  का  समर्थन  मूल्य  22  और  23  रुपये  प्रति
 क्विटल  का  है  नतीजा  यह  है  कि  वहां  पर  जितना  भी  गन्ना  है  वह  चीनी  मिलों  में  न  जाकर  चारे  के  लिए
 कटता  जा  रहा  आगे  चलकर  मैं  समभता  सरकार  के  सामने  एक  भयंकर  संकट  खड़ा  होगा  जब
 चीनी  मिलों  को  गन्ना  उपलब्ध  नहीं  होगा  ।  तब  चीनी  के  दाम  बहुत  तेजी  से  बढ़  ऐसी  स्थिति
 में  मै ंसरक।र  से  आग्रह  करूंगा  कि  इस  स्थिति  से  आगे  बचने  के  लिए  वह  जल्दी-से-जल्दी  गन्ने  की  सपोर्ट
 प्राइस  बढ़ावे  ताकि  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  गन्ना  चारे  के  रूप  में  इस्तेमाल  कर  लिया  जाये  और
 मिलें  वैसे  रह

 ह

 दूसरी  बात  यह  है  कि  आठवें  फाइनेन्स  क्भीशन  ने  यह  हिदायत  दी  है  कि  जितनी  भी  असिस्टेंस
 सेन्ट्रल  गवनमेंट  देती  है  उसको  ग्रान्ट  माना  जाना  चाहिए  ओर  यह  गवनंमेंट  पर  वाइंडिग  इस  पर
 दोबारा  विचार  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  लेकिन  जिस  तरह  से  ब्यूरोकंट्स  इस  बात  का  गलत
 तजु  मा  करते  हैं  उसको  भापको  जरूर  देखना  चाहिए  ।

 4:00  पम्०  प०

 जिन  राज्यों  में  भीषण  सूखा  पड़ा  हुआ  वहां  पर  भी  यही  प्रोशीजन  सालों  साल  से  चला  आ
 रहा  है  ।  यदि  आप  इसको  ही  फॉलो  करना  चाहते  तो  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।
 पांच  सालों  से  सूखे  से  ग्रसित  प्रदेश  उनको  आप  उसी  तरह  से  मदद  देना  चाहते  वही  सेंट्रल  टीम

 तीन-चार  रोज  साइट-सीइंग  इधर-उधर  घूमेंगे  ओर  यह  करेंगे  वह  करेंबे  और  राज्य
 सरकार  ने  अच्छा  भोजन  खिला  तो  ज्यादा  लिख  यदि  आवभगत  कम  करेंगे  तो  कम  लिख

 यह  प्रोसीजर  आप  अपने  पास  और  राजस्थान  सरकार  को  पूरा  पंसा  बाकी  कार्य  के
 लिए  पंसा  मेंटिरियल  कम्पोनेन्ट  के  लिए  आप  नहीं  देते  कच्चे  कामों  के  लिए  पंसा  देते  हैं  ।
 उसका  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि  जितनी  मिट्टी  पड़  रही  जितने  सड़क  के  काम हो  रहे  वे
 सब  बेकार  जा  रहे  हैं  ।  सरकार  का  सारा  प॑सा  बेकार  जा  रहा

 आपकी  मारफत  मेरा  सरकार  से  यही  निवेदन  है  कि  भन्त्री  जी  बे  गे
 वेज  कम्पोनेन्ट  के  साथ  मेटीरियल  कम्पोनेन्ट  का  पैसा  सजा  सरकार  को  अभी  अवा 37  करोड़  रुपया  दिया  जोकि  बहुत  ही  कम  ऊट  के  मुंह  में  जीरे  के  माफिक  राजस्थान सरकार  ने  434  करोड़  रुपये  की  मांग  की  अगर  आपने  यह  सहायता  नहीं  की  तो  रा
 के  साथ-साथ  केन्द्रीय  सरकार  भी  बदनाम  हो  जाएगी  ।

 (7९

 जस्थान  सरकार
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 इन  छाब्दों  के  साथ  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  आप  अविलम्ब  राजस्थान  सरकार  को  सहायता
 प्रदान  करें  और  खास  कर  मेटीरियल  कम्पोनेन्ट  का  शेयर  दिलवायेंगे  ।

 थी  मोहम्मद  अली  खां  :  सभापति  सूखे  का  मसला  देश  का  बहुत  बड़ा  मसला

 इस  पर  काफी  बहस  हो  चुको  है  ओर  बार-बार  इस  बात  को  कहने  से  कोई  फायदा  नहों  हैं  लेकिन
 मैं  चन्द  बातें  कहना  चाहता

 जैसा  कि  माननीय  श्री  हरीश  रावत  ने  कहा  उन्होंने  बिल्कुल  सही  कहा  आपने

 सूबों  को  मदद  दी  और  पंसा  लेकिन  यह  दूसरी  बात  है  कि  आपकी  सेन््ट्रल  टीम  ने  सर्वे  किया

 और  आपको  क्या  रिपोर्ट  दी  ।  लेकिन  मैं  यह  समझता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  जो  कि  हिन्दुस्तान  का  सबसे

 बड़ा  सूबा  उसको  जितनी  मदद  मिलनी  चाहिए  सूखे  के  उतनी  मदद  नहीं  मिली  सेलाब

 के  लिए  जो  सहायता  दी  गई  उसका  जिस  तरह  से  उपयोग  किया  जा  रहा  जिस  तरह  से  इस्तेमाल
 कियः  जा  रहा  वह  बहुत  ही  गलत  रावत  जी  ने  इस  बारे  में  बिल्कुल  सही  कहा  मिट्टी  पड़ी

 हुई  है  उन  सड़कों  जो  सड़कें  पहले  बन  चुकी  है  ओर  इसमें  भी  जो  वहां  के  प्रधान  भ्रमुख
 उनकी  डिक्टेटरशिप  उनकी  जो  इच्छा  वही  कर  रहे  हैं  और  उसमें  भी  इनका  परसेंटेज  मुकरिर  है
 आपने  जो  रुपया  दिया  उसका  कतई  फायदा  नहीं  हो  रहा  पानी  को  तरह  से  पंसा  बहाया  जा

 रहा  रावत  जी  की  इस  बात  की  मैं  ताईद  करता  छोटी-छोटी  सड़क  जो  बनवाई  जानी

 उनको  न  बनवा  कर  दूसरी  जगह  पोलिटिक्ल  नजरिये  से  प्रधान  ने  बनवाई  जो  सड़क  नहीं  बनी

 उन  पर  तवज्जह  नहीं  दी  जा  रही  है  ओर  यह  मसला  बराबर  चला  आ  रहा  40  साल  की  आजादी

 के  बाद  भी  आज  देश  की  यह  स्थिति  लेकिन  कहा  जाता  है  कि  मुल्क  बड़ी  तरक्की  कर  रहा

 नए  पुल  और  नए,नए  प्रोजेक्ट्स  आा  रहे  मेरा  आप  से  निवेदन
 है

 कि  सब  कामों  को  बन्द  करें  और

 405  म०  प०

 एन०  बेंकटश्त्नस  पोटासोन

 यदि  सेलाब  का  ही  मसला  तय  कर  लें  तो  यह  हमेशा  के  लिए  समस्या  खत्म  हो  बरसात  के

 शुरू  होते  ही  अपसरान  के  टेलीग्राम  जाने  शुरू  हो  जाते  हैं  क्रि  गंगा  में  बाढ़  आ  रही  इसका  इन्तजाम

 कीजिए  ।  सैकड़ों  रुपये  खर्च  किए  जाते  लेकित  परमानेन्ट  सोल्यूशन  नहीं  निकलता  है  ।  जब  तक

 आप  परमानेन्ट  सोल्यूशन  नहीं  तब  तक  कोई  फायदा  नहीं  विलावजह  आप  रुपया  इस
 प्रकार  बर्बाद  करते  देश  गड्ढे  में  जा रहा  इन्सान  परेशान  हैं  ।  80  फोसदी  जनता  जो  देहात  में

 रहती  उन्हीं  पर  इस  सूखे  कः  असर  है  लेकिन  नई  दिल्ली  से  कनाठ  प्लेस  में  जाकर  यहां

 सूखे  का  कोई  असर  नहीं  यहां  जबरदस्त  खरीद  फरोक्त  हो  रही  लेकिन  देहात  में  जाकर  देखें  तो

 गरीब  के  पास  ओढ़ने  लिए  रजाई  तक  नहों  है  ।  चावल  की  जो  मूसी  निकलती  उस  पर  लेटता

 उसमें  लेट  रहे  आज  उनकी  यह  हालत  है  ।  शहर  में  किसी  चीज  का  कोई  असर  नहीं
 बड़ी-बड़ी  तनस्वाह  वाले  और  कंप्रीटेलिस्ट्स  पड़े  हुए  हैं  और  खूब  खरीद  रहे  खूब  कोट  खरीद

 रहे  हैं  और  खूब  जलसे  सना  रहे  80  फोसदी  जनता  जो  देहातों  में  रहती  उसकी  तरफ  आप

 देखिए  ।  गवनंमेंट  को  बनाना  और  गिराना  इन्हीं  लोगों  के  हाथ  में  रहता  सर्दियों  में  ये  लोग  क्या

 करते  लकड़ी  जला  कर  अपने  हाथ  गरीब  लोग  तापते  हैं  ओर  गवरन  मेंट  को  क्रिटीसाइज  करते  आप

 ने  दिया  ।  बिल्कुल  ठीक  है  लकिन  कि  हरीश  रावत  साहब  ने  कहा  कि  ब्यूरोक्रेंसी  के  लिए  .

 और  दरवाजा  इनकम  का  खुल  जाता  ये  बड़े  खुशकिस्मत  लोग  हैं  कि  कोई  न  कोई  मुसीबत  आई  आर

 .
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 प्राकृतिक  विशेष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  से  उत्पन्न  स्थिति  2  दिससस््ब  1987
 के  बारे  में  चर्चा

 मोहम्मद  महफूल  अली

 इनका  इनकम  का  दरवाजा  खुल  गरीब  को  पैसा  नहीं  मिलता  में  गुजारिश  करूंगा  कि
 उत्तर  प्रदेश  इतना  बड़ा  सूवा  है  और  हमारे  जराअत के  मंत्री  साहब  बंठ  हैं  में  उनसे  दरख्वास्त  करूंगा  कि
 उसके  नुकसान  के  लिहाज  से  उसको  रुपया  दिया  जाए  और  स्टेट  गबर्नंमेंट  को  इ स्ट्रक्ट  किबर  जाए  कि
 उस  रुपए  का  सही  इस्तेमाल  हो  ।  जायज  लोगों  को  वह  रुपया  मिलना  चाहिए  ।  आज  तो  दूसरे  लोग
 पैसा  खा  रहे  हैं  और  कोई  काम  नहीं  हो  रहा  इसके  लिए  गरीब  चोख  रहा  है  चिल्ल  मैं
 दरख्वास्त  करूंगा  कि  उसके  लिए  आप  को  कुछ  करना

 यह  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  कि  मैंने  जो  इस  सिलसिले  में  कहा  उस  पर
 जमल  करने  की  कोशिश  कीजिए  ।

 थ्रो  विष्णु  मोदो  सभापति  ज्यों-ज्यों  दवा  मर्ज  बढ़ता  ही  गया  ।
 भाग्य  को  विडम्बना  है  कि  40  साल  हमें  आजाद  हुए  हो  गए  और  अब  भी  हमारा  देश  शक्ाब्दी

 के  भीषण  अकाल  ही  महा  अकाल  से  जूक  रहा  है  और  देश  एक  तरफ  बाढ़  को  चपट  में  है
 और  दूरसी  तरफ  भीषण  अकाल  की  चपेट  में  दुर्भाग्य  इस  बात  का  है  कि  आज  भो  हमारे  देश्ष  में
 70  फीसदी  जो  खेत  वे  मानसून  पर  आधारित  अगर  मानसून  न  तो  देश  की  उत्पादन
 क्षमता  पर  ब्रा  असर  पड़ता  आज  ये  जो  70  फीसदी  खेत  यह  50  फीसदी  जो  खाद्यान्न
 का  उत्पादन  उसमें  कन््ट्रीव्यूट  करते  देश  को  आजादी  के  बाद  में  उन्नत  किस्म  के
 बीजों  के  बारे  में  और  कई  तरह  को  प्रगति  हुई  है  लेकिन  जो  वारानी  जमीन  उसको  सिचित
 क्षेत्र  में  लाने  क ेलिए  कुछ  नहीं  हुमा  ।  एक  तरफ  बाढ़  से  विनाश  हो  रहा  है  और  दूसरी  तरफ  खेत  वर्ग र
 वारिष्ठ  के  सूख  पड़  ऐसा  इसलिए  हुआ  है  कि  हमने  पर्यावरणों  ने  छेड़-छाड़  की  है  और  जंगलों  की
 कटाई  की  है  ओर  इस  तरह  की  जितनी  बातें  की  कहीं  न  कहीं  हमारी  योजना  में  मूलभूत  कोई  कमी
 रही  है  जिसके  कारण  हमारा  देश  इत  बिपदाओं  की  चपेट  में  आ  रहा  मैं  आप  के  माध्यम से  मंत्री
 जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  राजस्थान  का  दो-तिहाई  भाग  रेगिस्तानी  भाग  है  ओर  बाकी  का
 बचा  हुआ  हिस्सा  से  एरियार्ड  जोन  में  राजस्थान  के  अन्दर  अरावली  पव॑त  श्वृखला  है  जो
 राजस्थान  के  डेजर्ट  और  सेमी  डेजर्ट  एरिया  को  विभाजित  करती  मैं  ने  इस  सदन  के  माध्यम  से
 और  प्रधान  मन्त्री  को  भी  लिख  कर  निवेदन  किया  है  कि  उस  अराघली  पर्वत  श्र  खला  में  तीन  गेब्स
 जिन  में  दो  गेप्स  अजमेर  के  पास  जिससे  डेजट  सेमी  एरिड  जोन  मार्च  कर  रहा  है  और  बहां  का  ढेजर्ट
 राजस्थान  में  ही  नहीं  बल्कि  दिल्ली  और  उत्तर  प्रदेश  में  वह  बढ़ता  जा  रहा  अगर  हम  अरावली
 पर्वत  श्य  बला  के  उन  गेप्स  को  बन्द  नहीं  तो  बाकी  का  जो  राजस्थान  का  हिस्सा  है  और  उत्तर

 दिल्ली  और  हरियाणा  का  जो  हिस्सा  वह  रेगिस्तान  में  परिवर्तित  हो
 सभापति  आज  राजस्थान  में  38  लाख  परिवार  अकाल  की  चपेट  में  हैं  और  राज्य

 सरकार  सिर्फ  13  लाख  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  करा  रही  है|  मेरा  कहना  यह  है  कि  अकाल  से
 जी  पीड़ित  परिवार  उन  के  कम  से  कम  एक  नहीं  बल्कि  दो  लोगों  को  जब  तक  आप  रोजगार  उपलब्ध
 नहीं  तब  तक  हम  उन  लोगों  को  सही  माइने  में  मदद  महीं  कर  मैं  आपसे  बहुत  ही
 विनभ्र  शब्दों  में  निविदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  आप  वेज  कम्पोनेन्ट  दे  रहे  उसके  नाम  पर  जो  सोच
 रहे  हैं  कि  राजस्थाम  में  अक्काल  पीड़ित  लोगों  क ेलिए  सहायता  होगी  और  लोगों  को  रोजगार
 उसमें  ज्यादा  भुकसान  हो  रहा  है  ।  गैं  अपने  साथियों  से  कहना  चाहता  हू  कि  मिट्टी  की  खुदाई  का
 काम  करवाने  के  वजाए  आप  उन  परिवारों  को  नकद  पंसा  दे  दें  तो  कम  से  कम  आपका  पैसा  सरकारी

 इ  जीनियर  आदि  में  जो  पेरीफीरियल  में  लगता  है  वह  बच  यह  काम  तो  बिल्कुल
 बेकार  इस  काम  पर  पंसा  बिल्कुल  वेस्ट  हो  रहा  है  ।  इससे  आपको  कोई  फायदा  नहीं  इस
 लिए  इस  पैसे  को  वहां  ख  करने  के  बजाए  आप  ग्रांट  दे  नकद  दे  दीजिए  ।  इससे  लोगों  को  लाभ
 होने  वाला  आप  इस  काम  पर  करोड़ों  रुपए  खर्च  करेंगे  लेकिन  इस  अकाल  को  स्थिति  से  +  पटने  के
 लिए  आप  कुछ  काम  नहीं  कर  पायेंगे  ।  ५
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 11  1909  फ्रकृतिक  विशेष्व  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  से
 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 इसके  साथ  भजमे  जिस  संसदीय  क्षेत्र  से  मैं  आता  में  पीने  का  पानी  चार  दिन  में  एक
 बार  मिलता  है  ।  कुछ  पानी  हैंड  पम्पस  से  मिलता  है  लेकिन  वे  हैंड  पम्प  भी  फरवरी  और  मार्च  आते-जाते
 तक  सूख  जाएंगे  और  फिर  आप  कहीं  से  भी  पानी  उपलब्ध  नहीं  करा  सकेंगे  ।  क्योंकि  वहां  से  पांच  सो

 किलो  मोटर  दूर  राजस्थान  कनाल  है  जहां  से  पानी  उपलब्ध  हो  सकता  है  या  फिर  जमुना  से  पानी
 उपलब्ध  हो  सकता  जब  तक  गर्भियां  आए  तो  उसके  पहले  आप  ट्रेन  के  माध्यम  से  अजमेर  में  पानी

 पहुंचाइये  अन्यथा  इन  गर्मियों  के  अन्दर  पीने  के  पानी  का  अजमेर  में  बिलकुल  अभाव  हो
 मैं  आपका  ध्यान  ट्रांसपोर्ट  सब्सीडी  की  तरफ  दिलाना  चाहता  आप  इस  सत्सीडी  को

 प्रतिशत  कीजिए  जिससे  कि  राजस्थान  में  कैटल  को  बचाया  जा  सके  ।  पहले  ही  50  प्रतिशत
 लेशन  खत्म  हो  चुकी  बहुत  कम  मवेशी  रहे  जो  हाई  ब्रीड  मवेशी  है  उनको  भी  लोग  बहुत  मुश्किल
 से  बचा  पा  रहे  जब  तक  आप  ट्रांसपोर्ट  की  सब्सीढी  हण्डुंड  परसेन्ट  नहीं  करेंगे  तब  तक  राजस्थान
 के  लोगों  के  लिए  कैटल  को  बचाना  बढ़ा  मुद्िकिल  होगा  ।

 इसके  साथ  ही  गरभियों  के  अन्दर  जो  महःमारी  फंलने  वाली  अभी  तो  सर्दों  इसके  लिए  भी
 आप  समुचित  रूप  से  ध्यान  दें  कि  वहां  महामारी  न  फंले  ।  इसी  तरह  से  मैंने  पीने  के  पानी  के  लिए  भी

 कहा  उसके  लिए  आप  ध्यान  दीजिए  कि  वहां  पीने  का  पानी  उपलब्ध  हो  सके  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं
 धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  पीं०  नामग्याल  :  हमें  भी  दो  मिनट  बोलने  के  लिए  दे  जम्मू  कश्मीर
 स्टेट  से  कोई  नहीं  बोला  है  ।  वहां  के  भी  कुछ  मसले  बड़ी  मेहरबानी  अगर  दो  मिनट  दे  दंगे  ।

 ]
 सभापति  महोदय  :  :  मैं  यह  माननीय  मंत्री  पर  छोड़ता  हूं  ।  क्या  मैं  उन्हें  अवसर  दे  दूਂ  ?

 कृषि  मन्त्रो  जों०  एस०  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।
 सभापति  महोदय  :  यह  समय  का  सवाल  है|  ठीक  है  आप  बोल  सकते  हैं  ।

 ]
 भी  पी०  नामग्याल  :  मैं  मंत्री  जो  का  मशक्र  हुंकि  आपने  जम्मू-कश्मीर  के  लिए  12  करोड़

 रुपए  रिलीफ  रिलीज  किए  हैं  और  कोई  31  करोड़  रुपए  रिलोफ  के  लिए  आपके  पास  डिमाण्ड  बाकी  है  ।
 मैं  आपसे  गुजारिश  करूंगा  कि  वह  रुपया  भी  आप  जल्दी  से  जल्दी  रिलीज  कर  क्योंकि  वहां  पर
 ड्/उट  ही  बल्कि  फ्लड  से  भी  नुकसान  हुआ  रीसेंटली  कोई  डेढ़  महीने  मेरी  कांस्टीच्यशी
 में  जो  लद्दाख  रीजन  है  और  कश्मी  बली  के  भी  कुछ  पहाड़ो  एरियाज  में  सस्नो  फाल  वेवक्त  की

 वहां  बर्फ  पड़ी  ।  उसके  पड़ने  को  बजह  से  बहुत  सारे  गांव  अभी  भी  कट  आफ  हैं  ।  11-12  अक्टूबर  को
 बफ  गिरी  थी  ।  दो  महीने  होने  को  आए  लेकिन  कई  नांक  अमी  तक  कम्युनिकेशन  से  कटे  हुए  है  ।  मैंने

 इस  बात  को  नियम  377  में  सम्वमीशन  में  भी  कहा  था  और  अआ्राईज  राइज  पर  जो  थोड़ा-सा  चर्चा  हुभा
 उसमें  भी  कहा  था  ।  मैं  आपसे  गुजारिश  कहूंगा  कि  वहां  पर  रियल  सर्वे  करा  हेलीकोप्टर  के

 जरिए  से  या  डिफेंस  मिनिस्ट्री  को  अप्रोच  कर  के  यह  जानने  की  कोशिश  की  जाए  कि  ये  जो  20-22
 गांव  हैं  जिनका  तकरीवन  दो  महीने  से  कम्युनिकेशन  कटा  हुआ  है  ये  लोग  जिन्दा  है  या  मरे  हुए  साथ
 ही  साथ  मैं  यह  भी  गुजारिश  करूंगा  कि  ऐसे  जो  एशियाज  हैं  उनमें  एयर  ड्रोपिग्ज  कराने  का  बन्दोबस्स
 करें  ।  वहां  पर  फोडर  भी  नहीं  मिल  रहा  है  भौर  कंटल  मर  रहे  आप  एग्रीकल्बर  मिनिस्टर  हैं
 इसलिए  मैं  आपसे  कदम  उठाने  की  गुजारिश  करता

 ,

 मेरा  सुझाव  है  कि  जिस  तरह  से  सूखाग्रस्त  और  बाढ़ग्रस्त  क्षेत्रों  में जम्मू  और  कश्मीर  में  10
 किलो  राशन  प्रति  व्यक्ति  माह  ₹/ज्य-सरकार  द्वारा  फ्री  आफ  कास्ट  दिया  जा  रहा  उसी  तरह  से  मेरी

 गुजारिश  है  कि  वे  लद्दांख  के  इलाके  जो  बर्फ  से  कटे  हुए  वहां  भी  इसी  नियम  को  अपनाया
 मैं  आपका  ज्यादा  वक्त  न  लेते  हुए  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  ।
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 11  1909  प्राकृतिक  विज्ञेष  रूप  से  वाह  तथा  तूफान  से
 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  :

 -४

 थी  कवि  मंत्री  जो०  एस०  :  सभापति  सबसे  मैं  आपको  बहुत
 धन्यवाद  देता  हूं  कि आख़िर  आपने  मुझे  वाद-विवाद  का  उत्तर  देने  के  लिए  कहा  पूरे  एक  सप्ताह  मैंने
 राज्य  सभा  में  इसी  वाद-विबाद  में  भाग  लिया  ।  उसके  अगले  ही  सप्ताह  आपने  वह  वाद-विवाद  यहां  रखा
 और  मुझ  से  कहा  गया  कि  यह  केवल  दो  घण्ट  के  लिए  मरे  विचार  में  चौथा  या  पांचवां  दिन  चल
 रहा  मैं  विशेषकर  इस  लिए  आभारी  हूं  कि  मेरे  उत्त र  देने  का  शुभ  समय  आया

 बहुत  सारे  मुहं  उठाए  गए  ।  मैं  अपने  पुराने  मित्र  श्री  दिनेश  गोस्वामी  को  धन्यवाद  देता  हूं  जो
 एक  समय  मेरे  साथ  बंठते  थे  विपक्ष  में  उन्होंने  विद्याष  कर  पूर्वी  क्षेत्र  के  बारे  में  वांद-विवाद  आरम्भ
 किया  ।  इसके  अलावा  धिपक्ष  से  श्री  रगुमा  रेडडी  ने  दूसरी  और  सूखा-पीड़ित  राज्यों  की  ओर  से
 विवाद  आरम्भ  हमने  इस  पर  मानसून  से  पूर्वा  महोने  में  भी  चर्चा  फिर  मानसून
 सत्र  में  पृ८भूमि  बदल  गई  थी  ।  जिस  पर  हमने  पहले  चर्चा  की  थी  बाद  में  सारी  पृष्ठभूमि  बदल  गई  --

 मानसून  के  परचात्  वर्षा  के  सम्बन्ध  में  हमारी  सारी  आकांक्षाएं  गलत  इस  सत्र  में  चू  कि
 मोनसून  ससाप्त  हुआ  हमें  अधिक  चिन्ता  है  पेयजल  निचले  स्तर  के  मूमिगत  जल  खाली
 जलाशयों  की  और  बांधों  किन्तु  वर्षा  हुई  और  हमारी  आध्याएं  जगीं  विशेषकर  कुछ  राज्यों

 गोस्वामी  जी  का  मुख्य  मुद्दा  अन्य  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाएं  गए  अन्य  मुद्दों  के
 असम  के  सम्बन्ध  में  था  ।  उन्होंने  ब्रह्मपुत्र  नदी  जल  नियंत्रण  के  सम्बन्ध  में  विदाष  रूप  से  उल्लेख  किया
 जिससे  वहां  बार-बार  बाढ़  आाती  है  हरबार  बाढ़  आने  पर  मैं  असम  जाता  रहा  गत  वर्ष  भी  गया
 था  ।  इस  वर्ष  मैं  दो  बार  नहों  बल्कि  तीन  बार  गया  ।  हर  बार  मैंने  सोचा  कि  यह  अन्तिम  बाढ़  होगी  ।
 फिर  बाद  में  एक  और  बाढ़  आ  यह  पांच  चरणों  में  आई  ।  हमें  पहले  ही  तीन  ज्ञापन  प्राप्त  हुए
 हैं  ।  उनमें  से  कुछ  पर  तो  हमने  गत  वर्ष  ही  कायंवाही  मैं  उसी  समय  वहां  गया  मैंने  स्वयं  निर्णय
 लिया  और  यह  राशि  11  करोड़  या  12  करोड़  रुपये  तक  आयी  जिसे  बाद  में  दे  दिया  इस  क्थ॑
 भी  प्रधान  मंत्री  ने  सीधे  इस  पर  कायंवाही  की  ।  ऐसा  नहीं  है  जेसे  कि  प्रचलित  है  कि  मत्री  हर  समग्र

 हर  बात  का  विरोध  किन्तु  मैं  प्री  तरह  समझता  हूं  कि  उस  क्षेत्र  में  वास्तविक  संकट  इसके  प्रति
 मैं  सहानुभूति  व्यक्त  करता  हूं  ।  जब  मैं  ब्रह्मपुत्र  क ेऊपर  से  विमान  में  जा  रहा  था  तो  सड़क  बन्द
 प्रधांन  मंत्री  भी  वहां  जाना  चाहते  थे  परन्तु  सड़कें  बन्द  वह  सड़क  से  जाकर  उस  क्षेत्र  को  देखना

 चाहते  थे  ।  किन्तु  मैंने  वह  क्षेत्र  विमान  स ेऔर  सड़क  से  भी  देखा  |  जैसे  कि  श्री  दिनेश  गोस्वामी  ने
 मेरा  विचार  यह  था  कि  यदि  हमने  यह  बाढ़  नियंत्रण  कार्यक्रम  थोड़ा  पहले  आरम्भ  किया  तो

 अभी  तक  हमने  स्थिति  में  सुधार  और  नियंत्रण  किया  सारी  तबाही  इन  सहायक  नदियों
 के  कारण  होती  है  ।  मैंने  देखा  कि  सहायक  नदियां  खतरे  के  निशान  से  ऊपर  बह  रही  इन  क्षेत्रों
 में  बाड़  आ  गई  मुझे  सब  से  पहले  यह  विचार  आया  कि  यदि  हमने  प्रयत्न  किया  होता  और
 व्यवस्था  की  होती  तो  बाढ़  का  नियंत्रण  हो  सकता  का  ।  हमारे  यहां  ब्रह्मपुत्र  नियंत्रण  बोर्ड  उन्होंने
 पहले  ही  बाढ़  नियन्त्रण  क ेलिए  जल  योजना  तैयार  की  मुझे  कहना  चाहिए  कि  माननीयसदस्य  द्वारा
 उठाए  गए  बहुत  से  मुह  या  तो  जल  संसाधन  मंत्रालय  से  अथवा  खाद्य  और  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रालय
 अथवा  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  और  कुछ  मेरे  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  इस  सदन  के  अध्यक्ष
 के  रूप  में  मुझ  से  मुद्दों  की  संबद्धता  को  समझने  की  बुरी  आदत  पड़  मेरे  पुराने  मित्र

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  दूसरी  ओर  बेठे  मैंने  इसे  भुलाने  का  प्रयास  परन्तु  बारह  वर्ष  के

 175



 ब्राकृतिक  विशेष  रूप  से  वाढ़  सथा  तूफान  से  उत्पन्न  स्थिति  2  1987
 के  बारे  में  चर्चा

 पश्चात  भी  यह  आदत  बनी  हुई  मैं  देखता  हूं  कि  बहुत  से  मुद्दे  मरे  मंत्रालय  से  नहीं  पर  अन्य  दूसरे
 मंज्ालयों  से  सम्बद्ध  थे  ।

 भी  दिनेश  गोस्वामी  ऐसा  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  इस  चर्चा  से  संबद्ध  सभी  मंत्री
 उपस्थित  होने  चाहिए  ।  मेरी  चर्चा  कृषि  मंत्रालय  पर  आाधारित  नहीं  वह  सभी  मंत्री  जो

 इस  समस्या  से  सम्बद्ध  हैं  उपस्थित  होने

 झौ  सोमनाथ  घटजों  :  प्रधान  मंत्री  उपस्थित  होने  चाहिए  ।

 क्री  दिनेश  गोस्वामी  :  प्रधान  मन्त्री  उपस्थित  होने

 श्री  सोमनाथ  चटलों  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  मुद्रा  ।  इस  पर  चर्चा  होनी

 भरी  दिनेश  गोस्थामी  :  इस  तक  का  कोई  महत्व  नहीं

 डा०  लो०  एप्न०  ठिल्लों  :  जो  भ्राम  अब  कह  रहे  हैं  वह  मेरे  साथ  भो  हुआ  मेरी  अपनी  राय

 पह  यह  आप  पर  निभंर  करता  है  कि  आप  वह  मृद्दा  कब  उठाना  चाहते  हैं  जो  अन्य  मंत्रालय  से

 धब्यद्ध  आपको  इसकी  एक  प्रति  दूसरे  मंचालय  को  भी  भेजनी  चाहिए।आप  केवल  कृषि  मंत्री  को

 सम्बोधित  करते  कृषि  मंत्री  यहां  उपस्थित  हैं  ।

 भी  विनेश  गौस्थासौ  :  मेरी  सूचना  कृषि  मंत्री  तथा  जल  खंसाघन  मंत्री  दोनों  के  लिए

 श्री  जो०  एस०  ढिल्लो  :  खाद्य  और  नागरिक  आपूर्ति  मंत्री  के  अतिरिक्त  आपको  पर्यावरण  ओर

 बन  नंत्री  को  भो  सम्बोधित  करना  चाहिए  था  ।

 भी  सोमनाथ  चठर्शो  :  यह  एक  गम्भीर  प्रइन  माननीय  सदस्य  हमारे  अध्यक्ष  संयुक्त
 मंत्रिमण्डल  की  जिम्मेदारी  भी  तो  अतः  माननीय  मंत्री  को  सभी  मंत्रियों  के  विचार

 बताने  की  स्थिति  में  होना  चाहिए  क्योंकि  वह  मंत्रिमण्डल  की  जिम्मेदारी  हम  डा०  ढिल्लों

 की  कठिताई  समया  सकते  हैं  क्योंकि  उन्होंने  पुरे  वाद-विवाद  के  दौरान  बेठने  की  कृपा  की  है  ।  किन्तु
 छाप  के  साथियों  के  बारे  में  आपका  क्या  बिचार  है  ?  क्या  उनकी  आप  के  प्रति  मंत्री  मण्डल  अथवा

 इस  सदन के  प्रति  कोई  जिम्मेदारी  है  ?  उन्हें  बचाने  का  प्रयत्त  मत  कीजिए  ।  आप  उन्हें  बचाने  का
 प्रवास  कर  रहे  हैं  ।

 श्ली.जी०  एस०  ढिल्लो  :  समस्त  मन्त्रि  मण्डल  यहां  उपस्थित  नहीं  हो  सकता  ।

 पर॒स्तु  केबिनेट  मन््त्री  जिसके  साथ  आप  सम्पक  में  उन्हें  आप  अपना  नोटिस  भेज  सकते  हैं  ।
 बह  यहां  होंगे  ।

 श्री  आप  इस  बात  को  अच्छी  तरह  जानते  हैं  और  फिर  भी  आप  इस  पर  जोर  दे  रहे
 मैं  समझता  है  कि  इसमें  से

 क्कील  का  हिस्सा  निकाल  देना  चाहिए  |  यह  एक  व्वावह्रिक  बात  है  ।
 कितने  मंत्री  यहां  बैठ  सकते  हैं  ?  आप  कहते  है  कि  बह  फ्से  तरह  से  मंत्रिमण्डल  की  जिम्मेदारी

 )
 भरी  बिनेश  गोस्थासी  :  अब  हमें  उन्हें  सुनना  चाहिए  ।
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 डा०  जो०  एस०  ढिल्लों  :  यह  पहले  ही  भेजा  जा  चुका  यह  परियोजना  और  रिपोर्ट
 भीम  इसके  अतिरिक्त  अल्पावधि  उपाय  जैसे  तटबंध  का  निकास  और  संरक्षण  निर्माण
 कार्य  हाथ  में  लिए  गए  आपने  दो  परियोजनाओं  के  बारे  में  उल्लेख  किया  एक  रिहन्द
 योजना  के  बारे  में  ह ैऔर  दूसरी  तीस्ता  के  बारे  में  आपने  यह  भी  उल्लेख  किया  है  कि  एक  40
 प्रतिशत  तक  और  दूसरी  7  प्रतिशत  तक  पूरी  की  जा  सकती  है  |  यह  विचार  हम  मंत्रालय  को  जांच  के

 लिए  भेज  सकते  परन्तु  इस  पर  जोर  देने  का  एक  मात्र  उदंद्य  यह  था  कि  उन्हें  शीघ्र  पूरा  किया
 जाना  इनके  क्रियान्वयन  में  कोई  विलम्ब  न  हो  |  हम  अपने  मंत्रात॒य  की  ओर  से  इस  मामले
 को  अल  संसाधन  मंत्रालय  के  नोटिस  में  ला  सकते

 श्री  पोयूष  तिरको  :  तीस्ता  बांध  के  बारे  में  क्या  किया  है  ?

 डा०  जी०  एस०  हिल्लों  :  मैं  इसको  बात  बाद  में  करूंगा  ।  मेरे  पास  तीस्ता  पर  एक  नोट
 मैंने  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  कई  भुद्दों  को  बहुत  धीरज  से  सुना  है  और  उन्हें  मुझे  भी  सुनना
 चाहिए'*ਂ  आरने  कहा  था  कि  असम  को  कोई  चिकित्सा  सहायक  नहीं  दी  11.27  करोड़
 रुपये  की  राशि  अनुमोदित  की  गई  है  और  उसमें  से  50  लाख  रुपये  चिकित्सा  सम्बन्धी  देखभाल  के
 लिए  रखे  गए  हैं  ।

 थी  दिनेश  गोस्वामी  :  यह  बहुत  थोड़ी  राशि

 डा०  जी०  एस०  ढिल्लों  :  समेकित  जल  संसाधन  प्रबन्ध  के  बारे  में  कुछ  सुकाव  मैंने  इस

 हस  पर  ध्यान  दिया  हम  इसे  सम्बन्धित  मंत्रालय  को  भेज  देंगे  और  बाद  में  इसे  जारो  रखेंगे  क्योंकि

 यह  हमारे  मंत्रालय  से  भी  बहुत  सम्बद्ध

 फिर  एक  माननीय  सदस्य  ने  जोकि  आंध्र  प्रदेश  से  हैं  तापीय  परमाणु  आदि से  प्राप्त  विद्युत  की

 कमी  के  बारे  में  प्रश्न  उठाया  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बात  सूखे  पर  वाद-विवाद  से  नहीं  जुड़ी  है  ।

 खैर  हम  इसे  ऊर्जा  मंत्रालय  के  पास  भेज  देंगे  ।

 क्री  बिनेश  गोस्वामी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदन  मेरा  नोटिस  जल  संसाधन  मंत्री

 के  लिए  था  ।  चर्चा  के  लिए  मेरा  विषय  था  आपदायें  विद्येष  रूप  से  और  तुफान
 से  उत्पन्न  यदि  वास्तव  में  माननीय  मन्त्री  को  इस  विषय  पर  बात  नहीं  करनी  थी  तो  उन्हें

 यहां  नहीं  आना  चाहिए

 थी  संफुद्दीन  चोधरो  :  इससे  सम्बद्ध  कौन  सा  ठीक  मन्त्री

 क्री  विनेश  गोस्वासो  :  आखिर  इस  विषय  पर  पहली  बार  चर्चा  नहीं  हो  रही  ज॑से  कि

 नीय  मंत्री  ने  शुरूआत  की  है  हमने  इस  विषय  पर  पिछले  सत्र  में  चर्चा  की  थी  |  बार-बार  ये  मुद्दे  उठाये

 गये  ।  आपको  तैयारी  करके  आना  चाहिए  यह  कहने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  कि  इसे  उस  मंत्रालय

 के  पास  मेज  दिया  जायेगा  और  किसी  अन्य  मंत्रालय  के  पास  भेज  दिया  मैं  समझता  हूं  कि

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  पास  इस  कार्य  का  प्रभार

 डा०  जी०  एस०  ढिललों  :  जहां  तक  ऊर्जा  के  प्रइन  की  बात  है--परमाणु  विद्युत  आदि--यह्
 पेरा  विषय  नहीं  नहीं  यह  यहां  इस  वाद-विवाद  का  हिस्सा  हो  सकता

 )
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 के  बारे  में  चर्चा

 बिनेश्ञ  ग्रोस्वाप्नी  :  आखिर  इस  वाद-विवाद  का  क्या  फायदा  है  ?

 .  श्री.एम्न०  रघुभा  रेड्डी  :  यह  केवल  विद्युत  की  कमी  से  ही  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 परन्तु  मैंने  राज्य  सरकारों  की  समस्याओं  के  अनुसार  आपके  मन्त्रालय  और  अन्य  मंत्रालयों  से  सम्बन्धिन्न  ,

 मुद्दों  का  उल्लेख  किया  है  ।

 डा  जी०  एस०  ढिल्लों  ;  जहां  तक  बिजली  की  कमी  का  प्रइन  हे  आप  सम्बद्ध  मंत्रालय  से  कहें
 कि  सूखे  के  समय  में  बिजली  की  कमी  नहीं  होनी  चाहिए  ।  उन्होने  हमें  आइवासन  किया  है  कि  विद्युत
 के  इतने  घंटे  नियत  किए  परन्तु  वे  परमाणु  विद्युत  और  अन्य  मामलों  के  बारे  में  क्या  कहते हैं
 कम  से  कम  मेरी  अपने  मन्त्रालय  में  कोई  जान-पहचान  नहीं  है  ।  मैं  केवल  उन्हें  आगे  मेज  सकता  हैँ  ।

 थी  सोमनाथ  चटर्जो  :  इस  तरह  यह  सरकार  कार्य  कर  रही

 डा०  जो०  ढिल््लों  :  दूसरा  मुद्दा  यह  उठाया  गया  था  कि  यदि  राज़्य  ब्रग़ात़ार  सूखे  बोर
 बाढ़  से  प्रभावित  होते  हैं  तो  वित्त  आयोग  ने  उन्हें  शत-प्रतिशत  अनुदान  देने  की  स्रिफारिश्य  की-ची  ॥  ,
 जाठवें  वित्त  आयोग  की  रिपोर्ट  के  पैरा  11:10  में  कुछ  राज्य  सरकारों  के  विचार  व्यक्त  किए  गए  हैं  क्ि
 केन्द्रीय  सहायता  केवल  गेर-योजना  अनुदान  के  रूप  में  छात-प्रतिशत  दी  जानी  अपनी
 अन्तिम  रिपोर्ट  में  आयोग  ने  तूफान  और  अन्य  इसी  तरह  की  आपदाओं  में  गेर  योजना  अनुदान
 के  रूप  में  केन्द्रीय  सहायता  देने  की  सिफारिश  की  है  जो  कि  राज्य  की  योजना  में  और  राज्य  योजना  के

 लिए  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  के  अतिरिक्त  सीमांत  धन  के  कुल  व्यय  के  75  प्रतिदत  राक्षि  में  से  समा
 जित  नहीं  की  जाएगी  ।

 पहले  मैंने  उन  मुहों  को  लिया  है  जो  अन्य  स्रोतों  से  सम्बद्ध  हैं  तथा  जहां  से  मुझे  जानकारी  लेनी
 है  ।  अब  मैं  अन्य  मुद्दों  की  बात  करता  हूं  ।

 कोई  मुद्दा  मवेधियों  के  बारे  में  उठाया  गया  था--यह  मुद्दा  दूसरे  सदन  में  भी  उठाया  गया
 कि  बढ  से  प्रभावित  क्षत्रों  में  जान  और  माल  तथा  पशुओं  का  नुकसान  हुआ  गरुजसत  और
 राजस्थान  के  मामले  में  मैंने  व्यवितगत  रूप  से  दोरा  किया  है  मेरी  यह  कि  कोईमवेशी  महीं
 मरा  है  राज्प  द्वारा  दी गई  जानकारी  पर  आधारित  हमारा  इसके  अलावा  अन्य  कोई  स्रोत  नहीं  -

 है  ।  जब  यह  बात  फिर  उठायी  गई  तो  मुख्य  मन्त्री  ने  यह  बात  दोहराई  कि  मवेशियों  के  मरने  की  कोई
 भी  रिपोर्ट  नहीं  है  परन्तु  फिर  भी  दूसरे  सदन  में  कुछ  सदस्यों  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  कि  कुछ  मवेशी
 मरे  है  और  इस  सम्बन्ध  में  पोस्टर  भी  प्ररिचालित  किया  मया  था  मैं  इस  संमठत  में  क्या  था  जिसने  यह
 जारी  किया  था--साबरमती  के  निकट  कच्छ  में  सतसेवा  मैंने  उनसे  पूछा  था  किस्ली  भ्द्लेशी
 की  मृत्यु  हुई  है

 ?”  और  उन्होंने  इससे  इन्कार  कर  मेने  उस  संगठन  और  कई  अस्य
 स्वयंसेवी  संगठनों  के  कार्य  की  भी  खुलेआम  प्रशसा  की  में  भापको  पुनः  भाश्वासन  दे  सकता  हूँ  कि
 यदि  राज्य  सही  आंकड़े  नहीं  दे  रहा  हैं  या  उनकी  सूचना  विद्ववस्त  वहीं  है  तो  में  इसे  अपने  स्रोतों  से  पता
 लगाने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।  इस  संगठन  और  कृछ  मारवाड़ी  तथा  कई  अन्य  संगठनों  ने  अच्छा  काये
 किया  मेरी  सूचना  ताजी  जानकारी  पर  आधारित  मेरे  मित्र  श्री  भज़दलारू  क्षोर  इम  कुछ  लोग
 भूज  में  हम  वहां  गये  और  कोई  मवेशी  मरा  है  तो  हमें  दिखाइए  ।”  उन्होंते  कद्ठा  था  -
 कि  कोई  भी  मवेशी  नहीं  मरा  वस्तुतः  उनके  अच्छे  कार्य  के  लिए  मैं  उनकी  किसी  अच्छे  सेवा
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 पुरस्कार  को  देने  के लिए  सिफारिश  करने  हेतु  सोच  रहा  अब  मैंने  उसी  ज्लोत  से  जिसने  इसे  छापा

 था  जानकारी  हासिल  करने  की  कोशिश  की  :  हमें  उस  संमय  नहीं  हंम  कुछ
 कारियों  को  भेज  रहे  हैं  और  हम  कुछ  गैर  अधिकारियों  को  भी  मेज  सकते  कृपया  हमें  बतायें  कहां  से

 इसकी  पुष्टि  को  परन्तु  उन्होंने  अब  तक  हमें  नहीं  बताया  मेरे  सहयोगी  श्री  मकबाना  उसी

 राज्य  से  हैं  और  मैंने  उनसे  अपने  स्रोतों  से यह  पता  लगाने  के  लिए  पूछा  है  कि.क्या  यह  सच

 जैसे  कि  आपको  पता  है  कई  सदस्यीं  ने  कहा  था  कि  उनके  राज्यों  फो  आबंटित  घनराशियां  पर्याप्त

 नहीं  इस  प्रक्रिया  को  हम  बार-बार  अप्रैल  सत्र  में  और  पुनः  मानसून  सत्र  में  दोहरा  रहे  हैं  ।  प्रक्रिया

 बहुत  अधिक  नियोजित  है  यह॑  किसी  मंत्री  के  विवेक  पर  या  एक  अकेले  व्यक्ति  के  ऊपर  निर्मर  नहीं

 एक  अन्तर  मन्त्रालय  दल  मेजा  गया  बब  हमने  वह  समय  निर्धारित  कर  लिया  जितनी  जल्दी
 ज्ञापन  पत्र  भेजते  हैं  उनके  लिए  हमने  एक  समय  सीमा  निर्धारित  की  है  कि  30  दिनों  के  अन्दर

 वहाँ  दल  को  दौरा  करना  चाहिए  ।  यदि  किसी  प्रकार  का  विलम्ब  होता  है  तो  यह  उस  राज्य  से  मंजूरी
 में  विलंब  के  कारण  हमने  उन्हें  दल  नियुक्त  कर  दिया  क्या  आप  इसकी  अगुवाई
 करने  के  लिए  तैयार  हैं  ?  उन्होंने  हमें  हम  अम्रुक  तारीख  को  उनकी  प्रगुवाई  करने  के  लिए
 तैयार  हैं  ।  दल  के  रिपोर्ट  देने  को  अवधि  में  हमने  यह  बात  निर्धारित  की  है  कि  एक  महीने  में  सभी  कुछ
 स्वीकृत  कर  दिया  जाना  चाहिए  अधिकांश  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  था  कि  दल  ने  इतनी  अधिक
 सिफारिश  की  आठवें  वित्त  आयोग  को  रिपोर्ट  से  पहले  केन्द्र  की  राज्य  के  संसाधनों  को  बढ़ाने  की
 कोई  जिम्मेदारी  नहीं  थी  ।  यह  पूरी  तरह  से  राज्य  की  जिम्मेदारी  थी  और  यह  अभी  तक  उनसे  संबंधित

 यह  केवेल  आंयोग  की  इच्छाओं  के  विपरीत  बात  थी  कि  हमने  यह  पता  लगाने  की  प्रक्रिया  को

 शुरूआत  की  कि  उनके  संसाधनों  को  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्र  से  कितनी  उपयुक्त  सहायता  दी  जानी
 अब  यह  दल  जाता  वेਂ  तैयार  होकर  आते  वे  अपने  अधिकारियों  और  लोगों  से  परामश्  करते
 और  फिर  वे  आते  हैं  और  रिपोर्ट  पेश  करते  रिपोर्ट  राहत  पर  उच्च  स्तरीय  समिति  जिसे  एच०
 एल०  सी०  आर०  कहते  हैं  क ेपास  जाती  वहां  योजना  आयोग  के  ओर  वित्त  मन्त्रालय  के  प्रतिनिधि
 होते  हैं  ।  वे  उस  कुल  आबंटित  राशि  को  अन्तिम  रूप  देते  हैं  जो  बित्त  मन्त्रालय  द्वारा  मंजर  को
 जानी  है  ।  यही  प्रक्रिया  है  ।

 हर

 मुझे  अहाते  में  जाने  में  कछिनाई  होती  वे  कहते  क्या  कार्य  किया  है  ?”  जब  मैं
 उस्हें-बताता  हूं  कि  मैं  एक  असहांय  व्यक्ति  हूं  और  मध्यस्य  तो  दल  है  और  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  वित्त
 मन्त्रालय  करता  है  तो  शायद  वे  इसे  स्वीकार  करने  के  अनिच्छक  लगते  यही  एकमात्र  समस्या  है  ।
 जब  आप  संसद  सदस्य  या  एक  मन्त्री  होते  हैं  तो  लोग  सोचते  हैं  कि  आफ्केਂ  पास  सभी  शक्तियां  हैं  ।
 भौर  हमें  यद्यपि  हमेशा  नहीं  अपितु  कभी-कभी  मूठ  बोलना  पड़ता  हैं  ।

 गुजरात  ओर  राजस्थान  के  लिए  के  पानी  के  संबंध  में  हमे  पहले  हो  एक  राय

 रोड़
 रुपये-ओर  दूसरे को

 12  करोड़  रुपबेशआजंटित  करं"चुकें  पीने  के  थानी  के  लिए  सपने
 प्रोौयोषिको  मिशन  के  जरिए  हमने  पहले  ही  लगभग  दो  लाखਂ  गांवों  को  शार्मिल  कर  लिंया
 क्पने  देखा  होगा  उप-मिशन  और  फिर  लधु-निंशनों  के  जरिए  काम  करते  यह  कार्फी
 फंला  है  ।  जों  सफलता  हमें  मिली  वह  काफी  द्ानदोर  वदि  कोई  सूखा  नहीं  पड़ेता  तो  हमने  कार्यक्रम
 पूछे-तस्ह से  नियंत्रित  कर  लिए  हमने  अधिकांश  गाँव  अगलें  छह  मंहौनों  से  एँक  ब्ष ेमे ंशामिल
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 कर  लिए  होते  ।  अब  मैं  समभता  हूं  पूरे  कार्यक्रम  लगभग  दो  या  तीन  वर्ष  अधिक  यह  मेरे  विचार

 से  एक  दूरदर्शी  विचार

 जहां  तक  चार  संबंधी  राज  सहायता  की  बात  है  हमारी  चारे  की  बहुत  गम्भीर  समस्या  है  ।

 जब  मैंने  दूसरी  बार  जोधपुर  का  दोरा  किथा  और  पुनः  बाड़मेर  गया  तो  श्री  वृद्धिचन्द्र  जेन  और  महोदया
 जो  कच्छ  से  तथा  बोले  मरे  साथ  उस  समय  बहुत-सी  स्व्रेज्छिक  संगठन  कार्यरत  थे  ओर  मैंने

 स्वयं  पाया  कि  3  रुपए  प्रति  मवेशी  की  दर  से  जो  घन  दिया  जाता  था  वह  पर्याप्त  नहीं  नि:संदेह

 गुजरात  सरकार  इसे  ओर  कारगर  करने  के  वास्ते  50  पंसे  और  दे  रही

 जब  मैंने  जोधपुर  मवेशी  शिविर  में  एक  शिविर  का  दौरा  किया  तो  उन्होंने  मुझे  बताया  कि

 उन्हें  2  रुपये  का  भुगतान  किया  जाता  उस  विधान  सभा  के  एक  माननीय  बहस  करने  लगे

 और  कहा  कि  आप  केवल  2  रुपये  का  भुगतान  कर  रहे  हैं  और  मैंने  कहा  कि  शायद  मैंने  गलत  किया  परंतु

 गुजरात  में  मैंने  जब  3  रुपये  कहा  था  तो  मैं  ठीक  था  ।  मैं  जोधपुर  में  गलत  कंसे  हो  सकता  था  ?  फिर

 तत्काल  मैंने  पाया  कि  हम  उन्हें  3  रुपये  का  मुभतान  कर  रहे  थे  ।  फिर  मैंने  सिफारिश  को  कि  3  रुपये
 काफी  कम  हैं  |  ह

 )

 क्या  आप  इन्तजार  कर  सकते  हैं  ?  आपने  काफी  बोल  लिया  आप  अध्यक्ष  पीठ  द्वारा  भी

 नियंत्रित  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  मैं  आापको  एक  अच्छी  खबर  दे  रहा  कृपया  मुझे  सुनें  ।  जबकि  एक

 महिला  बोल  रही  हों  नीचे  नहीं  बंठ  सकता  मैं  जब  गोस्वामी  जी  बोल  रहे  हों  तो  बेठ  सकता  हूं  ।

 हमने  बाड़मेर  जिलों  के  लिए  प्टायद  5  रुपये  निर्धारित  किये  हमने  इस
 राष्षि  में  वृद्धि  कर  दी  है  ।  क्या  अब  आप  खुश  हैं  ?

 हम  राजस्थान  के  चार  जिलों  को  गंभीर  रूप  से  प्रभावित  जिले  घोषित  करने  क ेलिए  भी  ओर  उनसे

 एक  अलग  तरह  से  निपटने  के  लिए  सोच  रहे  हैं  ।  हमें  पता  चला  है  कि  जब  हम  किसी  राज्य  को  कुछ
 घन  आबंटित  करते  हैं  तो  इसे  हम  राज्य  स्तर  पर  देते  हैं  ।  मुझे  यह  वास्तव  में  पता  चला  मुझे  खेद

 है  यदि  कुछ  माननीय  सदस्य  इसे  गलत  समझें  कि  कुछ  जिले  जोकि  प्रभावित  नहीं  हुए  उन्हें  इसकी
 प्राप्ति  वास्तविक  जिले  जिन्हें  काफी  नुकसान  हुआ  उन्हें  यह  नहीं  उनका  घट  गय
 था  और  जिन  जिलों  को  यह  नहीं  चाहिए  उन्हें  अधिक  मिला  ।

 यह  बहुत  असंगत  बात  थी  ।

 अब  हम  एक  निर्णय  पर  पहुंचे  हमारे  यहाँ  एक  श्रेणी  सूखे  से  गंभीर  रूप  से  प्रभावित  जिलों
 की  चार  गुजरात  में  मेहसाना  का  एक  भाग  ।  जामनगर  और  एक  अन्य
 जिले  का  एक  भाग  ।  राजस्थान  में  नागौड़  का  एक  जालोर  का  एक  भाव
 ओर  जोचपुर  का  एक  शायद  समस्त  जोधपुर  ।  परन्तु  मुझे  याद  था  कि  हमने  केवल  मंभीर  रूप
 से  प्रभावित  जिलों  की  सिफारिश  की  ।  और  यदि  हमारे  पास  थोड़ी  अधिक  आबंटित  राशि  होती  तो
 इसमें  कम  प्रभावित  क्षेत्र  भी  आ  इसके  बारे  में  हम  पहले  ही  फंसला  कर  चुके  हैं  ।

 परन्तु  जब  मैं  उड़ीसा  में  गया--गरद्यपि  मैं  हर  जगह  नजा  सका  क्योंकि  यह  असम्भव
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 था-भेरा  विचार  यह  है  कि  गंजम  और  फूलबनी  सचसे  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित

 क्र  हा

 उस  तरह  नहीं  जेसे  कि  राजस्थान  या  गुजरात  मेरी  राय  में  उनकी  स्थिति  बहते
 दयनीय  है  ।

 रा

 हमने  इन  जिलों  की  अपने  सहयोगियों  से  भी  चर्चा  को  है  और  मैं  उनके  पक्ष  में  कुछ  अधिक
 संतोषजनक  फंसला  लेकर  आऊमगा  |

 कुछ  माननोय  सदस्यों  ने  नदी  जल-प्रवन्ध  व्यवस्था  के  बारे  में  कुछ  चर्चा  की  थी--कोसी  के  बारे
 महानदो  के  बारे  में  आदि  ।  इसके  बारे  में  एकमात्र  समस्या  यह  है  कि  हम।रा  काफो  समय  से

 विमशं  चल  रहे  हैं  परन्तु  कोई  भी  परिणाम  नहीं  निकल  रहा  है  ।

 परिणाम  यह  हुआ  है  कि  इन  नदियों  कोसी  और  अन्य  नदियों  में  अधिक  पानी  आने  से  गाद  जम
 रहा  उनका  जल  स्तर  अधिक  होने  से  पानी  बढ़  रहा  हम  दिल  से  चाहते  हैं  कि  नेपाली  लोग

 हमारी  समस्याओं  को  वे  हमारे  पड़ोसी  हम  उनसे  भी  मानवीय  रवंये  की  आश्या  करते  हैं  ।
 वे  हमारे  भाई  समान  जो  हमारा  दु:ख  है  वह  उनका  दुःख  भी  होना  चाहिए  ।

 हम  इसे  बहुत  गंभीरतापूर्वंक  ले  रहे  मेरे  रूयाल  से  आगामी  नई  परियोजनाओं  सकता

 है  वे  हमारी  हों--से  परेशानियों  में  काफी  कमी  आए  ।

 श्री  अमर  राय  प्रधान  ने  एक  प्रइन  उठाया  था  कि  गंगा  और  कावेरी  को  जोड़  दिया

 श्री  झ्रमरराय  प्रधान  :  मैंने  कहा  था  कि  उत्तर  बिहार  ओर  पश्चिम

 बंगाल  इन  तीन  राज्यों  की  तीन  नदियों  के  लिए  एक  आयोग  बनाया  जाना  चाहिए  |

 डा०  जी०  एस०  ढिल्लों  :  मैं  इस  बारे  में  आपको  सब  कुछ  बताऊ  जब  डा०  राव

 ने  इस  बारे  में  कहा  था  तो  उस  समय  मैं  पीठासीन  था  |  वह  केविनेट  मंत्री  थे  ओर  मैं  अध्यक्ष  था  ।  वह

 बहुत  गम्भीर  तथा  योग्य  व्यक्ति  थे  ।  इन  दो  नदियों  को  जोड़ने  और  उससे  राष्ट्रीय  अखण्ठता  को

 बढ़ावा  देने  का  विचार  जब  उन्होंने  व्यक्त  किया  तो  हम  बहुत  उत्तेजित  हो  गए  थे  और  सदन  ने  इस
 विचार  पर  बढ़त  प्रसन्नता  व्यक्त  की  थी  ।  बाद  में  उनके  जीवन  काल  के  दोरान  ही  और  मेरे  विचार  से

 जब  वह  सिंचाई  मंत्री  थे  तो  हमें  बताया  गया  था  कि  प्र।क्कलन  में  इतनी  अधिक  लिफ्ट  स्कीम  ओर  इतने

 अधिक  घट्टानी  क्षेत्र  आदि  हैं  कि इसका  खर्च  अनेक  बिलियन  रुपए  में  आएगा  और  सालों  साल  लगेंगे  ।

 अंग्रेज  तथा  फ्रांसीसियों  की  तीसरी  पोढ़ी  पंसेजਂ  के  अन्तगंत  इसका  निर्माण

 कर  रही  वे  प्रायः  एक  शताब्दी  स ेअधिक  समय  से  इस  पर  चर्चा  कर  रहे  थे  ओर  अब  जाकर  इसे

 कार्य  रूप  दिया  गया  है  ।  इसलिए  अगर  हमें  संसाधन  मिल  भी  गए  तो  भी  अपने  जोवन  काल  के  दोरान

 हम  के  वल  इसका  उद्घाटन  समारोह  ही  देख  पायेंगे  ओर  हमारी  अगली  पीढ़ी  इसके  निर्माण  का  एक  अंश

 देख  पाएगी  ।  तीसरी  और  चोथी  पीढ़ी  इसे  पूरा  होते  देखे  ।  यह  इतनी  जानकारी  बड़ी

 योजना  है  ।  यह  बहुत  प्रशंसनीय  परियोजना  बशतें  कि  भावी  पीढ़ी  इसके  लिए  संसाधन  जुटा  सके  ।

 इसे  निष्ठापूर्वक  पूरा  करने  की  इच्छा  रखें  ।  कम  से  कम  मेरी  पीढ़ी  तो  मात्र  कुछ  साल  बौर  ही  जो

 वाएगी  |  प्रो०  दंडवते  यह  मैं  आप  पर  लामू  नहीं  कर  रहा  ।  आप  मेरे  बाद  कुछ  साल  ओर  जोएंगे  ।

 प्रो०  मधु  बच्छबले  :  कःलਂ  जिस  दर  से  होता  है  उससे  तो  हम  समय  से  पहले
 ही  गुजर  जाए गे  ।



 |  आरक्तिक  विशेष  रूफ  के  बाढ़  तथा  तुफ्तन/से  उत्पन्त  स्थिलिਂ  2  1987
 के  बारे  में  चर्चा

 ____  ॒  ७  ७$फहझ॒  ॒॒॒  ॒  nnn  क्ीइइ्दी  कल  प  ae

 डा०  जी०  एस०  इसः  काख  के  बारे  में  छुफ-बढ़िया  कर्षो  हुए  थी  कि
 |

 ‘ge
 इस  !2  बजे  को  Ho  पृ०ਂ  कहा  जाए  मा  आपने  इस-आरे  भें  कखकारों  भीं  भढ़ा  होगा  ।

 मेरे  ख्याल  से अगर  आप  इस  कालਂ  को  मध्य  रात्रि  शून्य  काल  में  परिवतंन  कर  दें  जखा  कि

 जिटेन  में  है  तो  हम  बहुत  स्री  समस्याओं  से  बच  सकते  ,  ..

 प्रो०  सघ  दण्डबते  :  मेरे  ख्याल  से  मन्त्रिगणों  पर  काल  यह  प्रतिक्रिया  यह  होनी  कि-वे

 सोयेंगे  अधिक  ॥

 डा०  जो  ०  एस०  झिल्लीं  :  जी  उनका  सश्र  आमतौर  पंर  रात  में  होता  यह  तो  हमारा
 हो  देश  है  जहां  हम  दिन  में  बेठते  वह  अपना  काभਂ  करते  हैं  और  उसके  बांदे  4  बजे  संसद  में  आति

 उनके  पास  अपने  बिल्तरे  तथा  कमरे  भी  होते  हैं  ।

 श्री  विनेज्ञ  गोस्थामों  :  उनके  पास  और  भी  ऐसी  चीजें  हैं  जो  हंभारे  पास  इस  सदन  में  नहीं  है  ।

 श्री  जो०  एस०  ढिल्लों  :  अन्य  चीजें  सदस्य  पर  निभंर  करती  हमारी  संसद  में

 सदस्यों  के  पास  कुछ  चीजें  होंगी  पर  सदन  के  अन्दर  वे  वांछनीय  नहीं

 भी  कुछ

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  हो  सकता

 डा०  जो०  एसं०  हिल््लों  :  मुझे  याद  है  कि  प्रो०  बंडवते  वहां  बेढ़ा  करते  वह  11  बजे  तक
 इंठे  रहते  मैं  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  उनसे  पूछता  था  :  क्या  आप  हेकड़ी  दिखा  रहे  है  ?  वह  कहते

 महोदय  ।  मेरी  बारी  मेरे  रुयाल  हैं  भगवान  माफ  हमें  इंस  सीमा  तक  नहीं
 बढ़ना

 सामग्री  मज्री  आदि  के  बारे  में  मुद्दा  उठाया  पहले  हम  केवल  75%
 मजरी  देते  ये  और  25  प्रतिशत  सामग्री  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  वहन  करती  सदस्यों  का

 कहना  है  कि  25  प्रतिशत  सामग्री  का  वहन  भी  हमें  करना  चाहिए  ।  हम  वेसा  भी  शत-प्रतिशत  कर  चके

 हैं  ।  75  प्रतिशत  के  बजाय  ब्रब  हम  शत  प्रतिशत  मजू  री  दे  रहे  अगर  राज्यों  पर  दवाब  है  तो

 इसका  कितना  अंश  सामग्री  के  रूप  में  होना  क्या  आप  हमसे  यह  आशा  करते  कि  हम  70

 प्रतिक्षत  से  बढ़ाकर  100  प्रतिशत  कर  दें  ।  और  सामओ  सीमा  केन्द्र  सरकार  के  संसाध्षनों  से  अश्लिक

 क्र  वैसे  भी  राज्य  सरकारें  किस  लिए  उनकी  जिम्मेवारी  का  निवाहू  हम  कर  रहे  उन्हें  भी
 आगे  आना  चाहिंए  ।  चारे  के  मामले  में  भी  हम  बाहर  से  आने  वालें  चार  पर  75  प्रतिशत  राज  सहायता
 औरईइ  उसके  आन्तरिक  आवागमन  पर  30  प्रतिशत  रांज  सहायता  देंते  कुछ  महीने  शत-प्रतिशत
 देने  की  कोंशिश  की  ।  इस  बारें  में  हमें  हाल  ही  में  घोटाला  झुरू  हों  गया  ।  और  उंस'परं  आप  केहंते  हैं
 हैं  कि  राज्यों  की  कुछ  जिम्मेवारी  निर्धारित  की  उन्हें  कम  से  कम  इतना  संतंक  तोਂ  होना  चाहिए
 कि  लेखाओं  पर  निगरानी  रखी  अन्यथा  शतम-प्रतिंशत  सही  है  क्योंकि  उन्हें  स्वयं  ती  कुछ  देनी

 नहीं  ।
 "

 अमर  उन्हें  अप्रनी  से'कुछ:देना  पढ़े  तसोः  कह:उमस्रक्रे-लिए  जिम्मेवार  अंग्रर
 प्रतिशत  देते  हैं  तो  वे  शत-प्रतिशत  के  लिए  कहते  हम  ऐसा  कर  सकी  थे  अगर  उचित  निगरानी  आदि
 की  कुछ  गारन्टी  होती  ।  मैंने  जो कछ  बताया  वह  मुझ  तक  या  मेरे  मन्त्रालय  तक  सू भी  मित  रहना
 चाहिए  था  पर  मैंने  सन्तुष्टि  कराने  के  लिए  बताया  कि  ये  हमारी  आइशंकाएਂ  थीं  १  इसीलिए  हमने  ऐसा
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 11  1909  प्राकृतिक  विश्वेष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  बे  -
 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 किया  ।  सूखे  से  अत्यधिक  प्रभाविस  क्षेत्रों  क ेलिए  इस  सामग्री  योजना  को  बागू  किया  राजस्थान  के
 राज्यपाल  कार्यकारी  राज्यपाल  है  लेकिन  वह  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  उन्होंने  मुझसे
 इस  बारे  में  पूछा  मैंने  उन्हें  कहा  कि  शत-प्र  तिशत  और  75  प्रतिशत  के  फाम ूले  का  निर्णय  एक
 पक्षीय  नहीं  है  बल्कि  पारस्परिक  सहमति  से  लिया  गया  निणंय

 श्री  रायप्रधान  ने  पश्चिम  बंगाल  के  बारे  में  बहुत  नाजुक  बात  कही  मैं  इस  मामले  पर  चर्चा
 नहीं  करना  चाहता  |  आपके  मुख्यमन्त्री  जब  कांग्र  स  में  थे  तो  अच्छे  मित्र  हुआ  करते  लेकिन  अब

 एक  सज्जन  जो  कभी  भित्र  हुआ  करते  थे  आलोचना  करना  बहुत  दुख:दायी  बात  बहरहाल
 आपके  यह  मुद्दा  उठाया  है  ।  इसलिए  मैं  आपको  यह  तथ्य  बता  रहा  हूं  ।  जब  हमने  67  27  करोड़  रुपये

 गिबे  तो  वह  23  करोड़  को  सीमांत  घनराशि  के  आधार  पर  गिने  हर  गणना  के  समय  उसका

 हमेशा  हिसाब  रखा  जाता  है  |  इसके  बाद  75  प्रतिशत  गे  र-योजना  अनुदान  के  बारे  में  वित्त  मन्त्रालय  ने

 मुफ्के  बताया  है  कि  यह  33  करोड़  रुपये  कनते  इसमें  से  24  करोंड़  रुपये  जारी  कर  दिए  गए  हैं  और

 घनराशि  को  अभी  जारी  किया  जाना  यह  अन्तिम  नहीं
 .  कली  अम्तर  शायज़्थात  :  प्रधानमन्त्री  जी  ने  रूरक्का  में  कहा  था  कि  उन्होंने  70  करोड़  रुपये

 जाही  किछ  लेकिन  सरक़ार  ते  उस  पंसते  का  दुरुपयोग  किया  है  ।

 डा०  जी०  एस०  ढिल्लों  :  राय  प्रधान  जी  आप  जिस  तरह  घाहे  मुझसे  लड़  सकते  हैं  पर  महिला
 के  माच्च  तो  मत  लड़िए  |

 थ्ली  अम  रराय  प्रवान  :  महिला  को  भी  तो  झगड़ा  नहीं  करता  )
 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  23  करोड़  रुपये  तो  सीमान्त  धनराशि  है  ।  इसमें  से  राज्य

 ह

 सरकार  को  50  प्रतिशत  मिला  आप  जानते  हैं  कि  **

 डा०  जो०  एस०  ढिल्वों  :  मैं  आपको  पूरा  विवरण  और  हिसाब-किताब  दूंगा  ।  अब  प्रधान

 मंत्री  जी  ने  16  तारीश्ल  को  पश्चिचम  बंगाल  का  दोरा  किया  था  भौर  वास्तब  में  लेखे  का  विवरण  20
 का  था  ।  हम  सारा  समय  पर्चिम  बंगाल  सरकार  से  लेब्चाओं  की  मांग  करते  रहे  ।  मैंने  पूछा  था

 '20  तक  की  नहीं  है  तो  अब  तक  की  क्य्ना  स्थिति  है
 ।”

 हमें  जबाब  अभी  तक  नहीं  मिला  है  ।

 श्री  सोम  नाथ  चटर्जी  :  जब  तक  काम  पूरा  नहीं  हो  सड़कों  की  मरम्मत  नहीं  हो  -

 इमारतें  नहीं  बन  जाती  तब  तक  देखे  कंसे  द्विए  ज्ञा  सकते  हैं  ?

 )

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बो०  के०  :  समस्त  लेख/ओं  को
 प्राप्त  करने  का  सवाल  नहीं  आप  व्यय  का  विवरण  दे  तकते  है  और  धनराशि  जारी  हो
 स्थिति  यह  है  ।

 डा०  जी  एस०  ढिल्लों  :  हम  इस  बारे  में  श्ंवेदनशील  नहीं  हैं  ।  हम  केवल  यह  तसल््ली  करना

 चाहते  हैं  कि धनराशि  को  खर्च  किया  गया  हमारा  बहुत  बुरा  अनुभव

 क्री  सेमनाथ  चटर्जी  :  क्या  राज्य  को  खेरात  दी  गई  क्या  पश्चिम  बंगाल  की  जनता  भारत
 की  जनता  नहीं  है  ?

 183



 प्राकृतिक  विशेष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  से  उत्पन्न  2  1987
 के  बारे  में  चर्चा

 डा०  जो०  एस०  ठिल्लों  :  हम  सभी  राज्यों  के  लिए

 की  सोसनाथ  श्वटर्जा  :  प्रधान  मन्त्री  जी  लालीपाप  देते  फिर  भी  लोग  लेने  से  इन्कार  कर
 देते

 कुमारी  ममता  बनर्जा  :  वे  केन्द्रीय  सरकार  को  व्यय  का  लेखा  नहीं  दे  रहे
 केन्द्रीय  सरकार  लेखाओं  की  मांग  कर  रही  उन्हें  देना

 सभापति  महोदय  :  आप  मन््त्री  नहीं  आप  सदस्य  कृपया  उन्हें  बोलने  दीजिए  ।

 डा०  जी०  एस०  ढिल्लों  :  मुझे  अभी-अभी  जानकारी  प्राप्त  हुई  जानकारी  3]
 1987  तक  की  उनका  व्यय  19:85  करोड़  रुपए  ऐसा  पद्तिच्रम  बंगाल  में  ही  नहीं  है  बल्कि

 दूसरे  राज्यों  क ेसाथ  भी  यही  समस्या  है  ।  चाहे  बहां  कांग्रेस  की  सरकार  हो  या  न्रैर-कांग्र  इससे
 फर्क  नहीं  पड़ता  ।  आपने  प्रश्न  पूछा  था  इसलिए  मैंने  बड़ी  अनिछ्छा  पूर्वक  इसका  उल्लेख  किया  है  ।

 शी  विनेश  गोस्वासो  :  मैंने  कटाव  का  प्रन्न  उठाया  था  जिसका  इस  मंत्रालय  से  सीधा  संबंध
 मैंने  कहा  था  कि  बह्मपुत्र  और  उसकी  सहायक  नदियों  में  बहने  वाले  पानी  के  कारण  भूमि  के

 बड़े-बड़े  टुकड़े  वह  रहे  हैं  ।  कृषि  मूमि  बह  गई  है  ।  अगर  आप  इसका  जवाब  नहीं  दे  सकते  तो  कृपया
 कम  से  कम  इसे  जल  संसाधन  मंत्री  तक  पहुंचा  दीजिए  ?  डा०  जी०  एस०  ढिल्लों  मैं  आगे  पहुंचा  दमा
 ताकि  मैं  सुरक्षित  जगह  पर  खड़ा  रह  सक्  ।  केरल  से  माननीय  सदस्य  श्री  विजय  राघवन  ने  कहा  था
 कि  केरल  को  अधिक  धनराशि  मिलनी  हम  केरल  के  लिए  धन  दे  रहे  श्री  नयनार  यहां
 आए  थे  बहुत  साल  पहले  इस  संसद  में  वह  मेरे  मित्र  मैंने  उन्हें  आश्वासन  दिया  था  कि  हमने  उन्हें
 क्री  करणाक रन  से  अधिक  धनराशि  दी  है  ।  मगर  यह  नहीं  सोचना  चाहिए  कि  किसी  तरह  का  भेदभाव
 किया  जा  रहा  है  हमने  यह  देखा  है  कि अगर  मकान  बनाने  के  लिए  जमीन  ली  गई  है  तो  उसे  सकल
 जैसे  अन्य  कार्यों  पर  खर्च  किया  गया  चाहे  पिछली  सरकार  हो  या  वर्तमान  हमने  उनका  ध्यान  इस
 ओर  दिलाया  ।  आपको  पैसां  मिला  है  लेकिम  निर्घारित  लक्ष्यों  पर  ध्यान  रखा  जाना  अगर

 सूखा-पीड़ित  क्ष  त्रों  क ेलिए  निर्धारित  धनराशि  अस्पतालों  पर  खर्ब  की  जाती  है  तो  हम  इस  बात  को

 मंजूर  नहीं  करेगे  ।

 5.00  म०  प०

 लगभग  एक  महीने  पहले  मैं  हैदराबाद  में  था  और  कृषि  विश्वविश्वालय  में  मैंने  सामान्य  तौर  पर
 जिक्र  किया  था  जहां  वे  सब  एक  सम्मेलन  के  लिए  एकत्रित  हुए  मैंने  उन्हें  बताया  कि  मैं  उनके  कार्य
 निष्पादन  से  यह  अनुभव  करता  हूं  कि  घन  का  उपयोग  अन्य  कार्यों  के  लिए  किया  गया  एक
 टिप्पणी  में  मैंने  यह  भी  कहा  था  कि  अन्य  राज्यों  की  भांति  आन्ध्र  प्रदेश  भी  हसका  अपवाद  नहीं
 अगले  दिन  प्रेस  वालों  ने  मुझसे  यह  पूछा  कि  क्या  केवल  आऋन्ध्र  प्रदेश  में  ऐसा  मैंने  कहा  नहीं  अन्य
 राज्यों  में  भी  ऐसी  ही  स्थिति

 झी  एम०  रघुमा  रेडडी  परन्तु  प्रेस  में  यह  उल्लेख  किया  गया  कि  इसका  सम्बन्ध
 केवल  आन्ध्र-प्रदेश  से  है  ।

 डा०  जो०  एस०  ढिल्लों  :  पहले  दिन  भी  ऐसा  ही  हुआ  अब  मैं  समभता  हूँ  कि  आप  प्रेस
 वालों  को  मेरे  पीछे  मेजते
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 11  1909  प्राकृतिक  विज्षेष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  से
 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 अब  मैंने  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गए  घहुसे  से  मुद्दी  का  उत्तर  देने  का  प्रयास  किया  है  ?

 भी  पोयूष  शिरको  :  तोस्ता  परियोजना  के  बारे  में  कया  किया  गया  है  ?

 डा०  ली०  एस ०  दिश्सों  :  मैंने  अभी  अपना  भाषश  समाप्त  नहीं  किया

 झी  आर०  जोया  रथिनम  :  तमिलनाडु  के  बारे  में  क्या  किया  गया  कितनी

 सहायता  के  लिए  कहा  गया  ओर  आपने  कितनी  सहायता  प्रदान  की  है  ?

 डा०  जौ०  एस०  ढिल्लों  :  अब  आपका  प्रत्याशित  प्रश्न  तीस्ता  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  द्वारा

 सिंचाई  परियोज  नाओं  को  योजना  बनाई  जाती  है  उनके  लिए  धज़  व्यवस्था  की  जाती  है  और  उन्हें

 क्रियान्वित  किया  जाता  है  ।  फिर  भी  अलग-बदग  स्थितियों  के  आधार  पर  भारत  सरकार  कभी-कभी

 अतिरिक्त  सहायता  देने  के  बारे  में  विचार  करती  तीस्ता  नदी  जो  बंग्नला  देश  में  नीचे  की  भोर  बहती
 पर  तीस्ता  सिंचाई  परियोजना  को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  वर्ष  1983-84  के  लिए  राज्य

 सरकार  ने  20  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  केन्द्रीय  के  लिए  अनुरोध  किया  था  और  5  करोड़

 रुपए  की  सहायता  की  28  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  की  गई  जिन्हें  राज्य  सरकार  द्वारा  यह
 समभौते  हुए  खच॑  करना  था  कि  वर्ष  के  दौरान  कुल  खर्च  33  करोड़  रुपये  होगा  परन्तु  वास्तविक  ब्यय
 केवल  25:52  करोड़  रुपये  जिसको  अथ॑  है  कि  राज्य  सरकार  योजना  में  अपने  संसाधनों  से

 रित  राशि  से  भी  कम  धनराद्ि  व्यय  की  ।  वर्ष  1985-86  में  राज्य  सरकार  ने  आरम्भ  में  18  करोड़

 रुपये  की  सहायता  के  लिए  अनुरोध  किया  था  परन्तु  बाढ  में  हसे  धटाकर  9  करोड़  रुपये  कर  दिया
 भारत  सरकार  ने  यह  अनु  भव  किया  कि  जब  राज्य  सरकार  परियोजना  के  लिए  नियत  राक्षि  से

 कम  राशि  व्यय  कर  रही  है  तो  प्रथम  वर्ष  में  ही ऐसो  विशेष  सहायता  की  व्यवस्था  करना  भारत  सरकार

 के  लिए  कठिन  राज्य  सरकार  द्वारा  बार-बार  अनुरोध  किए  जाने  पर  1986-87  के  दौरान  ]5

 करोड  रुपये  की  एक  अग्रिम  योज  ना  सहायता  दी  गई  थी  परन्तु  बाद  में  केवल  10  रुपये  का

 उपयोग  किया  गया  ।

 मैंने  सोचा  कि  मुझे  यह  सूचना  सदन  को  देनी  चाहिए  ।

 क्री  पोयूष  तिरको  :  राज्य  सरकार  ने  अपने  संस्ताधनों  स ेकितनी  राशि  ख  की

 डा०  जी०  एस०  ढिएलों  :
 मैंने  प्रत्येक  बात  को  स्पष्ट  कर  दिया  है  और  आपकी  जांच  के  लिए

 बाकी  कुछ  नहीं  है  बस  मुझे  यही  कहना  है  ।

 किसानों  के  लिए  ऋणों  को  उपलब्ध  कराने  के  उपयुक्त  होने  के  बारे  में  एक  प्रदन  पूछा  गया

 इस  उद्दश्य  के  लिए  मार्गदर्शन  के  बारे  मैं  भी  एक  प्रश्न  था  और  वे  सूखे  से  पहले  की  स्थिति  से

 सम्बन्धित  थे  ।

 अब  बाढ़  और  सूखे  से  उत्पन्न  इन  स्थितियों  का  सामना  करते  हुए  हमने  सोचा  था  कि  हम  श्री

 देवीलाल  के  तरीके  से अलग  कोई  तरीका  निकालें  परन्तु  निश्चित  रूपसे  यह  अस्वीकायं  है  क्योंकि

 चौधरी  देवी  लाल  स्वयं  इस  बारे  में  चिन्तित  इस  निर्णय  का  परिणाम  यह  है  किआप  शीक्र  ही

 निष्कर्ष  निकालिए  और  हम  इस  बारे  में  बहुते  चिन्तित  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  सम्बन्धी  राष्ट्रीय

 बेंक  और  अन्य  संस्थाएं  यह  आशा  कर  रही  हैं  कि  हमें  इन  शर्तों  को  पुनः  निर्धारित  करना
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 प्राकृतिक  विज्लेष  रूप  से  ढाढ़  तथा  तूफान  से  उत्पन्न  स्थिति  2  1987
 के  बारे  में  चर्चा

 चाहिए  छोटी  अवधि  के  मध्यम  अवधि  तथा  मध्यम  को  दीशेकालीन  बनासा  चाहिए  और  एक  बार  इन

 शर्तों  के  पुनः  निर्धारित  किए  जाने  पर  बेकों  से  आगे  ऋण  लेने  में  कोई  बाघा  नहीं  हमने  ऐसा  ही

 किया
 क्रो  बाला  साहिब  विले  पाटिल  :  सूर्ख  के  कारण  प्रत्येक  व्यक्ति  ऋण  का  मुगतान

 नहीं  कर  सकता  |  उनके  पास  सुविधाए  नहीं  जो  ऋष  के  लिए  ऋष्ल  करने  के  वोम्य  हैं  अथवा

 जिन्हें  अनुमति  है  वे  ऐसा  कर  सकते  हैं  परन्तु  मुगतान  करें  ह्वी  न  उनके  ब्वारे  में  क्या  किया  जायेगा  ?

 डा०  जी०  एस०  ढिल्लों  :  हम  उस  कात  से  पोछे  कंसे  हट  सकते  हैं  जिसका  निर्णय  हमने  स्वमं

 लिया  जब  मैं  श्री  देबीलाल  के  बारे  में  बात  करता  हूं  तो  मैं  उनकी  भालोचना  करता  हूं  ।

 श्री  बाला  साहिब  बिले  पाडित  :  परन्तु  मैं  सूले  के  कारण  हाल  के  चूक  कर्ताबों  के  बारे  में  बात

 कर  रहा  हू  ।

 क्री  श्ौबल्लभ  पाणिग्न हौ  :  यदि  कृषक  तीन  वर्षो  तक  कष्ट  उठाते  हैं  केवल  तभी  उन्हें

 कुछ  लाभ  दिया  जाता  है|  यदि  फिछड़  क्षेत्रीं  और  गरीबी  वाले  क्षेत्रों  में
 यदि  कृषक  लगातार  3  वर्षों

 तक  कष्ट  हैं  तो  इसका  गभिप्राय  यह  है  कि  वे  बहुत  अधिक  कष्ट  भोगते

 5.07  म०  प०

 महोदय  पीठासीन

 डा०  जो०  एस०  ढिह्लों  :  यद्यपि  मैंने  इसका  उल्लेख  किया  है  परन्तु  यह  अन्तिम  उत्तर  नहीं  हैं  ।

 यह  सुझाव  न  तो  किसानों  के  हित  में  है  और  न  ही  किसानों  के  संगठन  सहकारी  ससस््थाओं  के  हित  में
 है  ।  सहकारी  बंकों  द्वारा  ऋण  उनके  पास  जमा  की  गई  राष्ति  में  से अथवा  अन्य  उच्च  वित्तीय  संस्थाओं
 जैसे  राज्य  सहकारी  बेकों  अयवा  से  धन  उधार  लेकर  दिए  जाते  जिला  सहकारी  बंकों  के
 पास  उधार  दी  जाने  वालो  राशि  का  श्रमुख  भाग  उनके  अपने  जनकर्तताओं  से  अथवा  राज्य  सहकारी  बंकों
 में  जमा  राशि  से  आता  यदि  ऋणों  को  माफ  कर  दिया  जाए  तो  सहकारी  बेंक  जमाकर्ताओं  के  साथ
 अपने  वायदे  नहीं  निभा  सकेंगे  ।  इसलिए  राज्य  सरकारों  अथवा  भारत  सरकार  के  लिए  यह  सम्भव  नहीं
 है  कि  बजट  में  से  जो  कि  समिति  है  व्यवस्था  करके  ऋणों  को  माफ  कर  दे  ।  एक  ओर  हमें  इनके  लिए
 एक  बजट  बनाना  चाहिए  और  दूसरी  ओर  बिना  और  कर  लगाए  ऐसां  नहीं  किया  जा  यह
 एक  कुचक्र  मैं  भी  उसी  समुदाय  से  हूं  जिस  समुदाय  से  श्री  देवीलाल  सम्बन्ध  रखते  हैं  और  जो
 हिसाब-किताब  के  मामले  में  बहुत  कमजोर  ऐसा  कदम  उठाने  से  ऋणों  की  वसली  और  भी  कम
 हो  जाएगी  क्योंकि  जो  लोग  ऋण  लौटाने  की  स्थिति  में  हैं  व ेभीं  ऋण  नहीं  लौटायेंगे  ।  सखे  के  बर्ष  में
 और  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में

 भी  ऐसे  ऋण  प्राप्तकर्त्ता  होंगे  जि नके  पास  अपनी  शिचाई  सुविधाएं  जैसे
 टयूबवेल  हैं  और  वे  भी  ऋण  नहीं  लौटायेंगे  । इसके  अलावा  बीमाकृुत  फसल्नों  के  बारे  सखे  के  वर्ष
 में  हुई  हानि  की  अदायगी  की  एक  निर्धारित  सीमा  में  की जाती  है  जो  कि  उस  ऋण  से  सम्बन्धित  है
 जो  कि  वित्तीय  संस्थाओं  से  लिया  गया  उपरोक्त  कारणों  से  यह  स्वीकार्य  नहीं  है  ।  भारतीय  रिजरवं
 बेक  भारत  सरकार  ओर  क्रणों  को  माफ  करने  के  विरुद्ध  प्राकतिक  विपदाओं  के  मामले
 में  ऋणों  में  परिवर्तन  करने  और  निर्धारित  करने  का  भी  प्रावधान

 प्रो०  एन०  जौ०  रंगा  :  दंड  के  रूप  में  क्या  ब्याज  लिया  जा  रहा  है  ?

 डा०  जो०  एस०  ढिल्लों  :  मैं  समझता  हूं  कि  इसकी  मनुमति  नहीं
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 14  1909
 प्राकृतिक  विशेष  रूप  से  बाढ़  तथा  तूफान  से
 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में

 अब  ऋण  संरचमा  को  गठित  करने  के  लिए  क्या  किया  जा  रद्दा  इस  बषं  सूखे  की  स्थिति
 को  देखते  हुए  ने  सहकारी  ओर  वाणिज्यिक  बंकों  में  कई  रिकायतों  की  घोषणा  की  है  ताकि
 किप्तानों  को  ऋण  मिलता  रहे  ।  इसमें  दूसरी  बुआई  के  लिए  नया  ऋण  भी  शामिल  है  ।

 यदि  पहली  फसली  नहीं  होती  है  तो  हमने  दूसरी  फसल  अपना  एक  वेकल्पिक  फसल  उगाने  के

 लिए  मये  ऋण  देने  की  व्यवस्था  की  है  4  पंजाब  में  तीसरी  फसल  के  लिए  भी  इस  सुविधा  को  बढ़ाया
 गया  है  ।  जारा  उगाने  के  लिए  भो  धन  की  व्यवस्था  हमने  2:25  लाख  हैक्टेयर  मूमि  के  लिए  यह
 व्यवस्था  की  है  और  छोट  किसानों  के  लिए  390  रुपए  तथा  सीमांत  किसानों  के  लिए  400  रुपये  की
 व्यवस्था  की  इसमें  अतिरिक्त  अल्पावधि  ऋण  सीमा  की  व्यवस्था  हमने  अधिक  उदार  स्थाईकरण
 प्रबन्ध  भी  किए  दीघंकालीन  ऋणों  को  निर्धारित  करने  की  भी  घोषणा  की  गई  यह  भाशा
 की  जाती  है  कि  यदि  बेक  उपरोक्त  सभी  रियायतों  का  लाभ  उठायें  तो  ऋण  प्रवाह  की  कमी  नहीं  होगी
 और  मुझे  आशा  है  कि  जहां  तक  ऋण  प्रवाह  का  सम्बन्ध  है  इसके  बारे  में  अच्छा  रुख  रहेगा  ।

 एक  साननोय  फसल  बीमा  के  बारे  में  कया  किया  गया  है  ?

 डा०  जी०  एस०  हिल्लों  :  फसल  बीमा के  बारे  में  मैं  आपकी  बात  का  विरोध  नहीं  कर

 ये  बीमा  योजनाएं  छोटे  और  सीमान््त  किसानों  से  तबा  ऋभ  प्राप्तकर्ताओं  से  सम्बन्धित  हैं  ।  सूखे  और

 बाढ़  के  बरे  वर्षों  में  बदि  हम  किसादों  को  क्रजं  साख  को  बनामे  न  रखें  तो  कोई  बेंक  उनका  विश्वास

 नहीं  करेगा  और  उन्हें  आगे  कोई  ऋण  नहीं  देगा  |  हम  ऋण  फ्राप्तकर्ताओं  की  बीमा  की  ओर  नहीं

 अभितु  उनकी  साख  की  ओर  ध्यान  दे  रहे  हमने  हाल  हो  जपने  हानि  ओर  लाभ  के  क्षेत्रों  की  पुनः
 जांच  जरने  के  लिए  और  भविष्य  की  सम्भावनाओं  का  प्रा  लगाने  के  लिए  एक  विद्येषज्ञ  समिति  की

 नियुक्ति  को  थी  ।

 क्रो  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्षेत्रवार  आपका  क्या  रवंया  है  ?  क्या  आप  इस  बारे  में  पुनः
 विचार  कर  रहे  हैं  ।

 डा०  जो०  एस०  हढिह्लों  :  पहले  ब्लाक  होते  थे  ।  आंध्र  प्रदेश  मे  इससे  छोटी  इकाई  मण्डल  है  ।

 परन्तु  आप  गांव  के  स्तर  पर  ऐसा  करना  चाहते  हैं  तो  यह  संभव  नहीं  यह  राज्य  के  साधनों  से  परे

 की  बात  है  |  अब  हमते  खंडों  में  न्यूनतम  उत्पादन  सीमा  निर्धारित  कर  दी

 श्री  बालासाहिब  बिखे  पाटिस  :  तहसोल  के  बजाय  राजस्व  क्षेत्रों  के  बारे  में  क्या  विचार  है  ?

 डा०  जो०  एस०  ढिल्लों  :  यदि  यह  एंक  बड़ा  क्षत्र  है  तो  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  वे

 इससे  गांव  के  स्तर  तक  ऐसा  करना  चाहते  यह  अस्वीकाये  ऐसा  करना  बहुत  कठिन  हैं  ।

 न्यूनतम  उपज  सीमा  के  बारे  में  भी  हमसे  एक  ब्लाक  में  76  क्षत्र  निर्धारित  किए  हैं  हमें  इसकी  की  जांच

 श्री  सुरेश  कुदष  :  महोदग्र  केस्स  को  अधिक  छन  देने  के  भरे  में  क्या  किया  गया

 है  ?  सभी  दलों  के  एक  प्रदिनिषि  मंडज  ने  क्हलो  आकर  आपसे  और  त्रवानमंत्री  महोदक  ले  मुलाकात
 को  है

 *'

 5.17  म०  १०
 भहोक्ष्य  पौठासीन  हुए ]

 डा०  जी  ०  एस०  ढिल्लों  ;  योजना  आंगोंग  जैन्य  मंद्रालयों  तथा  उ|च  स्तरीय  समिति  द्वारा  इसकौ
 जाँच  की  गई  है

 "०००००
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  और  अधिक  व्यक्तिगत  प्रश्न  मत  कीजिए  ।  वे  प्रत्येक  सदस्य  की  बात
 का  उत्तर  नहीं  दे  सकते  ।  आप  उन्हें  लिख  सकते  हैं  और  वे  आपको  स्थिति  बतायेंगे  ।

 डा०  जी०  एस०  ढिल्लों  :  मुर्क  इस  बारे  में  कुछ  और  कहना  हमें  हाल  ही  में  कुछ  शिकायतें
 प्राप्त  हुई  और  फिर  हमने  स्वयं  तथा  प्रधानमंत्री  महोदय  मै  मामले  की  जांच  की  ।  संबंधित  मंत्रालयों  के
 सभी  कृषि  योजना  आयोग  और  विक्त  मंत्रालय  को  इन  का दोरा  करने  के  लिए
 कहा  गया  ।  अब  राज्यों  को  इससे  कोई  लाभ  प्राप्त  नहीं  होमा  उनको  रिपोर्ट  यह  है  कि  निश्चत  रूप  से

 राज्यों  के  इन  ज्ञापन  पत्रों  में  बढ़ा-चबढ़ा  कर  उल्लेख  किया  गया  अधिकतर  राज्य  इसे  सामान्य  बजट
 स्थिति  से  जोड़ने  का  प्रयास  करते  हैं  ।  हम  इसे  स्वीकार  नहीं  करते  |  योजना  आयोग  के  विश्लेषण  से  भी

 यही  पता  लगता

 उपाध्यक्ष  मुझे  बोलने  के  इतना  समय  दैने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद

 करता  हूं  ।

 5.8  मभ०  प०  ५
 सदतश्प  द्वारा  त्याग-पत्र

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  सदन  को  सूचित  करता  हूं  कि  अध्यक्ष  महोदय  को  नागालेंड  के  नाग्मालेंड

 निर्वाचन  क्षेत्र  से  निर्वाचित  सदस्य  श्री  चिर्बाग  कोनयक  से  2  1987  का  एक  पत्र  प्राप्त

 हुआ  जिसमें  उन्होंने  लोकसभा  की  सदस्यता  से  त्याग-पत्र  दे  दिया  अध्यक्ष  महोदय  ने  2
 1987  से  उनका  त्यागपत्र  स्वीकार  कर  लिया

 डा०  दसा  सासनन््त  दक्षिण  :  वे  किस  दल  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदष  :  कांग्रेस  से  ।

 डा०  दसा  सामन््त  :  उन्होंने  त्याग  पत्र  क्यों  दिया  है  ?

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  जानता  ।

 5.19  स०  प०  ह
 अनुवानों  को  अनुप्रक  मांगें  1987-88

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  1987-88  के  छ्विए  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  पर
 चर्चा  तथा  मतदान  करेगी  जिसके  लिए  3  घंटे  का  समय  दिया  गया

 प्रस्ता  प्रस्तुत
 कार्य  सूथी  कै  स्तश्म  2  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  सम्बन्ध  में  3]

 1988  को  समाप्त  होने  वालैਂ  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  अदा  करने  के  लिए
 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गयी  राजस्व  लेखा  तथा  पूजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से
 अनधिक  संवंधित  अनुपूरक  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी
 मांग  संख्याएं  :  1,  4,  5,  6,  10,  18,  22,  27,  37,  44,  48,  54,  58,  59,  64,  67,  69,

 76,  83,  तथा  93”
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 लोक  सभा

 लोक  सभा  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  की  जाने  वाली  1987-88  की  अनुदानों  को

 अनुपूरक  मांगे

 मांग  की  मांग  का  नाम  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  को

 संख्या  जाने  वाली  भ्रनुदानों  की  मांगों  की  राध्षि

 कृषि  मंत्रालय  राजस्व  रापए  ब्जी
 कृषि  4,66,00,000  11,26,00,000

 4.  ग्रामीण  विकास  विभाग  249,90,00,000

 5.  उबंरक  विभाग  303,  25,00,000  156,50  00,000
 वाणिम्य  सन्त्रालय

 6.  वाणिज्य  विभाग  80,00,00,000  न

 संचार  मंत्रालय
 रा

 10.  दूरसंचार  सेदाए  न  1,00,000
 ऊर्जा  मंत्रालय

 18.  विद्युत  विभाग  +-  100,01,00,000
 विस  सन्त्रालय

 22.  आर्थिक  कार्य  विभाग  1,00,000

 7.  राज्य  सरकारों  को  अन्तरण  250,00,00,000  --

 स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्वाण  भम्त्रालय
 ः

 37.  स्वास्थ्य  विभाग  1,00,000  —

 सानव  संसाथन  विकास  सम्त्रालय

 44.  शिक्षा  विभाग  3,00,000  --

 उच्योग  मम्त्रालम

 48.  ओद्यौगिक  विकास  विभाग  30,00,00,000  _

 श्रम

 54.  श्रम  मंत्रालय  1,00,000  न

 '  चैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  हैस  मस्त्रालय

 58.  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  2,39,00,000

 योजना  तय

 59.  आयोजन  1,00,000
 विज्ञान  ओर  प्रोश्लोमिको  मंत्रालय

 2,00,00,000  10,00,000 64.  जेब  प्रोद्योगिकी  विभाग

 189



 अलुदानों  की  अनुपूरक  मौन  |  2  1987

 1  2  +  3  4

 67.  वस्त्रोद्योग  मंत्रालय  71,00,000  39,00,00,000

 जल-भतल  परिथहन  संत्रांसय  ,

 69.  जल-मभूतल  परिवहन  ना  10,00,00,000

 जल  संसाधन  संत्रालय

 76,  जल  पझंसाधन  मंत्रालय  9,52,00,000  —

 गृह  मनन््त्रालय  ॥)

 री  ।  1,00,000  णा

 93.  दमन  और  दीव  12,73,00,000  16,64,00,000
 —

 उपाध्यक्ष  महोदय  1  डा०  दत्ता  सामन््त  ने  अनुदानों  को  अनुपुरक  मांगों  पर  कटौती  प्रस्ताव  पेश
 किए  हैं  ।  क्या  वह  अपने  कटोती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  ?

 ड०  दत्ता  सासन्त  दक्षिण  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 औद्योगिक  विकास  विभाग  सम्बन्धी  50,00,00,000  रुपये  से  अनधिक  राशि  के  पुरक
 अनुदान  की  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 उद्योगपतियों  को  राज  सहायता  देना  बन्द  करने  को  आवस्यकला  जो  पिछड़े  क्षेत्रों  में  नये
 उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  महानगरों  में  अपने  उद्योग  बन्द  करने  जा  रहे  हैं  ।]  (1)

 वस्त्र  मंत्रालय  सम्बन्धी  39,71,00,000  रुछओे  श्रे  स्क्धिक  रा  के  पूरक  भनुबान  की  मांग
 में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।””

 होने  जा  रहीं  विभिन्न  कपड़ा  मिलों  का  राष्ट्रीझकरख  क्रिस  आने  को  आवश्यकता  ।  ]  (2)
 वस्त्र  मंत्रालय  संबंधी  39,71  ,00,000  रुपये  से  अनधिक  राह  के  यूरक  बअब्लुदान  को  मांग

 में  100  रुपए  कम  किए

 वस्त्र  निगम  में  कुप्रबन्ध  +]  (3)
 श्री  भट्टम  शो  राममृति  :  भभो-अभी  हमने  प्राकृतिक  चिंपदाओं  पर  चर्चा

 की  थी  ।  सूखे  तथा  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  व्यक्तियों  की  समस्याएं  बराबर  बनी  हुई  हैं  ।  मंत्री  जी  ने
 जो  उत्तर  दिया  है  वह  भी  अपूर्ण  यहां  तक  कि  सूद  दया  बड़  प्रथाक्िित  क्षेत्र  के  उसेखों  की  समस्याएं
 कोई  कम  नहीं  हैं  ऐसे  मे ंसरकार  को  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  घाहियें  तथा  प्रभावित  लोगों  को  कुछ
 राहत  दिलाने  कौ  कोशिश  करनी  सूखा  प्रभावित  क्षेत्र  के  व्यक्तियों  की  कठिनाइयों  को  कम
 करने  के  लिए  कतिप्य  कार्यक्रमों

 पर  अत्यधिक  और  किसी  न  किसी  प्रकार  से  चर्चा  करते  रहे  यदि
 हम  देखें  कि  सरकार  द्वारा  बजट  किस  भ्रकार  से  वनाया  जा  रहा  है  तो  हम  कह  सकते  है  कि
 कृषकों  तथा  खेतिहर  किसानों  को  क्या  महत्व  दिया  जा  रहा  उदाहरण  के  लिए  पहली  योजना  में
 कुल  सावंजनिक  क्षं

 त्र
 के  परिव्यय  में  जिसमें  सिंचाई  भी  शामिल  है  का  शेबर  37  ब्रतिशत  है  जो
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 कि  गिरकर  सातवीं  योजना  में  कम  होकर  24  प्रतिशत  हो  गया  कृषकों  को  यह  महत्व  दिया  जा

 रहा  कृषक  समाज  के  सबसे  दधनीय  वर्म  के  व्यक्ति  हैं  और  जज  कभी  भो  प्राकृतिक
 आपदा  आती  है  तो  सबसे  बुरी  तरह  प्रभावित  यही  लोग  होते  हैं  ।

 वर्ष  1986-87  में  कुल  परिव्यम  22,  300  करोड़  रुपये  का  ।  कृषि  के  लिए  917  करोड़  रुपये
 का  प्रावधान  रखा  गया  था  ।  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करते  हुए  बताना  चभाहूंगा  कि

 कृषि  के  लिए  तो  917  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  था  जबकि  दूरसंचार  के  लिए  915  करोड़  रुपये  का

 परिव्यय  इसलिए  इन  आंकड़ों  को  देख  कर  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  कृषि  क्षेत्र  को  क्या  महत्व  दिया

 गया  बाद  में  1987-88  में  क्या  हुआ  है  ?  पहले  यह  917  करोड़  रुपए  इस  वर्ष  यह  912  करोड़
 रुपये  हैं  अर्थात्  5  करोड़  रुपये  कम  ।  दूरसंचार  के  लिए  915  करोड़  रुपयों  को  बढ़ाकर  959  करोड़  रुपये

 कर  दिया  ।  अतः  कृषकों  तथा  कृषि  विभाग  को  सरकार  यह  महत्व  दे  रही  है  ।
 ह

 इसी  प्रकार  मैं  दूरदर्शन  बागर  बिमानन  तथा  विभिन्न  अन्य  विभागों  के  बारे  में  आंकड़ों  को

 उद्घुत  कर  सकता  हूँ  और  बता  सकता  हूँ  कि  किस  प्रकार  से  किसानों  भोर  कृषकों  के  साथ  रुखा  व्यवहार
 किया  जा  रहा  है  ।

 इस  समय  मैं  यह  बात  भी  बताना  चाहूंका  कि  सरकार  हारा  की  नीत्तियों  मर  उनके  क्रियान्ययन

 की  बजह  से  मूल्य  वृद्धि  हो  रही  है  भोर  आम  आदमी  इसका  ब्री  तरह  शिकार  उसके  लिए  भविष्य

 ओऔर  वर्तमान  में  जीना  अत्यन्त  कठिन  उदाहरण  के  लिए  1985  अक्तूबर  में  मूंगफली  के  तेल  कय

 भाव  20  रुपया  प्रति  किलो  ग्राम  और  अब  यह  32  रुपया  1985  में  नारियल  के  तेल  का  मूल्य

 29  रुपए  प्रति  किलो  रखा  गया  था  ओर  अब  यह  43  रुपया  सरसों  का  तेल  13  रुपए  प्रति  किलो

 बेचा  जा  रहा  था  अब  यह  29  रुपये  है  बनस्पति  का  भाव  17  रुफ्ये  अब  इसका  मूल्य  23.45  रुपये

 1985  में  प्याज  2  रुपया  किलो  बेचा  जा  रहा  था  मोर  अब  4  रुपया  है  उस  समय  आलू  1.50  रुपया

 प्रति  किलो  था  और  अब  5  रुपया  है  |  इसी  प्रकार
 से  कितने  ही  डदाहरण  दिए  जा  सकते  हैं  जो  कि

 बताते  हैं  कि  आय  व्यक्ति  के  लिए  जीवित  रहना  कितना  कठिन  और  नामुमकिन  हो  गया  है  ।  मूल्यों  में

 अत्यधिक  वृद्धि  हुई  और  बढ़ती  हुई  कीमतों  ने  आम  व्यक्ति  को  कहीं  का  नहीं  छोड़ा

 मैं  यहां  इस  बात  के  लिए  सावधान  कर  देना  चाहूंगा  कि  थदि  कौमतें  नहीं  गिरेंगी  तो

 सरकार  भी  अवदय  ही  मूल्य  वृद्धि  का  सातवीं  योजना  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?  क्या  इस  बारे

 में  कोई  मध्यावाधि  मूल्यांकन  कराया  गया  है  ?  क्या  ऐसा  कराया  गया  है  ?  यदि  हां  तो  क्या  उसे  सभा

 पर  रखा  जाएगा  ?  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्य  किया  गया  हमें  किसी  ऐसे  कार्य  की

 जानकारी  नहीं  नयों  इस  तरह  के  मध्यावध्रि  सर्वेक्षण  अथवा  मूल्यांकन  का  को  बीच  में  ही  छोड़

 दिया  गया  ?  इस  बारे  में  बताना  ही  होगा  ।

 मेरे  विचार  से  सातवीं  गोजना  लगभग  मृत  निर्धारित  किए  गए  किसी  भी  लक्ष्य  को

 सरकार  पूरा  नहीं  कर  पाएगी  ।  हाल  ही  में  हमने  देखा  कि  किस  तरह  से  रेलवे  और  अन्य  विभाग  और

 मंत्रिमण्डल  योजना  आयोग  के  पीछे  दोड़  रहे  थे  कि  उनके  लिए  किए  गए  प्रावधानों  में  अनुपातिक  वृद्ध
 की  जाए  ।  मूल्यों  में  वृद्धि  क ेकारण  वे  कभी  भी  सक्ष्यों  को  प्राप्त  नहीं  कर  और  सातबीं  योजनः

 को  पुनः  चालू  करने  का  कोई  रास्ता  न  हीं  दिखाई  देता  ।  इस  खमय  सरकारी  परिव्यम  की  उच्च-स्तर  पर

 समीक्षा  किया  जाना  अत्यन्त  आवश्यक  एवं  जरूरी  है  ।

 हम  रुपये  की  कीमत  को  मी  देखें  जो  कि  इस  समय  गिर  रहो  इस  समय  यह  लगभग  13  पैसा

 व्यक्तियों  की
 खरीद  क्षमता  वास्तव  में  समाप्त  हो  गई  रुपये

 की
 कीमत  गिरती  जा  रही  मूल्य

 91.



 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1987-88  2  1987

 बदधि  हो  रही  बेरोजबारी  को  समस्या  है  शोर  जो  दयनीय  दक्ष  में  गरीबी  की  रेखा  से  न॑

 रहते  हैं  वे  भी  अनगिनत  इस  परिस्थ्रितिग्रों  में  बडटका  प्रभाव  हमें  यह
 देखना  है  ।  ;

 एक  और  बात  मैं  बताना  चाहूंगा  वह  है  बजट  के  पूर्व  बृद्धि  ।  बजट-पूर्व  वृद्धि  के  बजट

 मात्र  तमाणा  और  असंबत  हो  गया  हाल  ही  के  वर्षों  में  बजट  पूर्ब  वृद्धि  समाप्त  हो
 गई

 ह

 वर्ष  1984-85  बजट  आकलन  में  अतिरिक्त  कराधान  के  लिए  मात्र  431  करोड़  रुपये  की

 ही  वृद्धि  किए  जाने  का  प्रावधान  किया  गया  था  लेकिन  यदि  आप  पूर्व-बजट  कर
 को  देखें  तो  आप  पायेंगें

 कि  यह  रकम  1125  करोड़  रुपये  वर्ष  1985-86  बजट  आकलन  में  यह  राशि  सिर्फ  480

 करोड़  रुपये  थी  लेकिन  बाद  में  बजट  आकलन  के  दौरान  यह  1800  करोड़  हो  वर्ष  1986-87
 में  यह  राशि  2,268  करोड़  रुपये  ऐसा  इसलिए  हुआ  क्योंकि  हाल  ही  में  सरकार  ने  सूखा  प्रभावित
 क्षेत्र  के  व्यक्तियों  को  मदद  दिलाने  के  लिए  लगभग  550  करोड़  के  अतिरिक्त  संसाधन  जूटाने  के  लिए
 एक  अध्यादेश  जारी  किया  यह  सरकार  के  लिये  आम  बात  हैं  जो  कि  अत्यन्त  निन््दनीय  है  और
 स्वीकत  संसदीय  प्रक्रिया  के  अनुसार  उसकी  पुष्टि  नहीं  की  जा

 मैं  एक  महत्वपूर्ण  बात  बताना  बाहूंगा  ।  मुगतान  संतुलन  की  स्थिति  खराब  होने  की  संभावना
 कच्चे  तेल  क ेआयात  बिल  के  लिए  इस  पर  भी  विचार  किया  जाना  है  जोकि  इस  वर्ष  बढ़कर  1500

 करोड़  रुपये  होने  की  संभावना  है  इसका  कारण  हैं  तेल  के  औसत  विव्व  मूल्य  में  वृद्धि  होना  तथा  तेल
 का  ज्यादा  आयास  करना  इसका  अर्थ  है  2030  करोड़  रुपये  में  यह  3450  करोड़  रुपये  हो  सकता  है  ।  इसी
 प्रकार  से  आवष्यक  वस्तुओं  जैसे  कि  खाद्य  तेल  तथा  खाद्यान्नों  क ेआयात  से  400  करोड़  रु०का  अतिरिक्त
 भार  होगा  ।  यहां  तक  कि  प्रधान  मन्त्री  ने  भी  कहा  है  कि  जहां  तक  मुमकिन  होगा  वतंमान  में  जो  घाटे
 की  दर  है  वही  बनी  इसे  बढ़ने  नहीं  दिया  लेकिन  ऐसा  मुमकिन  नहीं  है  किसी  भी  हालात

 वर्तमान  हालात  को  देखते  हुए  इसमें  करोड़ों  रुपये  की  वृद्धि  होगी  ।

 जब  कभी  भी  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  विदेक्षी  मुद्रा  भण्डार  में  760  करोड़  रुपये  या  10
 प्रतिशत  की  कमी  आई  तो  भारतोय  रिजवं  बेक  ने  अथंव्यवस्था  के  विकास  पर  अत्यधिक  बढ़ते  हुए
 आन्तरिक  कर्ज  से  पड़ने  वाले  गम्भीर  परिणामों  के  प्रति  सरकार  को  सचेत  इस  स्थिति  से
 सरकार  को  निपटना

 घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  बन्द  कर  दो  गई  है  लेतिन  अनिश्चित  रूप  से  लगातार  सरकार
 राज्य  सरकारों  के  ऊपर  नियंत्रण  और  समय  से  काम  लेने  के  लिए  दबाब  डाल  रहो  है  तथापि  सरकार
 निरन्तर  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  का  ही  आश्रय  जे  रही  है  और  यह  बार-बार  हो  रहा  घाटे  ने  मुद्रा
 स्फिति  की  गति  को  बढ़ा  दिया  वास्तविक  प्रारम्भिक  बजट  अनुमानों  से  कहीं  अधिक
 निकलता  संशोधित  आकलन  प्रारम्स  में  बनाये  आकलन  से  बढ़े  हुए  हैं  जेसाकि  हम  देख  सकते  हैं  ।
 वर्ष  1986-87  में  बजट  आकलन  के  मुताबिक  घाटा  3650  करोड़  रुपये  का  था  परन्तु  यह  8253
 करोड़  रुपये  हो  बर्द  1985-86  में  प्रारम्भ  में  यह  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  घाटा  3349
 करोड़  रुपये  का  होगा  परन्तु  वास्तविक  आंकड़े  4937  करोड़  रुपये  वर्ष  1987-88  में  यह  राधि

 688  करोड़  रुपये  थी  ।  जसा  कि  मैंने  पहले  बताया  है  कि  इसमें  निश्चित  ही  करोड़ों  रुपये  की  वद्धि

 यहो खास मुद्दा ग



 eee  उपाध्यक्ष  जाधे  चन्टे  की  चर्चा
 जिफकफर  wer जन (वाड़मेर) : उपाध्दक्ष महोरुव,  ह़ह़़़््ज़्ज_-_-_ः/-/-7ज_/

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  हैं  क्योंकि  अब  सदन  में  आंधे-घंटे
 की  चर्चा  को  सिया

 श्री  वृद्धि  घन्द्र  जेन  |

 5.30  भ०  प०

 आधे  धम्टे  को  चर्चा

 कोटा  परसाण्  विश्वत  केन्ट्र  का  कार्यकरण

 छ्ब्दो  ]
 झो  बढ़ि  खब्द  जन  :  उपाध्दक्ष  राजस्थान  जज  बिजलौं  घर  की  क्रथम

 इकाई  सन्  में  कमीशन  की  गई  थी  भौरः  ठस  इकाई  को  परफोरमेंस  शुरू  से  लैकर  अब  तक  बहुत
 हीਂ  पुअर  रही  पहले  भी  परफोल्केंस  कुअर  सही  ओर  अभी  भी  परफोरमेंत्र  पुअर  मैं  यह  जानन्प

 कहता  हूं  कि  कण  खिजली  पर  कोटा  की  इकाई  जिस  समय  कनाडा  के  सहयोग  से  वनौ  थी  उस  समय  ही
 क्या  खसकी  ढ़ीक  नहीं  थी  !  फहले  भी  हमने  के  अन्दर  प्रदन  उठाया  मैंने  ही आधे  घण्टे

 की  चर्चा  उठाई  थी  और  उसकी  चर्चा  उठाभेः  पर  इसकी  में  वह  श्रादकासन  दिया  गया  था  कि

 दस  इस  अणु  बिजली  घर  की  इकाई  की  मरम्मत  कस्के  ढीक  कर  देंगे
 ।  ws,  में  इखको  ठीक

 करके  झुरू  किया  गया  परन््दु  उसने  एक  दिन  भी  2  घण्टे  कार्य  नहीं  किया  और  महीने  में  फिर

 कार्य  बन्द  हो  गया  और  उसके  TEST  में  फिर  यह  इकाई  शुरू  तीन  महीने  के  बाद

 फिर  इसमें  लीकेज  और  नये  क्रेक  हो  बके  और  उस्धकी  एण्छ  सोल्ड  मरम्मत  करके  इसफो  9  अगस्त  को

 शुरू  किया  9  अगस्त  से  अभी  यह  कि  मेनाआ्रट  बिजली  दे  इसकी  उत्पादन  क्षमता

 220  मेगावाट  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि यह  जो  से  मेगावाट  बिजली  दे  रही  है  क्या  इसके

 अन्दर  कुछ  प्रगति  होगी  और  इसकी  क्षमता  बढ़ेगी  ?  करेगी  से  तो  या  मेगावाट  तक  इसकी  क्षमता

 क्योंकि  अगर  यह  मेगावाट  पर  ही  फंक्शन  करेगी  तो  कामशियल  टम्सं  के  अन्दर  किसी  भी

 तरीके  से  कभ्मे  काजदायक  हिद्व  नहीं  को  सकती  हे  इसप्िए  इस  अम्दन्क  यह  स्वष्ट  करें  कि  क्या

 यह  किसी  प्रकार  आ  या  है  मेगावाट  तक  का  सकती  है  बा  नहीं अआ  है  ?  अगःर  या

 मेगरवाठ  तक  नहीं  आा  सकती  है  तोः  ऐसे  अशु  बिजली  घर  जिसकी  बार-कार  मस्म्मत

 है  और  बार-बार  उसमें  कोई  न  कोई  लीकेज  हो  जाता  फ्रथश्न  इकाई  के  क्यों  नहीं  बन्द  करके  कोई

 कदम  आप  उठाते  हैं  ?  यह  लाभदायक  नहीं  है  फिर  भी अगर  आप  इसको  बन्द  नहीं  करते  हैं  तो  हम

 चाहते  कि  जब  प्रथम  इकाई  काम  नहीं  करती  है  और  और  मेगावाट  बिजली  ही  देती  है  और  उसके

 कारण  राजस्थान  विद्युत  की  दृष्टि  से  प्रभावित  होता  हैँ  और  राजस्थान  में  बिजली  का  उत्पादन  कम

 होने  से  औद्योगिक  उत्पादन  पर  भी  असर  पड़ता  कृषि  के  उत्पादन  पर  भी-प्रभाव  पड़ता  है  इसलिए

 हम.चाहते  हैं  कि अगर  अणु  बिजलीघर  इकाई  हो  अगर  कम  उत्पादन  करती

 है  तो  उसको  कम्मसेट  करने  के  लिए  क्यों  शिगरोली  की  रिजवं  बिजली  में  से  राजस्थान  को

 क्जली  हैं  ?

 दूसरा  जो  अणुबिजलीघर  है  जोकि  आधुनिक  तरीके  से  बताग्रा  गया  है  कह  अच्छी  तरह  से

 से  फंग्धन  कर  उसकी;जो  प्रक्तिठाप्रित  क्षमता-है  70:  से  75  प्रतिशत  ब्रिजली  वह  दे  रहा
 स्थिति  यह  पैदा  हुई  है  कि  अगस्त  कह  फिर  कन्द  गया  ओर  70  दिन  तक  बन्द  रहा  तोਂ
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 उसके  कया  कारण  मेंटिनेन्स  में  यह  जो  70  दिन  तक  लग  जाते  हैं  इसके  बारे  में  भी  आप  स्पष्टीकरण

 यह  भी  जानकारी  मिली  है  कि  इसके  टरबाइन  जेनरेटर  में  जो  मेंन  कुलिग  सिस्टम  है  उसमें

 डेकेक्ट  हो  गया  है  तो  क्या  यह  टेम्पोरेरी  डिफेक्ट  है  यह  प्रथम  इकाई  के  डिफेक्ट  की  तरह  से  ही  है
 जोकि  ठीक  नहीं  हो  सकता  है  ?  इसके  बारे  में  भी  आप  जानकारी  देने  की  कृपा  करें  ।

 आज  हम  अणु  युग  में  चल  रहे  हैं  ।  हमने  योजना  बनाई  है  कि  सन्  2000  तक  10  हजार
 वाट  बिजली  पैदा  करने  की  और  इस  के  अन्तगँत  हमने  चार  अणु  बिजली  घर  बनाने  की  योजना  बनाई

 है  ?  जिसमें  दो  राणा  प्रताप  सागर  और  कोटा  में  बनाना  चाहते  इस  बारे  में  यह  भी  जानकारी
 मिली  है  कि  इन  दोनों  अणु  बिजली  घरों  को  सेक््दान  मिल  चुकी  है  तो  हम  जानता  संक्शन  मिलने
 के  बाद  अब  क्या  प्रोग्रेस  कब  तक  ये  अण  बिजली  घर  बन  जायेंगे  ?  कब  तक  तीसरी  और  चोथी
 इडक।ई  बन  कर  तैयार  हो  जिससे  कि  राजस्थान  को  लाभ  पहुंच  सके  ?  क्या  ये  अणु  बिलली  घर

 इंडिजिनस  सिस्टम  से  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  या  रूस  था  किसी  दूसरे  देश  के  साथ  कोलाबोरेशन  से  काम
 किया  जा  रहा  यदि  तीसरी  और  चौथी  इकाई  जल्दी  से  जल्दी  तैयार  हो  जाती  तो  हम  निश्चिन्त

 हो  सकते  हैं  कि  राजस्थान  में  बिजली  की  स्थिति  में  काफी  सुधार  हो  इसमें  एक  बात  यह  भी

 है  कि  अण्  विजली  घर  बनाने  में  दस-दस  वर्ष  लग  जाते  जिससे  वे  वायबल  नहीं  हो  पाते  तो  जो
 आप  नम्बर  तीन  और  नम्बर  चार  बिजली  घर  बनाने  जा  रहे  उनको  आप  कब  तक  कम्पलीट  कर

 ताकि  वे  वायबल  हो  सकें  |  क्योंकि  जितनी  भी  अणू  बिजली  घर  की  इकाइयां  हैं  और  उनकी  जो
 बिजली  उनकी  कास्ट  38  नए  पेसे  आती  जो  सबसे  चोपेस्ट  होती  दस  हजार  बिजली  पैदा
 करने  का  टागगेंट  जो  आपने  सन्  2000  तक  रखा  क्या  इसको  आप  समय  के  अन्दर  पूरा  कर  लेंगे  —

 यह  मैं  जानना  चाहूंगा  ?

 ]

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  संत्रालय  में  राज्य  सस्त्रो  तथा  सहासाभर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राश्य  मस्त्री  के०  झार०  :  मुझे  इस  बात  की
 खशी  है  माननीय  सदस्य  ने  फिर  यह  प्रइन  उठाया  है  और  मुझे  आक्षा  है  कि  उनके  दिमाग  में  जो  संशय
 है  उसको  दूर  करने  का  पूरा  प्रयत्न  करूंगा  ।

 सर्वप्रथम  में  यह  स्पष्ट  करूंगा  कि  आर०  ए०  पी०  पी०  की  परिकल्पना  एक  वाणिज्यिक  यूनिट
 के  रूप  में  नहीं  की  गई  थी  बल्कि  एक  प्रोटोटाइप  संयंत्र  के  रूप  में  की  गई  थी  ।  यदि  आप  श्री  एन०  बी०
 प्रसाद  की  रिपोर्ट  देखें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  इसकी  परिकल्पना  प्रोटोटाइप  के  रूप  में  की  गई  थी
 और  इसे  वाणिज्यिक  यूनिट  नहीं  माना  जाना  चाहिए  ।  क्यों  ?  क्योंकि  यह  विश्व  में  इस  प्रकार  की
 प्रौद्योगिकी  से  स्थापित  प्रथम  संयंत्रों  में  स एक  एक  संयंत्र  कनाडा  में  स्थापित  किया  गया
 उसके  बाद  उसी  प्रकार  का  संयंत्र  राजस्थान  में  स्थापित  किया  गया  |  इस  संयंत्र  में  जो  कुछ  समस्यायें
 उठीं  वह  इस  कारण  से  थी  कि  निरीक्षण  का  परीक्षण  भोर  संरचना  सहित  प्रौद्योगिकी
 का  स्तर  जो  उस  समय  उपलब्ध  था  वह  इतना  उन्नत  नहीं  बास्तव  में  आर०  ए०  पी०  पी»  में
 आरम्भ  से  ही  शील्डਂ  में  डायमेन्शनल  सहनशीलता  की  समस्या  इसे  एक  प्रकार  के  ताप
 ट्रीटमेंट  स ेठीक  किया  वास्तव  में  इसी  स्थान  पर  बाद  में  रिसाव  हुआ  ।  छ्लेसा  कि  आप  जानते  है

 194



 11  1909  गाधे  घन््टे  की  चर्चा

 कि  इस  रिसाव  को  पहले  रसायनिक  प्रक्रिया  द्वारा  बन्द  किया  गया  और  बाद में  यांत्रिकी  तौर  पर
 बन्द  किया  गया  ।  बाद  में  उसी  स्थान  पर  फिर  एक  दरार  भेरे  विचार  से  इसका  श्रेय  हमारे
 परमाणु  इंजीनियरों  को  जाता  है  जिन्होंने  दूर  नियंत्रण  द्वारा  इसकी  मरम्मत  की  यह  एक  ऐसी  तकनीक
 है  जो  विश्व  के  अन्य  कहीं  भी  नहीं  अपनायी  गयी  ।  दुर्भाग्य  से  इस  संयंत्र  ने  अपनी  पूरी  क्षमता
 से  काये  नहीं  क्रिया  और  इसे  मरम्मत  के  लिए  बन्द  करना  उन्होंने  इस  प्रकार  की  समस्याओं  के  हल
 के  लिए  तकनीक  विकसित  कर  ली  है  ।

 संयंत्र  का  दर्जा  घटा  कर  100  मेगावाट  कर  दिया  इसी  स्थान  पर  बार-बार  दरार  की
 समस्या  उत्पन्न  होने  के  कारण  उन्होंने  उस  स्थान  से  ई  धन  के  9  बन्डल  हटा  लिए  ताकि  उस  स्थान  पर
 उसका  प्रभाव  न  पड़े  ।  इसी  तकनीकी  कारण  से  इसकी  क्षमता  को  220  मेगावाट  से  घटा  कर  100
 मेगावाट  कर  दिया  यह  आशा  की  गई  थी  कि  यह  संयंत्र  इस  क्षमता  से  सफलतापूर्वक  और  सुचारू
 रूप  से  का  किन्तु  कार्य  निष्पादन  पर  निगरानी  रखनी  होगी  ।  और  हमें  यह  देखना  होगा
 कि  इस  प्रकार  की  दरारें  इस  जहां  संयत्र  की  स्थापना  के  समय  ताप  ट्रीटमेंट  या  सुधार  किया
 गया  के  अलावा  कहीं  अन्य  स्थानों  पर  भी  उत्पन्न  तो  नहों  होती  हैं  ?

 माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  क्या  क्षमता  को  बढ़ाया  जा  सकतः  हमारे  बंज्ञानिकों  ने  कहा
 है  कि  इसी  प्रौद्योगिकी  के  साथ  क्षमता  को  बढ़ाकर  140  मेगावाट  करना  संभव  किन्तु  वे  कोई
 जोखिम  मोल  लेना  नहीं  चाहते  |  वे  इसे  इसी  क्षमता  पर  चलाए गे  ओर  देखेंगे  कि  क्या  कोई  समस्या
 या  दरार  उत्पन्न  होती  चूंकि  यह  एक  परमाशु  संयंत्र  है  इसलिए  हमें  अत्याधिक  सतक॑  रहना
 होगा  ।

 जहां  इस  संयन्त्र  में  हुई  हानि  का  सम्बन्ध  यदि  यह  संयंत्र  अपनी  पूरी  क्षमता  से  चलता
 तो  इसमें  भुनाफा  होता  ।  इस  संयंत्र  के  कार्यकाल  में  73  करोड़  रुपये  का  प्  जी

 निवेश  किया  गया  और

 इसने  विद्युत  की  बिक्री  से  100  करोड़  रुपए  अजित  किए  इसलिए  उस  हिसाब  से  इसमें  कोई  घाटा

 नहीं  हुआ  ।  यदि  हमने  इस  राशि  को  बंक  में  जमा  किया  होता  या  अन्य  कहीं  लगाया  होता  तो  ब्याज  के

 रुपमें  निश्चित  रूप  से  घाटा  हुआ  सबसे  आखिरी  बार  मरम्मत  करने  के  बाद  इसने  पिछले  चार  मास

 में  7  करोड़  रुपये  अजित  किए  इसके  अतिरिक्त  हमें  एक  नए  प्रकार  का  अत्थन्त  मूल्यवान
 कीय  अनुभव  हुआ  है  जिससे  भविष्य  में  लगाए  जाने  वाली  परमाणु  भट्टियों  की  मरम्मत  की  जा  सकती

 हैं  और  वास्तव  हमें  इस  अनुभव  से  इसी  प्रकार  फी  अन्य  परमाणु  मटष्टियों  के  निर्माण  में  सहायता  मिली  है
 क्योंकि  हमारी  अधिकांश  परमाणु  भट्टियां  इसो  प्रोद्योगिकों  भी  हसके  अतिरिक्त  यह  र  जस्थान

 ग्रिड  को  कुछ  बिजली  दे  रहा  राजस्थान-ता  संयंत्र  राजस्थान  को  15  प्रतिशत  बिजली  देता  जो

 संयंत्र  पूरी  तरह  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  बह  है  भार०  ए०  पी०  पी०  और  यह  आज  भी  राजस्थान

 को  7  प्रतिशत  बिजली  दे  रहा  हम  इसे  बन्द  नहीं  करना  इसे  तोड़ना  नहीं  चाहते
 क्ष्योंकि  यह  कुछ  न  कुछ  मूल्यवाम॒  योगदान  दे  रहा  यदि  आपके  पास  पैसा  भी  है  तो  भी  आप  बिजली

 नहीं  खरीद  पाते  और  इसलिए  राजस्थान  को  7?  प्रतिशत  बिजली  देना  एक  उपलब्धि  यह  प्रइन

 भविष्य  का  है  कि  यह  संयंत्र  हमेशा  ही  इसी  प्रकार  चलता  रहेगा  या  इसकी  पूरी  तरह  से  मरम्मत  करके

 इसे  पूरी  क्षमता  से  चलाया  जा  सकेगा  दो  समितियों  ने  इसकी  जांच  की  आखिरी  समिति  ने  इस
 समस्या  के  दीर्घावधिक  दल  के  रूप  में  इसके  शील्डसਂ  को  बदलने  की  सिफारिश  की  शुरू
 में  जब  यह  संयंत्र  स्थापित  किया  गया  था  तव  से  लेकर  अब  तक  एण्ड  शील्ड  बनाने  की  प्रौद्योगिकी  में
 काफी  सुधार  हो  चुका  उसी  प्रौद्योगिकी  में  सुकर  करके  तथा  श्रटियों  को  दूर  करके  और  नए  माल
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 के०  आर०

 का  इस्तेमाल  करके  हमने  आर०  ए०  पीं०  एस०  11,  एम०  ए०  प०  पी०  छस०  1:  ओर  अब  नरीरा  के

 लिए  दील्डसਂ  का  निर्माण  किया  इसलिए  यदि  आफ  एण्ड  शील्ड्स  बदल  देते  हैं  तो  संयंत्र  को

 पूरी  तरह  से  चलाना  संभव  होथा  किस्तु  कुछ  समय  तक  पहले  की  गई  मरम्मत  के  स्थायित्व  को  देखने
 के  पश्चात्  यह  करेंमे  ।  यदि  यह  सफल  रहता  हैं  और  यवि  हम  विद्युत  भार  को  धीरे-धीरे  बढ़ाने  में
 सफल  हुए  तो  शायद  हम  50  करोड़  रुपये  बचा  सक  गे  ।  वास्तव  में  आखिरी  दल  इस '  संयंत्र  में  नए  एण्ड
 शील्ड  लगाना  ही  यह  एक  स्थायी  दल  इसलिए  यमद  वत्धंग्रान  मरम्मत  असफल  रहती  तो

 हमारे  पास  एण्ड  शील्ड  का  निर्माण  करके  उसे  संयंत्र  में  लगाने  का  विकल्प  दें  जोकि  वास्तव  में  इस  की
 जांच  करने  वाली  समिति  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  दीर्घावधि  समाधान  संभव  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  राजस्थान  11  के  बारे  में  पूछा  है  कि  इसे  70  दिन  के  लिए  बन्द  क्यों  किया

 हम  इसे  सामान्य  सर्किसग  और  सामान्य  जांच  के  लिए  बन्द  करने  वाले  इस  काय॑  में  सामान्य
 तौर  पर  6  से  8  सप्ताह  का  समय  लग  जाता  न.केवल  परमाणु  संयंत्रों  के  लिए  बल्कि  ताप  संयंत्रों
 के  लिए  भी  इस  प्रकार  बन्द  किया  जयना  आवश्यक  इसके  पम्प  में  भी  कुछ  खराबी  हो  गयी  थी  और
 इसकी  मरम्मत  के  लिए  10-12  दिन  लगे  |  इसलिए  इस  अवधि  का  उपयोग  पम्प  की  मरम्मत  तथा
 वाधिक  सर्वितिग  के  लिए  किया  गया  इसमें  [2  दिन  और  लग  गरे  |  इसी  जहां
 50  से  58  दिन  लगने  70  दिन  लगे  यह  फिसी  बड़ी  खराबी  के  कारण  नहीं  था  ।  यह  एंक  बहुत  छोटी
 सी  खराबी  थी  जिसे  दुरुस्त  फिया  गया  और  तत्पश्चात्  इस  अवधि  का  उपयोग  वाधिक  संत्रिसिंग
 के  लिए  किया  संयंत्र  में  मुल  रूप  से  कोई  खराबी  नहीं  व;स्तव  में  यह
 80  प्रतिशत  क्षमता  से  कार्य  कर  रहा  जंसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  बताया  यह  ठीक  हालत
 में  है  और  इस  समय  संयंत्र  में  कोई  खराबी  नहीं

 माननीय  सदस्य  ने  नया  संयंज्ञ  सबत  भाटा  में  बनाए  जाने  का  किया  है  ।  राजस्थान  में
 दो  और  संयंत्रों  की  परिकल्पना  की  गई  है  और  प्रारम्भिक  कार्य  चालू  भूमि  का  अधिग्रहण  आधोरंमत
 उपस्करों  आदि  की  खरीद  का  काम  किया  जा  रहा  जहां  तक  प्रयोग  की  गई  प्रौद्योगिक  का  संबंध
 इस  प्रौद्योगिकी  में  किसी  का  सहयोग  नहीं  है  ।

 इन  संयंत्रों  के  निर्माण  में  हम  किसी  अग्यःदेश  कां  सहयोग  नहीं  ले  रहे  हम  यह  संयंत्र  लगाने
 के  लिए  अपनी  प्रौद्योगिकी  और  अपने  धन  का  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  जहां  तक  इस  संयंत्र  को  पूरा  होने  में
 लगने  वाले  समय  का  सम्बन्ध  क्याकि'विज्वेषकर  नरोरा  के  पश्चात्  आधारम्त  उपस्करों  का
 करण  होने  के  हमारे  बेज्ञाभिकों  और  इस्जीनियरों  ने  इस  अबधि  के  दौरान  अधिके  विशेषज्ञता
 प्राप्त  कर  ली  हम  सममते  हैं  नए  संम्ंत्र  का  निर्माण  8  या  साढ़े  आठ  वर्ष  के  भौतर
 करना  संभव  होगा  ।  अद्यतन  स्थिति  यही  है.।.मेस  दिचार  है  किः  मानती  सदस्य  ने  यही  मुख्य  प्रहन  उठाए
 हैं  ।  उन्होंने  विद्युत  उत्पादन  10,000  मेयाम्ट  के  लक्ष्य  के  बारे  में  पूछा  है  जिसकी  हमने  इस
 शताब्दी  के  अन्त  तक  हम्नारे  परमाणु  संयंत्रों  प्राप्त  किये  जाने  की  परिकल्पना  हम  इसी
 कार्यक्रम  का  पालन  करेंगे.ओऔर  हम  आम  करते  कि  हाल-ही  स्थापित  किए  गए  परमाणपविशृत जिसकी  स्थापना  विशेष्वरूप  से  10,000  मेगक़्वाट-विद्युत॒  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के”लिए की  गई  के  परिणामस्वरूप  संयंत्रों  की  श्र  खला  पूरी  होने  से-यह  लक्ष्यः  प्राप्त  कियाप्जा  सकेभा
 वशतें  कि  हम  इस  काये  पर  पर्याप्त  घन  लगा  सके  4

 मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  आदइबःसब-देना  चाहता  हैं  कि आर०  ए०  पी७  को  घन्दे
 करना  गलत  बेहतर  यही  होगा  कि  इससे  कुछ-समग  तक  बिजली  पंदाः  की  जाए  ताकि  राजस्थान
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 को  एक  संयंत्र
 से  7%  बिजली  मिलती  रहे  और  यदि  यह  संयंत्र  बंद  हो  जाता  है  फिर  हम  इसको

 दौर्घाक्धि  समाधान  जिसे  पहले  ही  तेयार  किया  जा  चुका
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हरीश  रावत  वे  नहीं  डा०  राजहंस

 डा०  गौरोशंकर  राजहंस  :  मैं  अपनी  बात  बड़  संक्षेप  में  वास्तव

 मुझे  थोड़ी  सी  बात  पूछनी  मन्त्री  महोदय  ने  कंनाडा  का  जिक्र  करते  हुए  कहा  कि  कनाडा  और
 भारत  में  साथ-साथ  एक  जैसे  उपकरणों  का  प्रयोग  किया  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  इस  तथ्य  से
 अवंगत  है  कि  कंनाडां  में  50%  से  अधिक  बिंजली  परंमांणु  ऊर्जा  केन्द्रों  में  पेदां  की  जाती  हमारे
 हमारे  देशਂ  हम  ऐसे  नहीं  कर  सकेंते  ?  और  यदि  हमारे  देश  में  पर्याप्त  ऊर्जा  तो  इस  देश  कौ
 औद्योगिक  गति  में  परिवतंन  होगा  ।  इंसकें  अतिरिक्त  उत्तर  में  महू  कहा  गया  है  कि  राजस्थान  में  विद्युत
 संयंत्र  162  दिन  काम  करता  है  और  सरकार  कहती  है  कि  यह  संतोषजनर्क  मुझे  यह  समझ  नहीं
 आता  कि  यंह  स्थिति  संतोषजनक  कंसे  हो  सकंती  दूसरी  बात  येहे  है  कि  कनाडा  में  बिजली  बहुत
 सस्ती  हम  भारत  में  विजली  38  पैसे  प्रति  यूनिट  कें  बजाय  सस्ती  दर  पर  क्यों  नहीं  दे  सकते  ।  अन्त
 में  मुझे  एक  अनुरोध  करना  है|  पिछले  कई  वर्षों  से  केन्द्र  सरकार  हमें  कह  रही  है  कि  बिहार  में  एक

 परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  बनाया  जाएगा  ।  बिहार  में  यूरेनियम  के  काफी  भंडार  हैं  और  यूरेनियम

 परमाण  ऊर्जा  उत्पादन  के  काम  आने  वाला  कच्चा  माल  क्या  मन्त्री  महोदय  इस  बात  पर  प्रकाश

 डालेंगे  कि  यह  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  बिहार  में  कब  स्थापित  किया  जाएगा  ।

 डा०  चिन्ता  मोहन  :  देश  में  परमौण  ऊर्जा  बढ़ाने  के  लिए  जो  विभिन्न

 कंदर्म  उठाएं  हैं  उसके  लिए  मैं  मन्त्री  महोदय  को  उन्हें  बधाई  देता  हूँ  ।  मैं  अधिक  बिस्तार  में  जाना  नहीं

 उनके  पास  जो  भी  जानकारी  उपलब्ध  उन्होंने  वह  जीनंकारी  हमें  दे  दी  मैं  यह  जानेना

 चाहता  हैँ  कि  हमारे  देश  में  किंतने  परम।णु  ऊर्जा
 हाल

 हम  कितनी  परमाणु  ऊर्जा
 का

 उत्पादन  कर

 सकते  इस  पर  कितना  व्यय  हुआ  विभिन्न  प्रिंडों  को  परमं:णु  ऊर्जा  कें  वितरण  को  आधार  क््यी

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आंध्र  प्रदेश  विद्य्  त  बोर्ड  को
 परमाणु  ऊर्जा  दिए  जाने

 की  कोई
 संभावना

 है  ?  मैं  एक  बात  और  जानना  चाहता  पहले  तिरुपति  या  धर्मपुरी  या  नागाज,न  सागर  में  एक

 पंरंमांण  ऊर्जा  सँयंत्र  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  था  ।  क्या  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 हु  श्री  मुरली  देंवरा  :  प्रश्न  राजस्थान  के  बारे  में  वह  भांध्र  प्रदेश

 की  बात  कर  रहें  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  फिर  मैं  उन्हें  मद्रास  के  बारे  में  भी  पूछने  के  लिए  कहूंगा  ।

 श्री  मरली  देवरा  :  शुक्र  ह ैभगवान  का  कि  इस  समय  आप  पीठासीन

 हु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इसलिए  संतोष  नहीं  हुआ  क्योंकि  उम्होंने  बम्बई  का  जिक्र  नहीं

 किया  ,
 मं

 डा  चिन्ता  मोहन  :  यदि  आप  धर्मपुरी  या  तिशपति  अथवा  नागाजूुन  सागर  में

 एप ऊर्जा  संयंत्र  स्थापित  कर  सकें  तो  हमें  खुशी  होगी  ;  में  मन््त्री  महोदय  से  इस  बारे  में  कुछ  जानना  चित

 हूं  ।
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 डा०  चन्द्रशेखर  त्रिपाठों  :  उपाध्यक्ष  बिजली  के  महत्व  और

 आवश्यकता  पर  बल  देने  की  जरूरत  नहीं  सारा  विकास  ही  बिजली  पर  आधारित  है  ओर  भारत

 सरकार  ने  विभिन्न  स्रोतों  से बिजली  पंदा  करके  और  प॑ंदा  करने  के  जो  तरीके  अपनाए  वे  भी

 संतोषजनक  ढंग  से  काम  कर  रहे  लेकिन  जो  मुद्दा  उठाया  गया  है  राजस्थान  परमाणु  बिजली  घर  के

 आरे  में  मैं  कुछ  सवाल  माननीय  मंत्री  जी  से  करना  चाहता  हूं  ।

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  आज  दुनिया  में  कम  पंसे  में  बिजली  पंदा  करने  के  लिए  परमाणु
 बिजली  घर  बनाने  की  विधि  विकसित  द्वो  चुकी  जिससे  प्रदूषण  भी  कम  होता  है  जिसको  फ्यूशन
 प्रोसेस  कहते  कम  पसों  में  बिजली  जनरेट  की  जाती  है  ओर  एन्वायरनमेंट  में  प्रदूषण  भी  कम  होता

 जिससे  सस्ती  दरों  पर  उपभोक्ताओं  को  बिजली  सप्लाई  की  जा  सकती  क्या  माननीय  मंत्री  जी

 इस  दिला  में  राजस्थान  परमाणु  बिजली  घर  या  कलपक्कम  या  नरोरा  परमाणु  बिजलीघर  का

 मार्डनाइजेशन  कर  रहे  ताकि  कम  से  कम  इन्वेस्टमेंट  पर  मेक्सिमम  प्रोड्कशन  बिजली  का  हो  सके  ।

 बया  जो  प्लांट्स  चल  रहे  उनमें  इस  तरह  का  मार्डर्नाइजेशन  किया

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पहली  यूनिट  पहले  स्थापित  की  गई  थी  ओर  दूंसरी
 बाद  लेकिन  दूसरी  यूनिट  तो  ठीक  से  काम  कर  रही  जैसा  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि

 75  फीसदी  कंपेसिटी  का  यूटीलाइजेशन  हो  रहा  लेकिन  पहली  यूनिट  का  20  परसेंट  भी  यूटीलाइजेशन
 प्रोडक्टिविटी  का  नहीं  हो  पा  रह  इस  बारे  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  पहली  यूनिट  की

 स्थापना  के  बाद  कितने  दिन  बाद  इसकी  एण्ड  शील्ड  की  मरम्मत  की  आवश्यकता  पड़ी  ।  कहीं  ऐसा  तो

 नहीं  था  कि  पुरानी  और  घटिया  मशीनें  लगा  दी  गई  पहला  यूनिट  को  बिलो  स्टेंडड  बनाया  गया

 इसमें  जो  मेटीरियल  या  इक्विपमेंट्स  इस्तेमाल  किए  गए  वे  बिलो  स्टेंडई  अगर  ऐसा  नहीं  था  तो

 फिर  इसका  क्या  कारण  है  कि  दो  यूनिट्स  बनाए  एक  संतोषजनक  ढंग  से  काम  कर  रहा  ठीक

 उत्पादन  कर  रहा  है  और  पहली  यूनिट  ठीक  से  काम  नहीं  कर  रही  दूसरी  यूनिट  4.5  लाख  मिलियन

 यनिट  प्रतिदिन  उत्पादन  करता  है  ओर  पहली  यूनिट  कितना  उत्पादन  कर  रही  इसके  बारे  में

 माननीय  मन््त्री  जी  ने  अपने  जवाब  में  नहीं  बताया  इस  बारे  में  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना

 चाहूंगा  कि  पहली  यूनिट  कितना  उत्पादन  कर  रही  है  और  कितनी  लागत  इस  पर  आ  रही  मैं  यह

 भी  जानना  चाहता  हुं  कि  दूसरे  यूनिट  से  जो  बिज  ली  33  पेसे  प्रति  यूनिट  की  दर  से  तैयार  हो  रही

 वह  उपभोक्ताओं  की  किस  दर  से  सप्लाई  की  जा  रही  स्टंट  इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  किस  दर  पर  आगे

 बिजली  सप्लाई  करता  है  ।

 पहली  यूनिट  जो  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  कर  रही  इसके  कारण  भी  जानना  चाहता  हूं  और

 इसमें  जो  इतना  इन्वेस्टमेंट  किया  गया  उनकी  क्या  स्थिति  अगर  यह  एटामिक  रिएक्टर  जबरदस्त

 घाटे  में  चलेगा  तो  आप  इसको  ठीक  करने  के  लिए  टैक्स  इन  सब  बातों  की  जानकारी  मैं

 माननीय  मंत्री  महोदय  से  चाहता

 इन  दाब्दों  के साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 6.00  म०  प०

 ओऔ  के०  आर०  नोशॉयजन  :  यदि  में  अन्य  राज्यों  में  विद्युत  द्रंयंत्रों  सम्बन्धी  अंसम्बद्ध
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 11  1909  जाणे  पन््टे  की  चर्चा

 मामलों  के  बारे  में  कहूँ  तो  में  समभता  जंसा  कि  आप  जानते  वे  इस  चर्चा  के  अन्तर्गत  नहीं  आते
 परन्तु  में  भविष्य  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  के  बारे  में  केवल  इतना  ही  कह
 सकता  हूं  कि  इसके  लिए  एक  स्थल  चयन  समिति  नियुक्त  की  गयी  थी  ।  उस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दी
 हैं  और  वह  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  और  भविष्य  में  इन  तंयंत्रों  को  कहां  स्थापित  किया
 जाएगा--बिहा  आन्ध्र  प्रदेश  या  अन्य  राज्यों  इसका  निर्धारण  सरकार  द्वारा  लिए  गए  निर्णय
 के  आधार  पर  किया  जाएगा  और  सरकार  ने  निर्णय  अभी  नहीं  लिया

 जहां  तक  कनाडा  द्वारा  कि  50  प्रतिशत  बिजली  का  उत्पादन  परमाणु  संयंत्रों  से  करने  का
 सम्बन्ध  मैं  समभता  हुं  यह  प्रशंसनीय  बात  है  और  हम  सन्  2000  तक  भारत  में  परमाणु  संयंत्रों  से

 10%  बिजली  का  उत्पादन  कर  पाएंगे  ।  हमारी  महत्वाकांक्षी  योजना  से  पता  चलता  है  कि  सन्  2000
 तक  10,000  मेगाबाट  बिजली  परमाणु  संसाधनों  से  पंदा  की  वह  इस  देश  में  बिजली  के  कुल
 उत्पादन  का  10%  होगा  ।  यदि  हमारे  पास  संसाधन  हुए  तो  इस  प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  इसकी  प्राप्ति  में
 कोई  रुकावट  नहीं  आएगी  बशर्ते  कि  हमारे  पास  संसाधन  उपलब्ध

 माननीय  सदस्य  ने  यह  जिक्र  किया  है  कि  संयंत्र  न ेकेवल  162  दिन  तक  काम  क्यों

 किया  ।  162  दिन  तक  बिना  किसी  रुकावट  के  काम  करना  किसी  परमाणु  संयंत्र  के  लिए  बहुत  बड़ी
 बात  चाहे  वह  संयन्त्र  परमाणु  हो  या  फिर  तापीय  यह  उपलब्धि  प्रशंसनीय

 मूल्य  का  प्रदन  भी  उठाया  गया  आज  परमाणु  ऊर्जा  निदिचत  रूप  से  कई  मामलों  में  तापीय

 सस्ती  माननीय  सदस्य  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  ने यह  उल्लेख  किया  हैं  कि  राजस्थान  को  *****

 ae
 देना  पड़ता  है  ।

 डा०  चिन्ता  सोहन  :  उन्होंने  मेरे  किसी  भी  प्रइन  का  उत्तर  नहीं  दिया  मैंने  पुछा  कि  इस

 पर  कितना  व्यय  बिजली  का  वितरण  किस  आधार  पर  किया  जाता  आप  इसका  उत्तर  नहीं
 दे  रहे  वितरण  का  तरीका  क्या  क्या  आन्ध्न  प्रदेश

 को  परमाणु  ऊर्जा  की  सप्लाई  करने  की

 कोई  सम्भावना  है  ?

 श्री  के०  झार०  मारायणन  :  मैं  आपको  उत्तर  दे  सकता  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  मैं  कुछ

 छिपाना  चाहता  लेकिन  यह  इस  चर्चा  से  सम्बद्ध  नहीं  मरे  पास  आंकड़  हैं  और  वह  आंकड़  में

 आपको  दे  सकता  हूं  ।  लेकिन  मैं  नहीं  सम्रकता  कि  यह  इस
 प्रश्न  से  सम्बद्ध  हैं  कि  भविष्य  में  परमाणु

 संयंत्र  कहां  स्थापित  किए  जाए  बिजली  का  वितरण  कंसे  किया  क्या  आंध्र  प्रदेश  को  बिजली

 मिलेगी  आदि  |  यह  सचमुच  अलग  प्रश्न  है  ।  आप  कृपया  इसे  अलग  से

 प्रमाण  ऊर्जा  सचमुच  सस्ती  38  पैसे  प्रति  यूनिट  बिजली  सस्ती  है  ।  वास्तव  में  यदि  नया

 परमाण  ऊर्जा  निगम  लाभ  उठाना  चाहता  तो  यह  प्रति  यूनिट  मूब्य  बढ़ाएं  यद्यपि  इस

 का  मूल्य  ऊर्जा  त  अन्य  स्रोतों  के  बराबर  नहीं  होगा  ।  यद्यपि  आज  बिजली  सस्ती  भविष्य  में  प्रौद्यो

 गिकी  के  और  विकास  से  इसे  और  भी  सस्ता  किया  जा  सकता  यह  इस  बात  पर  निर्भर  है  कि  परमाणु
 ऊर्जा  संयंत्र  बनाने  क ेकाम  आने  वाली  अन्य  चीजें  जेसे

 हो
 ओर  अन्य  वस्तुएं  भी  सस्तों  अतः

 हम  भविष्य  के  मुल्यों  में  बरे  में  इस  समय  कुछ  नहीं  कह  लेकिन  प्रौद्योगिकी  की  दृष्टि
 आधनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकी  और  मानकीकरण  में  सुधार  करके  हम  सस्ती  दर  पर  परमाणु  ऊर्जा
 उत्पन्न  करने  की  दिशा  में  आगे  बढ़  रहे  हैं  ।

 श्री  चन्द्रशोखर  त्रिपाठी  ने  भी  इसी  प्रश्न  का  उल्लेख  किया  है  कि  क्या  परमाणु  प्रौद्योगिकी  को
 सस्ता  बनाया  जा  सकेगा  ।  मैं  सकता  हूं  कि  इसका  यही  उत्तर  होगा  ।

 डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  मैंते  विशेष  रूप  से  इस  बात  का  जिक्र  किया  है  कि  विदेश  में  एक
 प्रणाली  विकसित  की  गई  जिसका  नाम  प्रोसेस  तकनीकਂ  है  ।  उस  प्रणाली  से  कम  लागत
 पर  अधिक  बिजली  का  उत्पादन  किया  जा  सकता  मेरा  प्रदन  यह
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 अपने  वन््ट  की  डइर्का  2  1987

 थ्री  भ्रार०  ज़ाराप्रथन  :  झ  क़ाबता  हूं  कि  यूरोप  परमाणु  ब्रिजबी  को  ब्रच्य  ज्ञोतों  से

 अष्रिक  सस्ता  बनाया  ग्रया  मैं  इस  समग्र  यह  नहीं  कह  सकता  कि  हम  इस  विश्षेष  प्रणाली  को  अपना  .,
 सक़छे  हैं  या  नहीं  ।  यह  हमारे  बेज्ञानिकों  और  इंजीनियरों  पर  तिभेर  लेकिव  इस  संयन्त्र  में

 sana  आपुनिक  बजाने
 का  कोई  प्रइत  ही  नहीं  उठता  ।  हम  जो  भी  स्लंयंत्र  स्थापित  कर  रहे  हैं  वह

 की  दृष्टि  से अधिक  विकसित  संयंत्र  है  ।  वास्तक  महत्वपूर्ण  बात  यहू  है  कि  हमारे  अपने
 वैज्ञानिकों  और  इंजीनियरों  ने  हर  व  प्रौद्योगिकी  में  मौर  सुप्रर  किया  हम  किसी  और  पर  निमंर

 नहीं  रह  सकते  ।  कोई  भी  हमें  यह  प्रौद्योगिकी  देने  को  त॑यार  नहीं  हमारे  देश  के  वंज्ञानिकों  मौर
 इंजीनियरों  ने  सब  कुछ  विकसित  किया  है  और  अब  जो  नए  संयंत्र  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  वे  पहले
 लगाए  गए  संयंत्रों  स ेअधिक  आधुनिक

 आप  संयोजन/विलयन  के  बारे  में  पूछ  रहें  जहां  तक  म॒झे  जानकारी  संयोजन
 प्रौद्योगिकी  का  अभी  तक  कहीं  प्रयोग  नहीं  किया  गया  पूरा  विश्व  संयोजन

 प्रक्रिया  के  बारे  में  अनुसंधान  कर  रहा  हमारे  देश  में  भी  इन्दोर  में  ब्रत्याघुनिक  प्रयोगशाला  है  जो
 इस  बारे  में  अनुसंधान  कर  रही  हैं  और  यदि  विश्व  के  अन्य  देशों  को  संयोजन  के  द्वारा  बिजली
 पैदा  करने  में  सफलता  मिल  गयी  तो  निश्चित  रूप  से  बिजली  की  कीमत  घट  अभी  तक  विश्व
 में  किसी  को  सफलता  नहीं  मिली  लेकिन  हम  इस  पर  अनुसंघान  कर  रहे  हैं  और  इस
 विशेष  क्षेत्र  में  अनुसंधान  के  मामले  में  हम  अन्य  देशों  के  बराबर

 यह  प्रद्न  पृक्छा  अया  है  कि  क्या  आर०  ए०  पी०  ने  घटिया  किस्म  के  माल  का  प्रयोग  किया
 है  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  कढ़ा  कि  इस  स्रंयंत्र  में  म्ल्ल  की  किस्मਂ  छोर  प्रोद्योगिको  ओर  #
 निर्माण  का  उस  समय  विश्व  विशेषकर  कनाडा  में  प्रचलित  तकनीक  की  दृष्टि  से  घटिया
 नहीं  था  क्योंकि  ग्रह  संयंत्र  कनाडा  की  सहायता  से  स्थापित  किया  गया  लेकिन  एक  दिलऋस्प  बात
 यह  है  कि  डगल्स  प्वाइंट  जो  उस  सम्रथ  ने  बनाया  भी  बन्द  हो  यया  है  ।  लेकिन
 हमने  को  वन्द  नहीं  किया  है  आर०  ए०  पी०  पी०  अभी  भी  काफी  मात्रा  में  बिजली
 का  उत्पादन  कर  रहा  यद्यपि  यह  पूरी  क्षमता  से  उत्पादन  नहीं  कर  रहा  ऐश्वा  हमारे
 नियरों  की  प्रवीणता  के  कारण  ही  हुआ  जो  इसकी  खराबियों  ढो  ठीक  कर  सके  और  इससे  चालू
 कनएडा  उन्होंने  यह  संयंत्र  बंद  कर  दिया  है  और  उन्होंने  उसी  तकनीक  में  सुधार  करके  उसके  समीप
 और  संयंत्र  लगाये  हैं  ।  घटिया  किस्म  के  माल  के  प्रयोग  या  अन्य  इस  प्रकार  की  किसी  बात  कई
 प्रइन  नहीं  उठता  ।  जैसे  मैंने  इस  संयंत्र  में  कूछ  खर।ब्री  जिसे  ठीक  कर  दिया  गया
 इसका  एक  दीर्घावध्धि  समाघान  भी  है  जो  यदि  जरूरत  पड़ी  तो  हम

 मैं  समझता  हूं  कि  यही  सब  प्रदन  पूछे  मए  थे  ओर  मैं  अब  सभा  का  ज्यादा  समय  लेनानहीं
 चाहता  ।  मैं  उन  सभी  सदस्यों  का  क्षाभास  हुं  जिल्होंने  ब्रहुत  बहुमूल्य  बातें  कही  हैं  ।

 इसमें  कोई  संदेद्ध  नहीं  कि रिएक्टर  बहुत-दिक्कत  पैदा  कर  है  क्योंकि  यह  के
 के  रूप  में  बनाया  गया  था  न  कि  वाणिज्यिक  इकाई  की  दृष्टि  से  किन्तु  मुहूत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  इससे
 हमें  नई  के  बारे  में  पता  चला  और  हमने  एम०  ए०  फी०  एम०  ए०  पी०

 और  नरौध  की  की  है  और  सुत्रर  की  गई  प्रोग्योगिक्ली  से  हम  कगराफूर
 और  राजस्थान  3  और  4  की  स्थापना  करने  जा  रहे  एक  तरह  से  इस  विक्कास
 लिए  प्रौद्योगिकी  का  लेकिन  आज  यह  स्कूल  से  बढ़कर  है  क्योंकि  यहां  बिजली  भी  पंदा
 की  जा  रही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  कल  [।  बजे  म०  पृ०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 610  बर्ज

 तत्पदचात्  लोक  समा  3  1987/12  1909  के  11  बच्चे
 स०  प्०  तक  के  लिए  स्थबित्र  हुई  ।
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